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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर/0ार&,  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पता  प्र् संख्या
 *S.Q.Nos.  PacEs

 विषय

 Improv  en ९111 301  रेलवे  में  खान  पान  व्यवस्था  में  सुधार
 Railwavs

 ent  of
 Catering

 on
 = करना  ७

 302  बंगलौर  तक  के  लिए  विशेष  कोयला  Running  of  Special'Coal  Trains
 to  Bangalore

 गाड़ियों  का  चलाया  जाना

 303  रेलवे  स्टोर्स  और  उपकरणों  के  मामलों  Self  sufficiency  in  the  matter
 of  Railway  Stores  and  Equip- में  आत्म  निर्भरता  ment

 304  विभिन्न  देशों  न्  रेलवे  संबंधी  ज्ञान  International  Centre  for  shar-
 ing  Railway  knowledge,  among के  आदान-प्रदान  के  लिए  countries  ह

 राष्ट्रीय  क्षेत्र

 305  सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  Utilisation  of  Irrigation  Poten-
 tial  e  ty  .

 306  FireinO &  NGC  109: आसाम  में  लकवा  में  तथा
 ह  12 तिक  गैस  आयोग  के  तेल  के  कुएं  संख्या

 at
 Lakwa

 Assam

 109  में  आग  लग  जाना

 307  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  निदेशकों  Houses  of Directors  of  F.C.
 Raided  by  C.  B.  I.  चक  ह  13 के  घरों  पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  दुबारा

 छापा

 308  बाम्बे  उकेरा  परियोजना  का  विस्तार  Expansion  of  Trombay  Fertili-
 चक ser  Project  ise)

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर/#एा९11 "पाथ  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता  ०प्र ०  संख्या
 5.  Q.  Nos.

 309  चम्बल  परियोजना  aa  में  सिचाई  Irrigation  in  Chambal  Project
 Area  15

 310  प्लास्टिक  उद्योग  के  लिये  अधिक  घनत्व  Setting  up  of  a  ‘Project  to

 वाली  पौलिथलीन  बनाने  की
 Manufacture  High  Density
 Polyethylene  for  Plastic

 योजना  की  स्थापना  Industry  17

 * pay  नाम  पर  अंकित  यह  चिन्ह  इस  बात  का  चौक  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य
 ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।

 *The  sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that’  the  Question  was
 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)
 1-3  L.S.S,(ND)/73



 ANSWERS प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर--जारी )  (WRITTEN  TO

 alo  प्र०  संख्या  पीठ

 S.  Q.  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 Memorandum  by  Lohia  Nagar 311  लोहिया  नगर  नागरिक  पटना
 Nagrik  Parishad  Patna  17

 द्वारा  प्रस्तुत  ज्ञापन

 312  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  शर्तों  और  Law  Commission’s  Report  on
 the  Improvement  In  the  Scr-

 उपलब्धियों  में  सुधार  करने  के  सम्बन्ध  vice  Conditions  and  Emolu-
 में  fafa  आयोग  का  प्रतिवेदन  ments  of  Judges  18

 313  कोसी  नदी  के  पश्चिमी  तटबंधों  के  Survey  for  Extension  of  Western
 Embankments  of  River  Kosi  18

 विस्तार  के  लिए  सर्वेक्षण

 314  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  Development  of  Railway  Lines

 बिहार  में  रेलवे  लाइनों  का  विकास
 in  Bihar  during  Fifth  Five  Year
 Plan  Period  .  18

 U.  N.  Inter  Regional  Seminar 315  जल  संसाधनों  के  प्रशासन  के  बारे  में
 on  Water  Resources  Admini-

 नई  दिल्‍ली  में  हुई  संयुक्तराष्ट्र  stration  held  in  New  Delhi  .  19
 क्षत्रीय  गोष्ठीਂ

 Variance  in  prices  charged  by 316  तेल  कम्पनियों  carer  विभिन्‍न  राज्यों  में
 QI

 वसूल  किए  जाने  वाले  मूल्यों  में
 Oil  Companies  in  States

 अन्तर

 Withdrawal  of  Catering  Trolleys 317  बड़े  जंक्शन  स्टेशनों  पर  खान-पान
 Qi

 ट्रालियों  का  बन्द  करना
 from  Big  Junction  Stations

 318  पुना  की  चस्का मन  Clearance  of  Chaskaman  Pro-
 ject  Poona  (Maharashtra)  21 योजना  को  स्वीकृति

 Report  by  Former  Chairman 319  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  भूतपूर्व
 Director  of अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक  दुबारा

 and  Managing
 F.C.  I.  on  Sale  of  Methanol

 ट्राम्बे  यूनिट  के  तत्कालीन  महा  bythethen  General  Manager
 धधक  और  विंमान  निदेशक  of  Trombay,  now  Director

 (P  M)  s  22 और  के  विरुद्ध  मैथेनोल
 बेचे  जाने  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 320  विदेशी  फार्मास्युटिकल  फर्मों  दूबारा  जाली  Huge  Profits  by  Foreign  Phar-
 maceutical  Firmsby  Conjuring दवाइयां  बना  कर  बड़े  माने  पर  Fake  Manufacture  22

 धन-लाभ  कमाया  जाना

 अता ०  To  सख्या
 U.  0.  Nos.

 2990  पूर्वी  tat  के  बदंवान-हावड़ा-कोड॑  Retrenchement  of  Burdwan-
 Howrah  Chord  Lines  Staff लाइन  के  कर्मचारियों  की  ख्वानी
 (Eastern  Railway)  23

 2991  पीने  के  पानी  के  नल  की  सुविधा  से  Stations  on  N.  E.  Railway
 not  provided  with  Drinking रहित  पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  का
 Water  Taps  ह स्टेशन  24

 2992  सलैया  से  मथुरा  तक  पाइपलाइन  का  Construction  of  Pipeline  from
 निर्माण  Salaiya  to  Mathura  24

 Railway  Services  for  Tribal 2993  राजस्थान  में
 आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिये

 सुविधायें
 Areas  in  Rajasthan  क  25

 (i)



 AATOEA
 के  लिखित  उत्तर--जारी  )  A’ WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  संख्या  पृष्ठ

 U.Q.  Nos  विषय  SUBJECT  Paces

 Target  of  Power  Production  in 2994  चौथी  योजना  में  विद्युत  उत्पादन  के
 Fourth  Plan

 लक्ष्य
 .  25

 299  त्येक  राज्य  में  कोयले  पर  आधारित  Setting  up  of  Coal  Based  Power
 Projects  in  each  State  e  |  25 विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  किया

 जाना

 2996  राजस्थान  में  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  Electrification  of
 शफर

 in
 Rajasthan  *  26

 Shortage  of  Coal  in  Northern 2997  उत्तर  भारत  में  कोयले  की  कमी
 India .  थके  27

 Reservation  of  Seats  from  Pat- 2998  पठानकोट  रेलवे  स्टेशन  स्थानों  का
 hankot  Railway  Station  27 आ  रक्षण

 2999  जगदलपुर  और  दांत वाड़ा
 पव

 Request  for  Loading  Facilities
 at  Jagadalpurand  Dantewara

 में  लदान  की  सुविधाएं  देने  (South  Eastern  Railway)  28
 का  अनुरोध

 3000  गंडक  परियोजना  पर  काम  शिक्षा  चलाने  Nepal  Governments  Request  for
 Expediting  Gandak  Project  28 के  लिए  नेपाल  को  अनुरोध

 3001  परियोजना  के  निर्माण  के  Inclusion  of  Second  Stage  Cons-

 रे  चरण  का  केन्द्रीय  सेक्टर  में
 truction  of  Idikki  Project  in
 Central  Sector  |  29

 सम्मिलित  किया  जाना

 3002  चौथी  और  पांचवीं  योजना  के  दौरान  Self  sufficiency  and  Moderni-

 भारतीय  रेलवे  की  आत्मनिर्भरता  और
 sation  of.  Indian  Railways
 during  Fourth  and  Fifth  Plan

 उसका  आधुनिकीकरण  Periods  चक  च  30

 3003  रेलवे  स्टेशनों  पर  सलून  सुरक्षित  रखने  Fare  charged  from  Former
 Princes  for  keeping  Saloons  at के  लिए  भूतपूर्व  राजाओं  से  लिया
 Railway  Stations  |  अ

 जाने  वाला  किराया  30

 3004  लिक्विफाइड  पेट्रोलियम  Ta  के  लिये  Increasc  in  Number  of  Cust-
 omers

 ग्राहकों  की  संख्या  में  विधि
 leum  Gas

 for
 esque

 Petro-
 .  30

 Staff  for  Maintenance  of  Ele 3005  अजनी  शेड  रेलवे  )  के  इलैक्ट्रिकल
 विभाग  के  अंतगर्त  बिजली  के  सामान

 trical  Store  under  Electrical
 Department  AjniShed:

 (Ce
 n- की  देखभाल  के  लिए  कर्मचारी  tral  Railway)  ह  3!

 3006  कुछ  सैनिकों  दूबारा  पठानकोट  एक्सप्रेस  Manhandling  of  Driver  of  Path-
 शावर  के  साथ  झांसी  स्टेशन  पर

 ankot  Express  at  Jhansi  Sta-
 tion  by  Military  Personnel  3k मारपीट

 3007  पश्चिम  बंगाल  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  Functioning  of  O  &  N.  G.  C

 गैस  आयोग  का  कार्यकरण  in  West  Bengal  ह  e  32

 3008  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  क मं चा रियों  द्वारा
 TEAR

 faite  sta Allesed  Rape  of a  16  year  Old
 Girl  by  R.  P.  F.  फटा सोलह  वर्षीय  लड़की  के  साथ  कथित  32

 बलात्कार

 one
 (aii



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर--जारी )  (WRITTEN  ANSWERS  TO  (०716.

 अंता०  प्र०  संख्या  पृष्ठ

 U.Q.  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 Differences  between  Railway 3009  कोयले  के  मूल्य  के  बारे  में  रेलवे  बोर्ड
 और  कोयला  उत्पादकों  तथा  राष्ट्रीय

 Board  and  Coal  producers  and
 32 N.  CG.  D.  G.  on  price  of  Coal

 कोयला  विकास  निगम  के  बीच  मत-भेद

 3011  पदोन्नतियों  और  स्थानान्तरण ों  के  बारे  High  Power  Committee  to

 Investigate  Irregularities  in
 में  अनियमितताओं  की  जांच  करने  regard  to  Promotions  and

 Transfers  in  the  Railway  De-
 के  लिए  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  33

 partment
 Construction  of  Ra  ilway  Bridge

 3012  गोग्राघाट  और  चौकघाट  रेलवे  स्टेशनों
 between  Gograghat  and

 के  मध्य  रेल  पुल  Chowkaghat  Railway  Stations
 33 का  निर्माण  (N.  E.  Railway)

 E.  S.  Power  Project  .  33
 3013  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की

 युत  परियोजना

 3014  औशियानिक  पेट्रोलियम  कम्पनी  दुबारा  Export  of  Naphtha  by  O  cean
 ie  34

 नैफ्था  क  निर्यात
 Petroleum  Co.

 Generation  of  Power  by  Gas  34
 3015  गैस  से  बिजली  का  उत्पादन

 3016  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  के  लिए  Approval  sought  by  States  for

 setting  up  Fertilizer  Factorics  35
 राज्यों  दवारा  स्वीकृति  मांगना

 Construction  of  Power  Plants  in
 3017  सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  विद्युत  Collaboration  with  Soviet

 संयंत्रों  का  निर्माण  Union  e  35

 3019  कलकत्ता  लाइसेंस्ड  मेजर्स  कलकत्ता  Taking  over  of  Calcutta  Licen-

 को  सरकारी  में  लिया  जाना  ced  Measures,  Calcutta  36

 3020  स्टील  एण्ड  एलाइड  प्रोडक्टस  लि०  Steel  and  Allied  Product
 Calcutta  क

 5
 ite  37 कलकत्ता

 1.  C.  (..0.  Lawrie  Ltd. 3021  बिदको  ald  कलकत्ता
 Calcutta  e  ह  ह  37

 3022  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  Amendments  to  Monopolies  and

 प्रक्रियायें  अधिनियम  में  संशोधन
 Restrictive  ‘Trade  Practices
 Act  ह  37

 3023  सरकारी  aa  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  Instructions  for  Gelling  on

 को  दिये  जाने  वाले  अनुषंगी  लाभों  को  Fringe  Benefits  to  Employees
 of  Public  Sector  Undertakings  38 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के

 अनुदेश

 3024  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  कमी  Reduction  in  Number  of  Acci-
 dents  .  38

 3025  चितरंजन  लोकोमोटिव  शाप  मजदूर
 Decision  about  Recognition  of

 संघ  को  मान्यता  देने  संबंधी  निर्णय
 Union  of  Chittaranjan  Loco-
 motive  Workshop  38

 3026  मैसुर  में  उठाऊ  सिंचाई  परियोजनाओं  Execution  of  Lift  Irrigation
 का  क्रियान्वित  किया  जाना  Projects  in  Mysore  39

 3027  कृष्णा  ate  भीमा  नदियों  के  साथ  साथ  Arrangements
 of  Power  Line  along  Krishna पा वर लाइनों  का  असंतोषजनक  प्रबन्ध
 and  Bhima  Rivers

 39

 (iv)



 है  hare weal  के  लिखित  उत्तर--जारी |
 हन  ITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता ०  प्र०  संख्या  पीठ

 U.Q.  Nos  fang  SUBJECT  PAGES

 Construction  of  ‘Trivandrum 028  त्रिवेन्द्रम-नगरकोयल-कन्याकुमारी  रेलवे

 लाइन  का  निर्माण
 Nagarcoil  Cape  Comorin
 Railway  Line  39

 Co-operation  with  Kuwait  for 3029  कुवैत  के  तेल  संसाधनों  का  उपयोग

 करने के  लिये  उसके साथ  सहयोग  Utilising  their  Oil  Resources  40

 3030  जजों  की  सेवानिवत्ति  की  आय  Retirement  Age  of  Judges  46

 3031  एल०  पी०  जी०  की  अवधि  Grant of  Dealership  for  L.P.G
 for  specific  Period  40 के  लिये  एजेंसियाँ  दिया  जाना

 3032  उद्योगों  के  विकास  की  योजना  Scheme  to
 develop

 Chemical
 Industries  .  41

 8033  1972-73  में  पूर्वोत्तर  सीमान्त  Goods  Pilfered  on  N.  E.  F.
 Railway  during  1972-73  41 रेलवे  में  माल  की  चोरी

 Demand  and  Supply  of  Wagons 3034  पुर्णिया  डल कोला

 फार बिस गंज  और  किशनगंज
 for  Jute  Bales  from  Purnea

 Jn  ही
 Thakur  rgunj,  Dalkola,  For-

 सीमा  से  पटसन  की  गांठों  के  besgunj  and  =  Kishangunj
 लिए  माल  डिब्बों  की  और  उनकी  (North  East  Frontier  Rail-

 way)  42
 पूति

 3035  तटीय  भर  तट-दूर  क्षत्रों  में  तेल  की  Assessment  of  Oil  Prospects  in

 सभावनाआ  की  मूल्यांकन
 On-shore  and  OffShore  Areas  43

 3036  विदेशों  की  अपेक्षा  भारत  में  Fares  and  Freight  in  India  as
 Compared  to

 Foreign
 Coun- भाड़ा  अधिक  होना  tries  |  43

 3037  गांवों  को  विद्युतीकरण  Electrification  of  Villages  44

 3038  पूर्वे  रेलवे  दाना  और  साहेबगंज  के  Memorandum  by  Loco  Mech-

 लोको  शेडों  के  कर्मचारियों  की  सेवा  में
 anical  Staff  0.55001811011
 against  Break  in  Service  of

 व्यवधान  के  विरुद्ध  लोको  मकेनिकल  Employees  of  Danapur  and
 Sahebganj  Loco  Sheds स्टाफ  एसोसिएशन  दवारा  ज्ञापन
 (Eastern  Railway)  44

 3039  फतूही-इस्लामपुर  लाइट  रेलवे  का  बन्द  Closure  of  Fatwa-Islampur
 Light  Railway होना  45

 Provision  of  Electricity  and 3040  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कमतौल  रेलवे  स्टेशन
 Telephone  at  Kamtaul  Rail- पर  बिजली  और  टेलीफोन  की  व्यवस्था

 करना
 way  Station,  North  Eastern
 Railway  45

 3041  बिहार  में  बागमती  aia  नंदी  में  आई  Damages  caused  due  to  Floods
 in  River  Bagmati  Dhans  in बाढ़  से  हुई  क्षति  Bihar  45

 3042  बाढ़  नियंत्रण  .  एवं  सिचाई  सम्बन्धी  Adhwara  Project  of  North
 Bihar  as  a  flood  Protection- अधवाड़ां  उत्तर  बिहार
 cum-irrigation  Project की  क्रियान्वित  किया  जाना  40

 3043  राष्टीय  विकास  के  सन्दर्भ  में  रेलवे  Review  of  Railway  Develop-
 ment  in  relation  to  National विकास  का  पूर्वावलोकन  De  velopment  46

 3044  1972-73  में  कोचीन  तेल  शोधक  Profit  in  Cochin  Oil  Refinery
 कारखानें  में  लेस  during  1972-73  .  47
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 >  Payment  of  Increased  Bonus  to
 3045  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  कंक

 Oil Employees  of  Cochin
 चोरियों  को  बढ़े  हुए  बोनस  की

 Refinery  ह  ह  47
 ait

 3046  पश्चिम  रेलवे  दुबारा  चलाये  जाने  वाले  Appointment  of  Regular  Tea-
 chers  in  Schools  run  by  We-

 स्कूलों  में  नियमित  रूप  से  अध्यापकों  stern  Railway  ह  47
 की  नियुक्ति

 3047  तुगलकाबाद  रेलवे  स्टेशन  पर  बमों  का  Bombs  found  at  Tughlakabad

 पाया  जाना  Railway  Station  .  48

 3048  Report  of  M.  Ps’  Panel  on  Rail- रेलवे  बुकिंग  तथा  आरक्षण  पशुपति  st
 way  Booking  and  Reserva-

 जांच  करने  वाले  संसद्‌-सदस्यों  के  tion  system  ह  48
 पेनल  रिपोर्ट

 3049  Shortage  of  Power  Supply  in
 गुजरात  में  बिजली  की  कमी

 Gujarat  क

 3050  लोको  संगचल  स्टाफ  की  शिकायतें  Grievances  of  Loco  Running
 Staff  क  ह  49

 3051  अधिक  स्थान  वॉली  लम्बी  रेल  गाड़ियां  Longer  Trains  with  more  seat-
 ing  Capacity  ह  .  49

 3052  Modernisation  of  Railway रेलवे  लाइनों  का  आधुनिकीकरण
 ‘Lracks  e  49

 3053  बिजली  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  Orissa  Governments  request
 for  help  to  solve  Power  Short- सरकार  का  सहायता  हेतु  age  ह  50

 अनुरोध

 3054  1972  में  रेल  यात्रियों  की  Increase  in  Rail  Passenger
 ह संख्या  में  वृद्ध

 Traffic  November,  1972  50

 3055  205  रुपये  से  280  रुपये  के  Representation  Regarding  Pro-

 रेलवे  )  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  motion  Course  for  A.  M.
 Grade  Rs.  (North

 लिए  पदोन्नति  पाठ्यक्रम  के  संबंध  में  Railway)  e  .  51.0
 अभ्यावेदन

 3056  कोचीन  के  पास  इरिम्बानम  के  रेलवे  Grant  of  House  Rent  Allo-
 wance  to  Railway  Employees कर्मचारियों  को  आवास  भत्ता  देना
 of  Irimbanam  near  Cochin

 3057  अहमदनगर  जिले  में  एक  रेल  इंजन  कौर  Collision  between  a  Railway
 Engine  anda  Lorry  Trailer in लारी  ट्रेलर  के  बीच  टक्कर
 Ahmednagar  District.  ह  51

 3058  कर्मचारी  रहित  रेलवे  फाटकों  पर  Accidents  at  level
 बनाएं  Crossings  क  52

 3059  बालगोपाल  और  दिलवाया  स्टेशनों  के  Passengers  robbed  between
 Baragopal  and  Digwara  क  52 बीच  यात्रियों  का  जाना

 3060  Closure  of  Thermal तापीय  बिजली  ated  Power
 का  बंद  Station  Trombay  (Bombay)  .  53

 3061  दादिया  तेल  शोधक  कारखाने  में  स्थानीय  Employment  of  Local  People  in
 लोगों  को  रोजगार  Haldia  Refinery  .  53

 (vi)
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 LT!  Clay  yin  construction  of  Power 3062  आयातित  विद्युत  उपकरणों  की  अनप

 लापता  के  कारण  परियोजनाओं  के  Projects  due  toNon-availability
 of  Imported  Power  Equipment  33

 निर्माण  में  विलम्ब

 3063  आयातित  dare  औषधियों  की  तुलना  Higher  Cost  of  Imported  Raw

 में  आयातित  कच्चे  माल  की  लागत  का
 Material  than

 Imported
 Fi-

 nished  Drugs  54
 अधिक  होना

 3064  हमीदिया  और  बड़ाडवार  के  बीच  Completion  of  Pipeline  between
 Haldia  and  Baradabar  54 लाइन  को  पुरा  करना

 3065  स्टेशन  मास्टरों  को  उच्च  वेतनमान  Higher  Scale  of  Pay
 Masters

 for
 नमरा देना  55

 3066  पोलीथीन  का  उत्पादन  कर  रहे  Industries  manufacturing  Poly-

 योग
 thin

 56

 3067  गुजरात  में  तेल  के  भंडार  Oil R Reserve  in  Gujarat  56

 3068  आगामी  पांच  वर्षों  में  देश  में  बिजली  Estimated  Power  Requir  ement
 in  the  country  in  next  Five की  अनुमानित  आवश्यकता  कि Years

 57
 3069  गुजरात  में  साबरमती  और  गांधी  नगर  Broad  gauge  link  bet tween

 Sabarmati  and  Gandh
 iNagas

 को  बड़ी  लाइन  जोड़ना
 in  Gujarat  57

 3070  बिहार  में  1973-74  में  Electrification  of  Villages  in
 गांवों  का  विद्युतीकरण

 Gaya  district  (Bihar)
 during 1973-74

 Financial
 57

 3071  1971  और  1972  में  ग्रामीण  वाद्य-द  Assistance  to  ‘States
 तीकरण  निगम  दवारा  राज्यों  को  by  R.E.  (2,

 during
 1971  and

 1972  .  58 वित्तीय  . सहायता

 3072  गत  तीन  वर्षों  में  बिना  टिकट  यात्रा  Ticketless  Travellers
 during

 the
 last  three  years  59

 3073  नई  दिल्‍ली  से  पठानकोट  तक  नई  गाडी  Request  for  Starting  a  new
 चलाने  का  अनुरोध  Railway  train  from  New  Delhi

 to  Pathankot.  60
 3074  जगाधरी-पांवटा  रेल  लाइन  का  Survey  for

 दाह-फ्ल Rail  Link  e क्षण  61

 3075  अम्बिकापुर  तक  रेलवे  लाइन  विस्तार  Extension  of  Railway  Line
 upto  Ambikapur  61.0

 3076  दक्षिणी  क्षेत्र  और  शे  घ  भारत  के  बीच  रेल  Rail  Movement  between  Sou-
 यातायात  thern  Region  and  the  rest

 Country  .  .  61
 3077  आन्ध्र  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  के  Pow  ay  cut  like ly  to  render

 कारण  13,000  व्यक्तियों  के  13,000  Jobless in  Andhra  62
 गार  होने  की  संभावना

 11८६  ition  of 3078  एकाधिकार  आयोग  का  विभाजन
 (101711711551011 ,  Monopolies  62

 3079  हावड़ा  को  स्पेशल  गाड़ी  Export  Special  to  Howrah
 चलाना

 63

 3080  केरल  में  उर्वरक  कारखाने  की  स्थापना  Setting  up  of  Fertilizer  Factory
 in  Kerala  a  63

 (vii)
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 Dharna,  Hunger  strike  etc.  by 3081  दिल्‍ली  डिवीजन  के

 कर्मचारियों  दवारा  प्रशासन  के
 Staffon  Delhi  Division  (N.R.)
 against  Administration  63

 qq  धरना  भूख  हड़ताल  आदि

 Rangwan  Canal  Project.  64 3082  रंगीन  नहर
 Seminar  on  Ganga  Cauvery 3083  गंगा  को  कावेरी  से  मिलाने  वाली

 योजना  पर  कलकत्ता  में  हुई  गोष्ठी  Linking  Project  in  Calcutta  .  64

 3084  गुजरात  से  मिले  अशोधित  तेल  की  माता  Quantity  of  Crude  obtained
 from  Gujarat  and  Number  of

 और  खोदे  गए  कुओं  की  संख्या
 Wells  drilled  ह  65

 3085  चुनावों  में  राजनीतिक  दलों  दुबारा
 Statements  of  Expenditure  in-

 curred  by  Political  Parties  on
 किए  गये  खर्चे  का  ब्यौरा  Election  65

 3086  कलकत्ता  के  सियालदह  ta  टर्मिनस  Bridge  over  River  Bhagirathi

 को  रेलवे  की  बी०  Uo  क०  लप
 to  Link  up  Sealdah  Railway
 Terminus  of  Calcutta  with

 लाइन  से  जोड़ने  के  लिए  भागीरथी  B.  A.  K.  Loop  Line  of  Eastern
 Railway  66 पर  ऊपरी  पुल  का  निर्माण

 3087  Renewal  of  Sealdah-Lalgola पूर्व  रेलवे  के  सियालदह-लाहौला  सेक्शन

 की  पटरी  का  नवीकरण  Section  ‘lrack  (Eastern  Rail-
 way)  66

 3088  दिल्‍लीਂ  में  हुआ  विधि  सम्मेलन  Law  Conference  held  in  Delhi  67

 3089  पिछले  तीन  वर्षों  में  गुजरात  को  Royalty  for  Crude  Oil  paid  to

 faa  तेल  के  लिये  अदा  की  गई  रायल्टी  Gujarat  during  last  Three
 Years.  .  67

 Absorption  of  Pansukea-Haldi  a 3090  पांसकुडा-हल्दिया  रेलवे  परियोजना  के

 कर्मचारियों  को  काम  पर  लगाना  Railway  Project  Employees  67

 3091  चितरंजन  लोकोमोटिव  aaa  में  निर्मित  Electric  Locomotive  produced
 in  Chittaranjan  Locomotive विद्युत चालित  इंजन  Works  68

 3092  मध्य  प्रदेश  में  सिचाई  क्षमता  का  Utilization  of  irrigation  poten-
 योग  किया  जाना

 tial  in  Madhya  Pradesh  68

 3093  तेल  तथा  प्राकृतिक  गस  आयोग  दवारा  Drilling  operations  carried  out
 during  last  12  months  and  to  be पिछले  12  महीनों  में  किय  गए  तथा

 आगामी  12  महीनों  में  किये  जाने
 carried  out  in  next  12  months
 by  O

 &
 N.G.

 (.  69
 वाले  ड्रिलिंग  आपरेशन्स  कार्य )

 3094  प्रत्येक  राज्य  में  ह भतपव  सैनिकों  को  Agencies  for  Sale  of  Oil,  Petrol

 पेट्रोल  तथा  गैस
 की

 बिक्री  हेतु  दी  गई
 and  Gas  to  £x-Servicemen
 allotted  in  cach  state  69 एजेंसियां

 3095  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  महानिदेशक  Complaint  against  Managing Director  and  Dire तथा  निदेशक  (To  एण्ड  of F.  1.
 ctor

 (P&  M)  69 के  विरुद्ध  शिकायत

 3096  दुर्गापुर  के  लिए  सिटी  बुकिंग  आफिस  City  Booking  offices  for  Durga-
 pur

 5709.0
 3097  दुर्गापुर  उर्वरक  संयंत्र

 के  एकक के  चालू
 Loss  caused  of  Durgapur  Ferti- lizer  Plant  by  delay in  Com- होने  में  विलम्ब  के  कारण  हुई  हानि
 missioning  the  Unit  e  0

 (viii)
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 Demand  for  Ral mur  Net  ilway  Service
 3098  पटना  में  रेलवे  सेवा  आयोग  की  स्थापना

 Comr  15 ssion  at  Patna  70.0
 की  मांग

 3099  कोयले  की  अनुपलब्धता  के  कारण  दक्षिण  Discontinuance  01  tra  1115  in
 South  due  to  non-availability में  गाड़ियों  का  बन्द  होना  of  coal  ा

 3100  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व
 के  आधार  पर  Appointment  of  Directers  cf

 कम्पनियों के  निदेशकों की  नियुक्ति
 Companies  on  the  basis  of  prc-
 portional.  representation  .  प्रा

 3101  कम्पनी  के  कर्मचारियों  को  Pensionary  and  Gratuity  bene-

 पेंशन  और  उपदान  संबंधी  लाभ
 fits  to  Employees  of  Ex-Con
 pany  ा

 Import  of  Traction  Motor  for 3102  चितरंजन  लोकोमोटिव  arr  के  लिय

 सेक्शन  मोटर  का  आयात  Chittaranjan  Locomotive  works  72

 3104  चितरंजन  लोकोमोटिव  ar  की
 Meeting  of  Staff  Councils  of
 Chittaranjan  Locomotive

 स्टाक  कौंसिलों की  Works  72
 Permanent 3105  लोको  पेड़ों  में  लग  कुलियों  को  स्थायी  status  to-  porters

 दर्जा  देना
 engaged  in  Loco  Shed  न  2.0

 3106  असिस्टेंट  कमशियल  इन्सपैक्टर  Revision  of  scale  of  pay  of  Assis-
 tant  Inspecters

 gat  के  वेतनमानों  पुन  (South  Eastern  Railway)
 रीक्षण

 75

 3107  पश्चिम  बंगाल  और  सुन्दरबन  में  रेलों  Expansion 0  itways  in  West
 Bengai  and  ह j  erbans  74 का  विस्तार

 3108  बिजली  के  उत्पादन  तथा  वितरण  के  Investment  for  generation  and

 लिए  पंजी  निदेश
 distribution  of  powe  74.

 3109  जम्म  में  खदाई  कार्य  का  असफल  Failure  of  drilling  operations  in
 Jamm

 ह  75

 3110  व्यापारियों  को  उनके  अपने  डिवीजन  Suppl  of  Wagons  of  Traders

 के  भीतर  ही  बंगलों  की  सप्लाई
 from  within  the  Division  76

 3111  कायमगंज  स्टेशन  के  वर्किंग  we  Posting  of  in  Wait-
 ing  Rooms  at  Kaimganj  Sta- में
 tion

 की  नीय  16

 3112  नंगल  उर्वरक  कारखाने  के  विस्तार  के  Loan  from  World  Bank  for
 expansion  of  Nangal F लिए  विश्व  बैंक  से  ऋण
 Factory  76

 3113  1972-73  के  दौरान  राज्यों में  हरिजन  Electrification  ol  Harijan
 villeges  in  States

 during
 गांवों  विद्युतीकरण  1972-73  ्

 3114  नदियों  के  किनारों  पर  पम्प  लगा  कर  Ut:  lization  of  water  resources
 नदियों  के  जल  का  उपभोग

 of  rivers  by  installing
 pumps ‘on  rivers  banks  78

 yees 3115  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  rate  Emplo  Working in  Lem.

 porary
 | हि  pacity  inthe  Mini- लय

 में  अस्थायी  रुप  से  कार्य  कर  रहे  stry  of
 {  Law,  Justice  and  _Com-

 कर्मचारियों  को  स्थायी  करना  pany  Affairs  and  their  con-
 firmation  78

 e
 (  1X)

 L.S.S.(ND)/73
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 3116  यांत्रिक  गड़बड़ी  वाले  रेल  के  इंजनों  Accidents  due  (0.  Defective
 and  Lack  of Locomotives

 और  खराब  के  कारण  दुर्घटनाएं  Adequate  Brake  Power  थि  79

 3117  चितरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  के  Expenditure  incurred  by  Go-
 verment  to  contest  Cases  in

 चारियों  gare  अदालतों  के  दायर  किये  Court  of  Law  Filed  by  Staff  of
 गये  मुकदमों  को  लड़ने  के  लिए  Chittaranjan  Locomotive

 Works  न  e  79
 कार  saver  किया  गया  व्यय

 Conversion  of  Khandwa-Ajmer
 3118  खंडवा-अजमेर  मीटर  गज  लाइन  को

 Metre  Gauge  Line  11010  Broad
 बड़ी  लाइन  में  e  e  80

 Gauge
 Construction  of  Over-Bri  dge

 3119  खिड़कियां  रेलवे  स्टेशन  पर  ऊपरी
 at  Khirkia  Railway  Station  .  80

 पुल  का  निर्माण

 3120  भुसावल  और  झांसी  संगठनों  पर  जंजीर  Incident  of  Chain  Pulling  on
 80 Bhusawal  and  Jhansi  Sections

 खींचे  जाने  की  घटनाएं

 Dispute  oi  the  Utilisation  of
 3121  महाराष्ट्र  और  प्रदेश  '  के

 '
 बीच  Water  of  Tapti  River  between

 तापी  नदी  के  जल  का  उपभोग  करने  Maharashtra  and  Madhya
 81 के  प्रश्न  पर  विवाद  Pradesh

 Amendment  of  Coxstitution  to
 3122  जजों  को  सेवा  निवृति  के  बाद  सर्वोच्च

 Ban
 न्यायालय  में  वकालत  करने  से  रोकने

 Judges  from  starting
 Practice  in  Supreme  Court

 81 के  लिए  संविधान  में  संशोधन  after  २८६१7 ६.1 671:

 Provision  of  Shed  over  Kharchi
 3123  खरचा  पर  पड़  ्  82

 की  व्यवस्था  (Marwar  Junction)

 यात्नियों  के  साथ  रेलवे  कर्मचारियों  के  Improvement  in  the  Conduct  of

 3124  Railway  Employees  towards
 आचार  में  सुधार  passengers  82

 3125  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  के  लिये  Ex3hnsion  of  Fe:  (11267  Factories

 उर्वरक  कारखाने  का  विस्तार  to  achieve  self-sufficiency  .  82

 3126  130  रुपये  से  240  रुपये  और  205  Confirmatior  A.S.Ms.  and
 5.Ms.  Grade  Rs. रुपय  से  280  रुपये  के  वेतनमान  में  and  Grade  Rs.  83

 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  स्टेशन

 मास्टरों  को  स्थायी  करना

 Titroducti  nt:  Ser  urity  Deposit 3127  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  जमानत  011  पक  occ

 राशि  कराया  जाने  के  आदेश  by  Asstt.  Station  Masters  84

 को  लागू  करना

 Non-Confirmation  of  Asstt.
 3128  दिल्ली  डिवीजन  में  Masters Station  appointed 1957  से  पूर्व  नियुक्त  किये  गये  before  1057;  1  Delhi  Division

 यक  स्टेशन  मास्टरों  का  स्थायी  न  (Northern  Railway  84
 किया  जाना

 3129  Expenditure  on  Railway  Offi- रेलवे  अधिकारियों  के  लिए  सैलूनों  पर
 cer  Saloons  ह  ह  84 किया  व्यय

 मे 3130  दिल्‍ली  डिवीजन  |  ह  Provision  of  Rest  Giver  Station

 रेस्ट  गिवर  स्टेशन  मास्टरों  की  व्यवस्था  Master,  Delhi  Division  (North-
 ern  Railway)  ह  85

 करना

 (x)
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 Nos  विषय  BIE  CT  PAGES

 Cost  of  West  Coast  Railway  85 3131  qt  कोस्ट  पर  आने  वाली

 लाग

 313  तीसरी  श्रेणी  के  प्रतीक्षालयों  आर  Tes]  Condition  of  Third  Clas onaitl  Mil  ब्  ss  Wait--
 ing  Rooms  and Compartments  86

 at  स्थिति
 Work  on  Pazzassi  Project  in 3133  केरल  में  पज्जाशी  परियोजना का  निर्माण  Kerala  86

 काय

 3134
 मनुपुत्र  और  गंगा  को  कावेरी  नदी  से

 Irrigation  of  Land.  by  Linking
 up  of  Brahmaputra  and  Ganga

 मिलाकर कमी  की  सिंचाई  with  Cauvery  87
 Dieselisation  of  Meerut  Shuttle  87 3135  मेरठ  शटल  को  डीजल  इंजन  से  चलाना

 Policy  regarding  setting  of 3136  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  के  बारे
 fertiliser  Plants  ह  87

 में  नीति
 7  अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में

 Transmission  1055  of  power
 supply  in  India  as  compared

 ऋण  व्यवस्था  के  कारण  बिजली  का  to  other  countries  88
 नष्ट  होना

 3138  1962  के  पश्चात  स्वतंत्र  रूप  से  तथा  Number  of  Drug  Industries  set

 up  after  1962  Independently
 सहयोग  से  स्थापित  हुए  औषध  उद्योगों  or  with  foreign  collaboration  88
 की  संख्या

 3139  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  बोर्ड  के  अंतगंत
 Construction  of  Domohini-

 Lataguri  Railway  Link  Line
 जलपाईगुड़ी  जिले  के  of  Jalapaiguri  District  (North
 गरी  रेलवे  लिक  लाईन  का  निर्माण  Frontier  Railway)  e  89

 3140  उत्तर  प्रदेश  के  बरेली  जिले  में  तेल  Agencies  for  sale  of  (011  Petrol
 and  Gas  allotted  to  ex-service-

 पेट्रोल  तथा  गेस  की  बिक्री  के  लिए  men  in  Bareilly  District  of
 wage  सैनिकों  को  एजेंसियां  देना  U  *  8a vy

 3141  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  का  Relation  of  Ministry  of  Petro-
 cum  and  Chemicals  with

 भारतीय  पेट्रोलियम  Indian  [१८11016 0171  Institute,
 दून  के  साथ  सम्बन्ध  Dehradun  कि  e  00

 3142  उत्तर  प्रदेश  और  पंजाब  में  सहकारी  Setting  up  of  Fertiliser  Plants
 n  U.  P.  and  Punjab  in  Co-

 aa  में  उर्वरक  क़ी  स्थापना
 operative  Sector  go

 3143  गुजरात  में  भावनगर  और  तारापुर  Railway  line  between  Bhav-

 बीच  रेलवे  लाइन
 nagar  and  Tarapur  in  Gajarat  0५1

 Improvement  in  the  supply  of
 Indanee  Gas 3144  इंडेक्  गैस  की  सप्लाई  स्थिति  में  सुधार  gi

 3145  खुर्दा  Us  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  सवारी  Setting  on  fire  a  passeneger  train
 at  Khurda  Road  Railway रेलगाड़ी  को  आग  लगाना  Station  01

 3146  सामान्य  उपयोग  में  आने  वाली  Reduction  in  prices  of  medici-
 nal  preparations  of  common  use  92

 घियों  के  मूल्यों  में  कमी  करना

 3147  Construction  of
 i

 power
 Projects केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  ग्यारह  कऋ

 बिजली  परियोजनाओं  का  निर्माण
 by  WwW.  92

 3148  बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  Completion  of  major  irrigation
 projects  .  .  92

 कार्य  पूरा  होना

 (x1)
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 ato  प्र०  सख्या  qt

 U.Q  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 Closure  of  unit  of  Patratu 3149  पतरातू  तापीय  बिजली  घर की  एक
 Thermal  Power  Station

 यूनिट का  बन्द  होना
 95

 3150  पॉंडिचेरी  में  तापीय  बिजलीघर  की  Setting  up  ofa  Thermal  Power
 Station  at  Pondicherry  94

 स्थापना

 Technical  examination  of  Has- 3151  महानदी  बेसिन  में  हसदियों  )
 परियोजना की  तकनीकी  जांच

 deio  (Bango)  Project 1
 hanad:  Basin  n  Me  94

 3152  गोदावरी  बेसिन  विवाद  Godavari  Basin  dispute  e  94

 3153  दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्ली  स्टेशनों  के  Weekly  rest/O.T.  allowance  to
 Health  Inspectors  of  Delhi

 हैल्थ  इंस्पेक्टरों  को  साप्ताहिक  and  New  Delhi  Station.  95
 सर्वोपरि  भत्ता

 3154  अजमेरी  Posting  ofT.A.G.C.,  Assistant
 Goods  Clerks  etc.  on  Tenure

 में  सेवावधि  के  आधार  पर  टी०  ए०  Basis  in  Ajmer  Division  in
 जी०  ato  आदि  की  नियुक्ति  Western  Railway  95

 3155  दक्षिण  पुर्व  रेलवे  कर्मचारी  सहकारी
 Reserve  Bank  Report  on  3.  E.

 ऋण  समिति  के  बारे  में  ford  बेक
 RailwayEmployees  Co-opera-
 tive  Credit  Society  ह  95

 रिपोर्ट

 3156  कलकत्ता  में  भूमिगत  रेलवे  की  व्यवस्था  Foreign  Exchange  required  for
 construction  ot  Underground

 के  लिये  facet  मुद्रा  की  Railway  in  Calcutta  96.
 कता

 3157  बेस्ट  कोस्ट  फर्टीलाइजर  प्लांट  के  लिए  Search  for  site  for  West  Coast

 स्थान की  खोज
 Fertilizer  Plant  थक  e  e  96

 3158  कम्पयूटर  लगाने  के  कारण  कर्मचारियों  Steps  to  avoid  Retrenchment
 due  to  Installation  of  Com-

 की  छंटनी  को  रुकने  के  लिये
 puters  e  थै  97

 वाही

 3160  पंजाब  के  मंसा  स्टेशन  से  मकका  कीਂ  Transportation  of  Maize  from
 Mansa  Station  in  Punjab  a  97

 ढुलाई

 3161  पश्चिम  बंगाल  में  गांवों
 में  बिजली  Electrification  of  Villages  in

 जाना  West  Bengal  e  e  e  06:

 3162  उच्च  न्यायालयों  में  अनुसूचित  जातियों  Post  of  Judges  Reserved  for
 Scheduled  Casteand  Scheduled तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  Tribes  in  High  Courts  98 न्यायाधीशों  के  पदों  का  आरक्षण

 3163  देवास  रेलवे  स्टेशन  पर  पानी  की  Arrangement  of  Water  Supply
 सप्लाई  का  प्रबन्ध  at  Datewas  Railway  Station  99

 3164  यात्रियों  की  भीड़  कम  करने  के  लिये  Introductio:  of  Express  Train
 between  Howrah  and  Samasti- हावड़ा  तथा  समस्तीपुर  के  बीच

 प्रेस  रेल  गाड़ी  का  चलाया  जाना
 pur  to  ease  overcrowding  99

 3165  इन्डियन  रेलवे  टिकट  चैकिंग  स्टाफ  Resolution  by  Indian  Railways
 एसोसियेशन  का  संकल्प  Ticket  Checking  Staff  Asso-

 Ciatio  e  e  ea  99
 3166  तूतीकोरिन  उर्वरक  उद्योग  समूह  Tuticorin  Fertilizer  Complex  100-

 (xii)
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 3167  1972-73  के  दौरान  रेल  Pensionary  Benefits  to  Railway

 चोरियों को  पेंशन  लाभ
 Employees  During  1972-73  10I

 3168  सिंचाई  कार्यों  के  लिय  त्रिपुरा  को
 Assistance  to  Tripura  for  Irri

 gation  Work  :  101

 3169  मुगलसराय रेलव  स्टेशन  पर  रेल  सम्पत्ति
 Theft  of  Railway  Property  at

 की  चोरियाँ  tion
 Mughal  Sarai

 Railway
 Sta-

 102
 3170  कर्बकाडाव तथा  पयास्विनी  सिचाई  परि  Estimates  of ‘Kakkadave  and

 योजनाओं  के  अनमान  *“Payaswini’  Irrigation  projects  103

 3171  कलकत्ता  के  पेट्रोलियम  श्रमिकों  पर  Assault  on  Petroleun  Workers
 in  Calcutta

 हमले  105

 Uneven 3172  राज्यों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  क्रि  progress  of  Rural

 असमान  प्रगति
 Electrification  in  States  103

 3173  वाराणसी  में  आफिसर  क्लब  का  निर्माण  Construction  of  Officers  Clu
 in  Varanasi.  104.

 3174  सिम्लुगुरी  स्टेशन  के  समीप  रेलव  सुरक्षा  Alleged  killing  ofa  Young  Man  105
 दल  दवारा  एक  यवक  क्रि  कथित  by  R.P.F.  near

 Simulguri Station

 3175  अमरीका  में  अध्ययन  हेतु  लम्बी  अवधि
 Part-time  jobs  taken  up  by Officers  of  Mechanical  Engi के  लिये  गए  यांत्रिक  इंजीनियरिंग

 विभाग  के  अधिकारियों दवारा  अंश  leave  in  U.S.A.
 neering  Department  01  long

 105
 कालिक  रोजगार  प्राप्त  करना

 Testing  of  Floating  Platform 3176  बाम्बे  हाई  में  form  कार्यों  के  लिये  for  Drilling  Opsrations  m
 फ्लोटिंग  प्लेटफार्म  का  परीक्षण  Bon  bay  High  106

 3177  बिजली  बनाने  वाली  परियोजनाओं के  Manufacture  of  Equipments  for

 लिये  उपकरणों का  उत्पादन  Power  Generating  P.  ojects  106

 Shortage  of  Commercial  Clerks 3178  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  के  लुकिंग  over  Lumding  Division
 कामर्शियल पलकों  की  कमी  (Northeast  Frontier  Railway)  107

 3179  आल  इण्डिया रेलवे  कमर्शियल  क्लार्क्स  Memorandum  submitted  by
 Zonal  Secretary,  All  Indian

 एसोसियेशन के  जोनल  सेक्रेटरी  च्  Railway  Commercial  Clerks
 Association  to  Chief  Commer- कमर्शियल  सुपरिंटेंडेंट  रेलव

 को  दिया  गया  ज्ञापन  cial  Supdt.  North  Eastern
 Railway  107 180  अजमेर  डिवीजन  Enquiry  into  cancellation  of

 बिजली  विभाग  के  कर्मचारियों के  ‘Lransfer  orders  of  Employees

 स्थानान्तरण आदेश  हदूद  किये  जाने
 of  Electric  Department,  Ajmer

 के  बारे में  जांच
 Division  (Western  Railway)  108

 181  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  द्वारा
 Clearance  of  Anandpur  Barrage

 Projects,  Orissa  by  C.W.P.C  109
 उड़ीसा  की  आनन्दपुर  बांध  परियोजना
 को  अनापत्ति पत्र  देना

 aft
 3182  उडीसा  दवारा  तलचर  तापीय  बिजली  Repor  t  Talchar  Thermal

 Power  Station  by  Orissa  109 घर  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 (xiii)
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 पृष्ठ अता०  प्र०  संख्या
 U  Q  Nos  विषय  SUBJECT  PAGES

 Cases  of  Alarm  Chain  pulling 3183  45  अप  हावड़ा  एक्सप्रेस में  in  45  UP  Howrah-
 खतरे  की  जंजीर  खींचने  के  मामले  ry Express  109

 Memorandum  submitted  by 3184  खुरदा  रोड  डिवीजन  ga
 Jatni  \outh  Congress  sent  to

 )  के  डिवीजनल  सुपरिटेंडंट  को  Divisional  Superintendent
 जानी  यथ  कांग्रेस  दवारा  fear  गया  Khurda  Road  Division

 (South ज्ञापन  Eastern  Railway).°  110

 3185  पौंग  बांध  क्षेत्र  से  विस्थापित हुए  लोगों
 Rehabilitation  of  oustees  from

 Pong  Dam  Area  110
 को  पुनः  बसाना

 3186  किसी  सेक्शन  पर  रेल  गाडी  के  यात्री  Charging  of  Express  fare  even
 when  1rain  runs  as  Passenger

 के  रूप  में  चलने  पर  भी  एक्सप्रेस  गाड़ी  train  on  a  Section  .  110

 का  किराया लिया  जाना

 3187  छोटे  व्यापारियों  को  ara  डिब्बों  की  Supply  of
 Wagan

 to  Small

 Traders  ह  ee
 सप्लाई

 3188  रेलवे  दवारा  15-20  वर्षीय  योजना  Formulation  of  Years

 बनाना  plan  by  Railwav  111

 189  दिल्‍ली  विदित  प्रदाय  संस्थान  को  अपने  Taking  over  of  D.E.S.U  In!

 हाथ  में  लेना

 अधिलम्बनोप  लोक  महत्त्व  के  विषय  को  ओर  Calling  Attention  to  Matter
 ध्यान  of  urgent  Public  Importance  112

 गोमिया  स्थित  इंडियन  एक्सप्लोजिव  बारुद  Reported  Explosion  in  the
 Indian  Explosives  Factory

 कारखाने  में  विस्फोट  का  समाचार  at  Gomia
 Dr.  H.  P.  Sharma  112

 डा०  हरी  प्रसाद शर्मा
 Shri  C.  Subra  Maniam

 st  सी०  सुब्रह्मण्यम
 Re.  Alleged  wrong  statement

 by
 मंत्रो  दारा

 दिये  गये  कथित  गलत  वक्तव्य  के
 Minister

 बारे  में
 115

 सभा  पटल  पर  स्ब  गय  पत्न  Papers  Laid  on  the  Table  118

 सभापतियों  को  नायिका  के  लिए  नियुक्ति  Appointment  to  Panel  of  Chair-
 man  119

 एस०  ए०
 (ShriS.  A.  Kader)

 लोक  लेखा  समिति  Public  Accounts  Committee

 41  at  प्रतिवेदन  Seventy-first  Report  11g

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  अंतरिम  Statement  Re.  submission  of

 प्रतिवेदनों के  बारे  में  वक्तव्य
 Interim  Report  by  the  Na-
 tional  Commission  on  Agri-
 culture  .  120

 श्री  फखरुद्दीन  अलीਂ  अहमद  ShriF.  A.  Ahmed

 कम्पनी  अधिनियम  Companies  (Amendment)  Bill

 Recommendation  to
 संयुक्त  समिति  में  एक

 सदस्य
 नियुक्त  करने

 appoin  Rajya
 के  लिए  राज्य  सभा  से से  सिफारिश  Sabha  to

 डन  nt a  Mem-
 ber  to  Joint  Committee  125

 (xiv)



 qs
 SUBJECT  PAGES विषय

 पाकिस्तान  को  शस्त्रों  को  सप्लाई  शुरू
 Re.  reported  consideration  by

 U.S.  of  resumption  of  arms
 चक्कर  के  प्रश्न  पर  आरोका  द्वारा  विचार

 supply  to  Pakistan  >  e  126
 करने  के  समाचार  के  बार  में

 Re.  reported  rise  in  prices  of
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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 रेल्वे  में  खान-पान  व्यवस्था  में  सुधार  करना

 *  301.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  दया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गाड़ियों  में  खान-पान  व्यवस्था  में  सुधार  करने  हेतु  नया  कदम  उठाये  गये

 क्या  सभी  रेलों  में  विभागीय  खान-पान  व्यवस्था  प्रारम्भ  की  जायगी  ;  और

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण  हैँ
 ?

 yet रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शप  at  :  fac.  पटल  पर

 रख  दिया गया  है  ।

 और  विभागीय  खान-पान  व्यवस्था  रेलों  पर  सीमित  wr में  पहले  से

 ही  मौजूद है  ।

 विवरण

 भोजन यान  खान-पान  व्यवस्था  के  परम्परागत  तरीके  में  सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  नयीਂ
 ए  और  बम्बई  सेंट्रल  के  बीच  3  4  अप  फ्रंटियर  मेल  पर  में  परीक्षण  के  तौर  पर

 एक  नया  तरीका  अपनाया  गया  है  |  भोजन  स्थिति  भोजनालयों  में  पका  कर  वहाँ  से  उठा
 लिया  जाता

 है  और  पैरवीकार  में  गरम  पेटियों  में  इकट्ठा  कर  लिया  जाता  हैं  ।  यह  चलती

 गाड़ियों  में  उपयुक्त  समय  पर  यात्रियों  को  परोसा  जाता  है  ।  इस  तरीके  के  लाभ  ये  हैं  कि

 परिवार  स्वच्छ  रखी  जा  सकती  चलती  हुई  गाड़ी  में  धुलाई  नहीं  करनी  पड़ती  और  चादर  तथा

 स्वच्छ  वर्दी  में  रह  सकते  हैं  इस  प्रकार पेचां  दिल्‍लीਂ
 ग्रांड  ट्रंक

 एक्सप्रेस  में  हाल  ही  में  शुरू  की  गयी  है  ।  यात्रियो ंने  इस  व्यवस्था  व्यापक रूप  से  सरहना
 कहे  ।  इस  व्यवस्था  को  अन्य  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  भी  निर्धारित  कार्यक्रम  के  आधार  पर  शुरू
 करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ॥

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  It  would  have  been  better  if  Question  No.  31  ¥.4s  also  taken -
 up  with  this  question.
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 Mr.  Speaker  :  That  is  a  different  question  altogether.

 Shri  S.  M.  Banerjee  :  We  have  usually  noticed  that  the  quality  of  the  sweets  to  be
 sold  on  the  railway  platforms  has  been  deteriorating  day  by  day  and  it  is  alleged  that  the

 charges  realised  from  the  contractor  areso  high  that  he  cannot  supply  sweets  of  good  quality.
 On  a  previous  occasion  I  had  drawn  the  attention  of  the  Minister  of  Railways  that  the  quality
 of  sweets  continues  to  deterriorate  i.c.,  Laddus  and  Pedas  of  very  low  quality  are
 available  and  Laddus  are  so  hard  that  they  will  not  break  even  if  struck  against  the
 earth.  What  efforts  are  being  made  to  improve  their  quality  ?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  Efforts  are  made  every  time  for  improving  Departmental
 Catering.  Considerable  attention  will  be  paid  to  the  particular  complaint  made  by  the

 hon.  Member  about  the  sweets.  However,  I  would  like  to  tell  that  in  every  case  the  Depart-
 mental  Checking  staff  check  the  sweets  before  they  are  brought  at  the  platform  for  sale.  If
 there  is  any  specific  case,  as  the  hon.  Member  has  referred,  I  shall  definitely  look  into  that.

 Shri  5.  M.  Banerjee  :  The  hon.  Minister  assured  the  House  yesterday  that  the  food

 packets  were  being  prepared  for  the  passengers  of  Class  III.  May  I  know  whether  tnis  system
 will  be  introduced  on  all  the  railways  and  what  will  be  the  minimum  price  of  that  food

 packet  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  L.  N.  Mishra)  :  There  is  no  question  of

 class  in  it.  We  wantto  minimise  the  varieties  of  food  articles  to  the  maximum  possible
 exetent.  The  sale  ofso  many  food  articles  and  that  toonot  ina  proper  way  causes  the  to

 accumulation  on  them.  Therefore,  one  packet  will  contain  8  pure,  good  and  hot  Puris  and

 potato  sabzi  and  a  sweet  piece  andit  willbe  our  effort  to  supply  such  packetsatthe  rate  75
 paise  perpacket.  Souterners  may  take  such  food  as  in  generally  available  in  South
 India.  We  are  trying  to  minimise  the  varieties  in  order  to  have  cleanliness.

 श्री  पीलू  मोदी  :
 अनेक  ऐसा  कहने  से  हमारे  मुंह  में  पानी  आ  गया है  ।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  1511  afact  thatthe  unauthorised  contractors  supply  mostly
 dirty  food  on  the  Eastern  Railway.  When  1  asked  the  railway  catering  they  replied  that  the

 unauthorised  contractors  did  not  allow  them  to  providefood.  What  the  Govrenment  is

 doing  in  this  direction  ?

 Mr.  Speaker  |  It  is  a  general  question,  it  does  not  arise  out  of  it.

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  No  such  case  has  come  to  our  notice.  Whatever  the  hon-
 Member  has  said  will  be  looked  into.

 Shri  0.  N.  Tiwary  :  While  the  departmental  catering  was  introduced  following  the
 to  three unresignation  by  a  contractor  and  that  is  earning  profit  of  the  order  of  Rs.  two

 thousand  per  month.,  Why  the  negotiations  are  on  for  giving  contract  to  the  contractor
 on  the  North-Eastern  railway  between  Pahaleyaghat  and  Mahendrughat  ?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi:  There  is  nothing  like  that.  Usually  it  happens  that  when
 a  contract  expires  the  contractor  seeks  stay  order  from  the  Court.  We  do  not
 to  bring  about  any  change  where  the  performance  of  departmental  catering  is  satisfactory.

 श्री  ज्योतिर्मय  हाल  ही  में  विभागीय  खान-पान  व्यवस्था
 निजी  ठेकेदारों

 सौंप  रही  है  ।  उस  संदर्भ  में  कया  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूँ  कि  पिछले  एक  वर्ष
 के  दौरान  कितन  और  भोजन यानों  को  विभाग  खान-पान  व्यवस्था  से  नीजि  ठेकेदारों

 कों  सौंपा  गया  ?

 शमी  सुहम्मद . शफी शफी  कुरेशी  :  यह  सरकार  की  नीति  नहीं  है  fe  विभागीय  व्यवस्था

 2



 22  1894  मौखिक  उत्तर
 a

 व्यवस्था  चल  रही  होती  है  तो  हमारा  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयास  रहता  है  कि  किसी  विशेष
 प्लेटफार्म  पर  समूची  खान-पान  व्यवस्था  विभाग  द्वारा  ही  की  जायें  |  मेरे  विचार  से  एक  ऐसा

 मामला है  जिसमें  एक  गाड़ी का  ठेका  हकदार  को  इसलिये  दे  दिया  गया  क्योंकि  विभाग  को

 उससे  घाटा  हो  रहा  था  |  यहं  ठेका  ठेकदार  को  दिया  गया  जिससे  हम  घाटा  कम  करं

 सके  हैं  और  यात्रियों  को  दिये  जाने  वालें  भोजन  में  सुधार  भी  ध्यान  में  आया  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :

 मैंने  यह  पूछा  था  कि  क्या  नीजि  ठेकेदारों  के  हाथ  में  कोई  भोजनालय
 भी  है  ?

 रेलवे  में  खान-पान  व्यवस्था  में  सुधार  इसलिये  संभव  नहीं  है  क्योंकि  यह  निजी  लोगों

 के  हाथों में  है  ॥

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  यह  प्रश्न  खान-पान  व्यवस्था  में  सुधार  करने  से  सम्बन्धित  है  |  क्या

 हाल  ही  में  एक  महत्वपूर्ण गाड़ी  कालका-हावड़ा  मेल  में  खान-पान  व्यवस्था at  ठेका  एक  निजी

 ठेकदार  को  दिया  गया  था  ।  चार-पांच  दिन  पहले  मैं  इस  गाड़ी  में  यात्रा कर  रहा  था  ।  दोपहर

 में  एक  बजे  जब  मैंने  भोजन  के  लिये  कहा तो  आदमी  आया  और  उसने  बताया  कि  भोजन  इसलिये

 नहीं  दिया  जा  सकता  कि  कई  चीजें  खत्म  हो  गई  हैं  ।  निजी  ठेकेदारों की  यह  व्यवस्था  है

 जिन्हें  आप  खान-पान  व्यवस्था  सौंप  रहे  हैं  ।  क्या  सरकार  समझती  है  कि  इससे  खान-पान  व्यवस्था

 में  सुधार  होगा
 ?

 श्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी
 :

 यदि  उसका  कार्य  संतोषजनक  नहीं  है  तो  हमारे  लिय  यह
 यक  नहीं  कि  उसका  ठेका  चलने  दें  |  उसे  किसी  भी  समय  बंद  किया  जा  सकता  है  ।

 Shri  Narendra  Singh  Bisht  :  Will  the  Government  pay  attention  to  the  catering  on
 the  metre-gauge  line  from  Kathgodam-lanakpur  to  Ram  Nagar  because  it  is  not  satis-
 factory  ?

 Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi  :  The  hon.  Minister  has  said  that  this  facility  will  be  ex-
 tended  to  every  place  and  every  railway.  There  is  no  need  to  give  any  assurance  about  it.

 श्री
 मोहम्मद  खुदा  ह  क्या  भोजनालयों  और  भोजनयानों  में  यूरोपीय  पद्धति से  मदिरा

 बेचने  की  अनुमति  से  खान-पान  व्यवस्था  में  सुधार  होगा  ?

 श्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  :  नहीं  ।  रेलवे  में  उसकीਂ  खान-पान  के  अन्तर्गत  मदिरा

 नहीं  बेची  जाती  है  ।

 श्री  राम  रतन  शर्मा  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  यात्रियों  द्वारा  इसकी  व्यापक  रूप  से

 सराहना  की  गई  है  ।  मह्वे  द्वारा  रेलवे  में  दिये  जाने  वाले  भोजन की  किसने  सराहना  की  है  ।  यदि

 उनको  इस  सम्बन्ध  में  यात्रियों  से  कोई  va  मिले  हों  तो  वह  उन  val  को  सभा-पटल  पर

 रखने  को  तैयार हैं  ?

 श्री  मुहम्मद शफ़ी  कुरेशी  :  जिन्होंने  यह  भोजन  किया  है  उन्होंने  सराहना  की  है  ।  हमें
 कई  प्रमाण-पत्र  सराहना ta  मिले  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  उन  पत्तों
 को  और  सारे  आंकड़ों  को  सभा-पटल  पर  रख  सकता  हैं  ।  संख्या  15  औरਂ  संख्या  16  गाड़ियों

 में  खान-पान  की  नई  व्यवस्था  आरंभ  की  गई  है  ।  ऐसा  1-4-73 से  किया  गया  है  ।  स्टेशनों

 पर  स्थित  रसोई-घरों  से  भोजन  ले  लिया  जाता  है  और  उसे  में  यात्रियों को  दे  दिया  जाता

 है  और  इस  विशेष  प्रकार  की  खान-पान  व्यवस्था  के  बारे  हमें  यात्रियों  से  सराहना  पत्र  मिले

 हैं  और  इसी  कारण  हम  यह  व्यवस्था  25  डाउन  तथा  26  अप  गाड़ियों  में  भी  आरंभ  कर  रहे  हैं  ।

 यह  व्यवस्था इसी  महीने  से  दिल्‍ली  से  बम्बई  सेंट्रल  तक  जाने  वाली  वातानुकूलित  एक्सप्रेस
 में  भी  आरंभ  की  जायगी  +

 मैंने  आरंभ  में  जिस  भोजन  के  बारे  में  बताया  उसकेलिये
 _

 साधारण  ने  जो  सराहना  की  है  उसको  ध्यान  में  रख  HL  मैंने  ऐसा कहा  है  ।
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 बंगलोर  तक  के  लिए  विशेष  कोयला  गाडियों  का  चलाया  जाना

 *  302.  श्री  ato  के०  जाफर  शरीफ :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मैसूर  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  ने  रेलवे  अधिकारियों  से  अनुरोध  किया है
 कि

 बंगलोर  an  के  लिये
 विशेष  कोयला  गाड़ियां  चलाई  जाये  ताकि  उस

 राज्य  में
 सामान्य

 रूप  से
 और

 उस  नगर  में  विशेष  रूप  से  औद्योगिक  उत्पादन  में  गिरावट  को  रोका  जा  सके  ;

 aq

 )  afe  तो  इस  सम्बन्ध  में  रेल  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  हां  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  के  आन्दोलन  के  कारण  दक्षिणी  क्षेत्र  में  रेल  परिचालन  गम्भीर  रूप  से

 अस्त  व्यस्त  हो  गया  था  ।  इसके  परिणामस्वरूप  मैसूर  राज्य  के  लिये  कोयले  और  कोक  की

 धुलाई  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा  ।  1973
 के  अन्त

 में
 स्थिति  में  सुधार  होने  के  साथ

 साथ

 बंगलुरु  कैट  के  लिये  25-2-72  कों
 मैसूर  राज्य  के  कोयले

 के
 परिवहन  में  वृद्धि  हुई  है

 ।

 हार्ड  कोक  का  एक  रक  भी  आबंटित  fear  गया है  ।

 श्री  सी०  के०  जाफर  शरीफ :  समय  समय  पर  अनपेक्षित  परिस्थितियों  और  उद्योगों  को  पेश

 आ  रही  कठिनाइयों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय

 tad
 बोर्ड  को  कोयले  की

 अधिक

 सप्लाई  के  लिये  सलाह  देंगे  ताकि  इस  प्रकार  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  पर्याप्त  स्टार
 तैयार किया  जा  सके  |  क्या  कमी  को  दूर  करने  हेतु  हाड  कोक  की  अधिक  सप्लाई  की  जायेंगी

 ?

 शी  मुहम्मद  शफ़ी

 कुरकी
 वैगनों  की  उपलब्धता  की  सीमा  में  हार्ड  कोक  तथा  ब्लैक  कोल

 दोनों  की  सप्लाई बढ़ा  a  जायेगी ।

 रेलवे  eta  और  उपकरणों  के  मामलों  मे  आत्म  निभाता

 *303.  श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*) )
 क्या  भारत  रेलवे  की  eeleret

 और
 उपकरणों  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये

 लगभग  आत्मनिभेर हो  गया  और

 यदि  नहीं  तो  देश  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  आत्मनिर्भर
 हो

 जायेगा

 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  हसन  मुहम्मद  :  जी  के  दौरान
 413  करोड़  रुपय  से  अधिक  खरीद  में  40  करोड़  रुपये  का  आयात .  गया  जो  1951-

 52  में  लगभग  30  प्रतिशत  की  तुलना  में  10  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ।

 आत्मनिर्भरता  की  प्राप्ति  एक  aaa  प्रक्रिया  है  ।  अधिक  से  अधिक  देशी  मदों  का

 सुधार  करने  के  जोरदार  saa  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  एस०  Yo  मुरुगनन्तम :  कया  वर्तमान  दर  के  अनुसार  ऑयली  fet  बिना  ही  रेलव े>  को

 आधुनिक  बनाने  के के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी
 :

 देशी  साधनों से  एक्शन  और  रोलिंग  दोनों  को  ही

 आधुनिक  बनाने  के  प्रयास  किये
 जा

 रहे  हैं
 ।

 यह  सुनिश्चित

 करने

 के

 लिये
 हुर  सम्भव

 प्रयास  किये

 जा  रहे  हैं  कि  आयात  में  कटौती  कीਂ  जाय  और  आयात  प्रतिस्थापन  कार्यक्रम  क्रियान्वित किया
 जाए
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 श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  :  क्या यह  सच  है  कि  अमरीका :  से  fet  dada  बल  बह  पर

 उपकरण  बेचने  के  लिए आ  रहा  है  र

 श्री  मुहम्मद  शफ़ी  कुरेशी  :  समाचार  vat  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  कि  एक
 दल  भारत  आ  रहा  है  परन्तु  यह  सरकारी  दल  नहीं  है  ।  यह  नीजी  व्यक्तियों  का  एक  दल

 है

 थो

 यह  सुनिश्चित  करने

 के  आ

 रहा  है  कि  किन  किन  वस्तुओं  की  बिक्री

 की

 जा  सकती ।  |

 श्री  भागवत  झ  आजाद  मंत्री  महोदय  ने  रेल  बजट  पर  अपने  भाषण  में  इस  बात पर
 बल  दिया  था  कि  रेलवे  के  माल  की  निर्यात  की  अत्यधिक  संभावना  है  ।  स्टोरेज  और  उप

 करण  जैसीं  मदों का  निर्यात  किन  किन  देशों को  किया  गया  है  जिनके  लिये  संभवतया  मंत्री  महोदय
 को

 निर्यात  में  अत्यधिक  संभावना  उपलब्ध  हुई
 ?

 रेल  मंत्री  एल०  Tao  :  मुख्यतया
 वैगन  हमें  युगो स्लोवाकिया  से  आदेश मिले  हैं  और  सप्लाई  आरम्भ  हो  गई  है  ।  इस  से  पहले हमें  रूस से  आदेश  मिले थे  हमें

 पोलैंड  से  भी  आदेश  मिलने  की  आशा  ।

 विभिन्‍न  देवों  द्वारा  रेलवे  सम्बन्धी  ज्ञान  के  आदान-प्रदान  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र

 *
 304.  श्री  बी०  कठ  दास  चौधरी

 थ्री  प्र पन्न भाई  महता

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  देशों  के  रेलवे  सम्बन्धी  ज्ञान  के  आदान-प्रदान  के  लिये  देश में  निकट  भविष्य

 में  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र  स्थापित  किये  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूप रखा  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्री  एल०  एन०  भारत  में  इस  प्रकार  का  कोई  केन्द्र
 स्थापित करने  '  का  नहीं  ।

 प्रश्न  उठता  ।

 श्री  ची ०  Fo  दास  चौधरी :  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  है  कि  विदेशों  से  रेलवे  उपकरणों की

 मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वे  निर्यात  के  विक्रय  में  वृद्धि  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  है
 ।  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  में  मंत्री महोदय  से  सकता  हूँ  कि  क्या  हर  दृष्टि से  भारतीय

 रेलवे  के  सराहनीय  विकास  को  ध्यान
 में

 रखते  हुये  यदि  केन्द्र  नहीं
 एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  विचार
 गोष्टी  के  आयोजन  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  पुनः  विचार  करेंगे  ताकि  हम  अधिक  रेलवे  माल  तकनीकी
 जानकारी  अन्य  देशों  को  बेचकर  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकें  ।

 श्री  एस०  एन०  मिश्रा  :  अन्तर्राष्ट्रीय  रेलवे  कांग्रेस  संघ  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 रेलवे  संघ  नामक

 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं  का  सदस्य  है  ये  दो  संस्थाओं  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाएँ  है  और  भारत  उनका  सदस्य

 है  और  यह  नये  नई  गतिविधियों  तथा  नयी  तकनीक  के  आदान  प्रदान  के  लिये  है  ।  जहाँ

 तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  यह  एक  विभिन्‍न  विषय  निर्यात  की  मांग  के  बार  में  मैं  माननीय

 सदस्य  को  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  इसकी  कोई  कमी  नहीं  ।
 प्रश्न  विदेशों

 की
 मांगों  को  पूरा

 करने  से  सम्बन्धित  हमारी  क्षमता का  है  ।

 श्री  पी०  एम०  मेहता :  कया  जुलाई  में  रेलवे  संबंधी  ज्ञान  मिलजुल  कर  ग्रहण  करने  संबंधी
 अन्तर्राष्ट्रीय ग्रूप  की  कोई  बैठक  हुई  थी  ?  यदि  तो  इसमें  कितने  cal  ने  भाम  लिया  और
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 ललना
 न

 क्या  जून  के  महीने  में  पेरिस  में

 fat  करने  हेतु  मशीनरी  का  गठन  करने  सम्बन्धी  कोई  निणय  लिया  गया  है
 ?

 ge

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  अनुपूरक  प्रश्न  को  मूल  प्रश्न  से  कैसे  जोड़  सकते  है
 ?

 थी  पी०  एम०  मेहता  :  पी०  टी०  आई०  के  .  .  »

 अध्यक्ष  महोदय  पी०  टी०  आई०  का  कोई  प्रश्न नहीं  प्रश्न  tad  संबंधी  ज्ञान  को

 मिलजुलकर करने  का  था  इन्होंने  उत्तर  में  नहीं  कहा  |

 श्री  पी०  एम०  मेहता  मैने  स्पष्ट  रूप  से  पूछा था  कि  कया  रेलवे  ज्ञान  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय

 ग्रुप  की  कोई  बैठक  दिल्ली  में  हुई थी  ।  उन्हें  इसका  उत्तर  देने  दें  क्योंकि  कहा  जाता  है  कि  विभिन्न

 देशों  द्वारा  रेलवे  ज्ञान  को  मिलजुलकर  ग्रहण  करने  के  सम्बन्ध  में  अन्तराष्ट्रीय
 बैठक

 का  सुझाव  दिया  गया  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  मं  तकों  में  नहीं  पड़ना  चाहता  |  इसमें  उत्तर  से  भी  अधिक  समय  लगेगा  ।

 श्री  एल०  एन०  सीमा  सन्‌  1922  में  बने  रेलवे  के  अन्तर्राष्ट्रीय  संघ
 ने

 1972  में  पेरिस  में

 अपनी  स्वर्ण  जयंती  मनायी  एक  तदर्थ  समिति  का  गठन  किया  गया  जिसकी  बठक  फरवरी

 में  दिल्‍ली  में  हुई  राव  बो  के  अध्यक्ष  श्री  बालिका  ने  इसकी  अध्यक्षता  की  |  उन्होंने  विभिन्न

 समस्याओं  पर  विचार-विमर्श  किया  |  यदि  आप  चाहे  तो  में  इसकीਂ  चर्चा  कर  सकता  हूँ  यह  एक

 पूरा  पृष्ठ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  मूल  प्रश्न  सम्बन्धित  नहीं  ।

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  रेल  मंत्री  उन  देशों के  नाम  जानते  है  जो  रेलवे  की
 इलेक्ट्रॉनिक्स  आदि  के  मामलें  में  बहुत  प्रगतिशील यदि  det  महोदय  नहीं  जानते  तो  हमें
 सहानुभूति प्रकट  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  बहुत  कुछ  जान  सकते  है  यह  सब  प्रश्न  से  संबद्ध होना  चाहिय े।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  अन्य  देशों  विशेषकर  बेलजियम  अथवा  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  में  रेलवे  ज्ञान  को  मिलजुलकर  ग्रहण  करने  सम्बन्धी  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  केन्द्र  हैं
 ?

 श्री  एल०  एन०  मैँ  कह  चुका  हूँ  कि  दो  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाएँ  हैं  जिनकी  भारतीय  रेलवे

 के  देशों  में  से  भारत  ने  भाग  लिया  ।
 भी  सदस्य जापान  भी  शायद  उसका  सदस्य  लेकिन  पेरिस  में  हुए  सम्मेलन  एशिया

 मलेशिया  तथा  पाकिस्तान  उपस्थित  नहीं  हुए  ।

 सकता  है  कि  जापान  ने  भी  भाग  लिया  हो  लेकिन  इसकी  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  ।  यह अ  ह

 राष्ट्रीय  संस्थाओं  उन  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  की  तरह  है  जिसके  सम्मेलन  समय  समय  पर

 होते  हैँ  और  जिनमें  अनेक  देश  भाग  लेते  हैं  ।

 सिचाई  क्षमता  के  संबंध  में  अप्रयुक्त ता
 *

 305.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 करेगें कि  ड्

 क्या  विभिन्न  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  पैदा  की  गई  ऐसी  सिंचाई  क्षमता  के  संबंध  में
 जो

 अप्रयुक्त  पड़ी  है  कोई  अध्ययन  किया  गया  है
 ?

 यदि  तो  अध्ययन  के  निष्कर्ष  और
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 (7)  सरकार
 ने  यह  सुनिश्चित

 करने के  लियें  कया  कार्यवाही की  है  कि  उत्पन्न  सिचाई  क्षमता

 का  पूरा  उपयोग  हो

 सिचाई  और  विदित  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविंद  : नच च्च् चऋ  से  विवरण
 पटल  पर  रखा  जाता  |

 विवरण

 से  सभी  नई  परियोजनाओं  में  शक्यता  के  समायोजन  में  हमेशा

 कुछ  विलम्ब  हो  जाया  करता  है--विशेष  रूप  से  उसके  अंतिम  चरण  में  ।  इन  क्षेत्रों  को  विकसित

 करने  में  अभी  कुछ  वर्ष  लगेंगे  तभी  समस्त  परिकल्पित  शक्यता  को  उपलब्ध  किया  जा  सकेगा  |

 स्वतंत्रता  के  पूर्व  पूर्ण  समुपयोजन  के  लिए  दस  वर्षों  का  समय  दिया  जाता  था  |  अतिरिक्त

 खाद्यान  उत्पादन  के  दृष्टिकोण  से  राज्य  सरकारों  ने  विकास  कार्यों  में  तेजी  लाने  के  लिये  कई
 प्रकार के  उपाय  किये

 इनमें  मुख्य  नहर
 और

 शाखाओं  सहित
 40
 ह  खंड  को  सेवित

 करने  वाली  छोटी  नहरों  का  समन्वित  निर्माण  क्षेत्रीय  चैनलों के  निर्माण  के  लिये  किसानों

 को  ऋण  सुविधा  का  उपबन्ध  तथा  तकनीकी  नालियों और  भूमि  का  क्षेत्रीय  चैनलों

 का  निर्माण  लाभभोगियों  से  उसकी  लागत  को  प्राप्ति  जहां  भी  इसके  निर्माण  में  विलम्ब
 हुआ  आदि  की  पूति  की  सुविधाओं  की  प्रदर्शन  और  किसानों
 का  प्रशिक्षण  जैसे  सम्मिलित  हूँ  ।  कुछ  age  परियोजनाओं  पर  व्यापक  आयाकट  विकास
 कार्यक्रम शुरू  किए  गए  हैं  जिनमें  नियमित  बाजार  सुविधाओं  का  पकी  सड़कों  और

 भंडारों  का  निर्माण  शामिल  है  ।
 किए  गए  विभिन्न  उपायों  के  परिणामस्वरूप  सिचाई  शियाओं के

 समायोजन  में  गत  अवधि  के  दौरान  यथेष्ट  वृद्धि हुई  है  जैसा  कि  निम्नलिखित तालिका  से  स्पष्ट

 है  ]

 nee  ie  ऑऔ>“ृऑ]

 के  अन्त  तक  शक्यता  समायोजन

 सेक्टरों में  )

 पहली  योजना  क  2.48  1.58

 दूसरी  योजना  63  34

 तीसरी  योजना  46  47

 चौथी  योजना के  शरू  में  45  06

 1969-70  93  49

 1970-71  30  76

 1971-72  81  11

 1972-73  )  10  71  86

 वि
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 गत  वर्षों  के  उत्पन्न  शक्यता  के  समायोजन  का  राष्ट्रीय  औसत  लगभग
 90

 steer  हैं  ।

 इतने  पर  भी  उत्पन्न  की  गई  शक्यता के  पूर्ण  उपयोग  के  लिये  हर  प्रयत्न किए  जा  रहे  हैं
 ।  सिंचाई

 में  क्षेत्र  अनसार  और
 के  राज्य

 मंत्रियों
 की  एक  समिति गठित  की  गई  है  जिसके  द्वारा  देश

 योजना  अनुसार  समुपयोजन  के  वर्तमान  ढंग  का  में  विलम्ब तथा  च्े  के
 कारणों  का  विश्लेषण  तथा  ऐसे  क्षेत्रों  या  परियोजनाओं  की  पहचान  जहां  इस  संबंध  में  तुरत
 कदम  उठाए  जाने  की  आवश्यकता  नियोजन  के  विभिन्न  चरणों  में  सुधार  के  उपायों  सलाह

 समुचित  और  शीघ्र  समायोजन  को  संभव  बनाने  के  लिए  कार्यान्वयन  और  प्रचालन
 के

 संबंध  में

 सलाह दी  जाएगी  ।  इनकी  रिपोर्ट  अगले  दो  महीनों  के  अन्तर्गत  प्राप्त  होने  की  संभावना  है
 ।

 श्री  रामगोपाल .  रेड्डी  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  लगभग  90  प्रतिशत  क्षमता
 कां

 उपयोग

 छ  क्षेत्र  जो  कमी  क्षमता  का  अच्छा  उपयोग  करते किया गया  है  ।  यह  बहुत  अच्छी  बात है  |

 थे  अब  इसका  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  रहे  ।  क्या  ऐसे  क्षेत्र इसमें  शामिल नहीं  किये  गये  ।

 निवाई  और  विद्युत  मंत्री  क०  एल०  :  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्य

 सागर  परियोजना की  चर्चा  कर  रहे  हँ  ।  वहां  इस  वर्ष  पानी  की  कमी  के  कारण  सिंचाई  से
 पानी  सप्लाई  नहीं  किया  जा  सका  ।  इस  सची  में  इस  प्रकार  की  परियोजनाएँ शामिल  नही ं।

 आंकड़े  केवल  बिलकुल  नई
 सिंचाई  परियोजनाओं  के  क्षमता  तथा  उसके  उपयोग के

 बारे

 में  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  रासगोपाल  रेड्डी  :  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  कौन  कौन  से  राज्य  इसका  शत  प्रतिशत

 ora  कार
 रद

 है  शौ
 कग

 से  साला  उपने  दोसा
 है

 /

 डा०  एल०  राव  :  33  बड़ी  बड़ी  परियोजनाओं  और  97  मध्यम  श्रेणी  की  परियोजनाओं

 के  जल  का  उपयोग  85  प्रतिशत  से  कम  है  ।

 जिन  राज्यों  और  परियोजनाओं  में  विभिन्न  कारणों  से  क्षमता

 हम  शुरू  की  परियोजनाओं  के  आधार  पर

 इसका  अनुमान  नहीं  लगाते  |

 का  उपयोग  नहीं  हो  सका  vad  नाम  इस  प्रकार  हैं

 आंध्र--कुछ  सीमा तक  पोचमपद और  पानी  की  नहर  11  के  मैसूर--तुंगभद्रा  परियोजना  ;

 महाराष्ट्र--हाल  में  शुरू  कीਂ  गई  पदमा  तथा  अन्य  परियोजनाओं ;
 माहली आदि  आदि  ।  इसके  बाद  बिहार  जहां  कोसी  की  तरह  सिंचाई  की  व्यवस्था  बुरी  है

 ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  केरल  की  स्थिति  है  ?

 डा०  क्०  एल०  राव  :  केरल  की  स्थिति  ठीक  है  ।

 श्री  के०  लंकप्पा  :  यदि  नदियों  के  सभी  प्राकृतिक  साधनों  का  उपयोग  देश  के  बड़े  हितो

 लिये  किया  तो  हमें  इस  सूखे  तथा  सुभिक्ष  की  प्राकृतिक  विपदाओं  का  सामना
 न

 करना
 पड़ता  |  यह  बात  दुर्भाग्य  की  है  कि  प्राकृतिक  साधनों  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  गया  है

 ।

 गंगा
 और

 कावेरी  के  जोड़ने  का
 प्रश्न

 भी
 वर्षों

 से
 चल

 रहा  है  ।  मुझे इस  बात  की  कोई
 जानकारी

 नहीं  कि  इस  पर  कब  विचार  होगा  तथा  मैसूर  को  इस  में  शा  किया  जायेंगी  i  इस  बारे

 में  एक  बड़ा  विवाद  चल  रहा  है  ।  क्या  कारण  है  कि  कावेरी  नदी  क्षेत्र  में  सारी  परियोजनाएँ  अभी

 विचाराधीन  ही  है  और  उनके  लिये  इस  मंत्रालय  की  अनुमति  नहीं  मिल  सकी  जिसके  फलस्वरूप

 मैसूर के  दुभिक्ष  क्षेत्रों  के  विकल्प  के  लिये  पानी  का  पूरा  उपयोग  नहीं  हो  सका  है
 ।  हम  योजना

 केन्द्र  अनुमति  न  दिये  जाने  कहे से  बाहर  तथा  राज्यों  क़ी  राशि  का  ही  उपयोग  कर  रहे  है  ।

 कारण  एक  पाई  भी  नहीं  द  रही  ।  यह  प्रश्न  काफी  समय  से  विचाराधीन  क्यों  है
 |

 8
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 अध्यक्ष  महोदय  मेरी  बात  सुनने  के  लिये  भी  कुछ  अवसर
 र  ख्  |

 )

 शी  Fo  लक प्पा  ये  wa  मेर  राज्य  तथा  मेर  निर्वाचन  क्षेत्र  से  सम्बन्धित है  ह  मंत्री

 महोदय  बार  बार  यह  कहते  आये  हैं  कि  इन  परियोजनाओं  को  अनुमति  नहीं  दी  गयी
 ।

 डा०  Fo  एवं  राव  :  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  कहा  है  कि  हमारी  फावली  भूमि  के  लिये

 केवल  25
 प्रतिशत  सिचाई  की  सुविधाए ँहैं  ।.  यदि  हम  भूमिगत  तथा  भूमि के

 उपर
 सभी

 योजनाओं को  पूरा  करें  तो  आशा  है  कि  सिंचाई  क्षमता  50 प्रतिशत  होगी  और  यदि हम

 धीन  राष्ट्रीय  जल  के  आधार  पर  पानीਂ  एक  घाटी से  दूसरी  घाटी  में  ले  जायें  तो  यह  उपयोगिता

 की  प्रतिशतता  50  से  बढ़ा कर  66  प्रतिशत  तक  की  जा  सकती  है  |  कावेरी  परियोजना  के

 बारे में  मद्रास  और  मैसूर  राज्यों के  बीच  मतभेद रहे  उनके  बीच  बातचीत हुई  और

 वे  इस  बात  पर  सहमत  हो  गए  ह  कि  वे  इसका  निर्णय  न्यायालय  द्वारा  चाहेंगे  ।  हमने

 तथ्य  जानने  वाली  एक  समिति  का  गठन  किया  है  जिसमें  एक  न्यायाधीश  तथा  दो  विशेषज्ञ होंगे  ।

 उनका  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  यह  प्रकाशित  हो  चुका  है  और  राज्यों  क़ो  भेज  दिया  गया

 हमें  आशा  है  कि  इस  समस्या  को  शांति  से  हल  करने  के  लिये  कदम  उठाये  जायेंगे  |

 श्री  परि पूर्णा नन्द  पन् दूली  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हिमालय

 खंड  में  लिफ्ट  इरिगेशन  की  बहुत  क्षमता  है  और  फिर  भी  सरकार  इन  क्षेत्रों  के  लिये  टयूब  वेल

 स्वीकार कर  रही  है  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूँ  fe  पांचवीं  योजना  क  दौरान
 यह  प्रणाली  समाप्त  कर  दीਂ  जायेगी  और  तराई  क्षेत्र  के  लिये  विशेष  प्रकार  के  हमें  दिये  जायेंगे

 ताकि  वहां  सिचाई  के  लिये  पानीਂ  सप्लाई  किया  जा  सके  ?

 डा०  न  एल०  :  हम  लिफ्ट  इरिगेशन  बहुत  निर्भर  करते  है
 और

 वास्तव  में
 हिमाचल  क्षेत्र  के  लिये  यह  बहुत  जरूरी  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  अधिक  से  अधिक  योजनायें
 शुरू  की  जायेंगी ।

 श्री  १. १४ बार  fag  राव
 :

 एक  दूसरे  राज्यों  के  बीच  जल  विवादों  के  कारण  देश  4 x  कितनी

 सीमा  तक  सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  हो  सका  और  यदि  किसी  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  हो

 सका  तो  इन  विवादों  को  निपटाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ?

 डा०  Fo  एल०  राव  :  जब  हम  क्षमता  को  उपयोग  न  करने  की  बात  करते  है  तो  हमारा

 ्  केवल  उन्हीं  परियोजनाओं  से  है  जो  स्वीकार  की  जा  चुकी  है  और  उनकी  उत्पादन  क्षमता

 बन  गयी  है  लेकिन  उसका  उपयोग  नहीं हो  रहा  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  क्या  माननीय  सदस्य
 भी

 इस
 पर

 विचार  कर  रहे  है  अथवा  शुरू  न  हुई  या  स्वीकृत  न  हुई  परियोजनाओं  की  सैद्धांतिक
 बातों  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  )

 Shri  Jharkhande  Rai  :  On  the  basis  of  experience  gained  during  last  four  five  year
 plans,  do  Government  propose  to  give  more  emphasis  on  canal  waters  and  on  drawing  canals
 from  the  rivers  than  on  tube  wells  ?

 डा०  हिं ०  एल०  राव
 :

 फ  बैल  का  पानी  बहुत  अच्छा  होता  है  लेकिन  टयूब  बैल  में  पानीਂ

 तो  होना  चाहिये
 ।

 पानी
 न

 होने  के  कारण  स्थिति  गंगा  तथा  नर्मदा  घाटी  क्षेत्रों की  तरह  हो
 जाती  है  ।  उपलब्ध

 हो  तो  भूमिगत पानी  भूमि  के  ऊपर  के  पानी  की  अपेक्षा  अच्छाਂ
 होता  जिसे  निकाला  जाना  चाहिये  ।
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 Shri  Bibhuti  Mishra  :  The  hon.  Minister  stated  that  the  water  of  Gandak  remains
 unutilised.  Is  it  not  a  fact  that  the  Government  has  not  so  far  constructed  distributories

 and  also  not  made  alternative  arrangements?  Is  the  Government  or  the  people  to  blame

 for  the  non-utilisation  of  the  potential  created?  Is  the  hon.Minister  prepared  ‘to  mak  e  avail-

 able  necessary  resources  so  that  peaple  can  utilise  the  water  ?

 डा०  कठ  एल०  राव  यह  बात  सच  है  कि  गंडक  परियोजना  के  कारण  बिहार  में  क्षमता  का
 की  नहरें  नहीं  दी उपयोग  संतोषजनक  नहीं  कयों  कि  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  कहत  हैं  कुछ  खेत

 जा  रही  कुछ  क्षेत्रों  में  नालियां  बनाने  के  प्रश्न  की  और  ध्यान  दियां  जानां  चाहिये
 ।  में  बिहार

 के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  इन  समस्याओं  के  बारे  में  बातचीत  की  है  ओर  उन्होंने  वचन  दिया  है

 किया जा  सके  । कि  वे  अधिक  सक्रिय  कदम  उठायेंगे  ताकि  क्षमता  का  और  अच्छी  प्रकार  से  उपयोग

 उपयुक्त  परियोजनाओं  के  सम्बद्ध  में  मंत्रियों  की  एक  समिति  का  भी  गठन  किया
 गया

 है
 और  हम

 उनकी  सिफारिशों  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  म  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  गंडक

 सरीखी  परियोजनाओं  का  उपयोग  करने  के  लिये  अधिक  प्रयत्न  करना  जरुरी

 थ्रो  पोल  मोदी  हर  वर्ष  तथा  हर  महीने  के  बाद  हमें  बताया  गया  कि  नमदा  परियोजना

 का  गठन  किया संबंधी  निर्णय  आ  रहा  गत  वर्ष  यह  वचन  दिया  गया  कि  एक  न्यायाधिकरण

 गया  है  और  उसे  भंग  किया  गया  और  मामला  प्रघान  मंत्री  पर  छोड़ा  गया  और  निर्णय  आने  की

 कोई  संकेत  नहीं गत  वर्ष  सम्भावना  थी ।  लेकिन  अब  दूसरा  बजट  अधिवेशन  है  और  fata  आने  के

 दिखते  ।  क्या  यह  मार्च  का  महीना  मझे  खुशी है
 कि  ये  महीनों  के  नाम

 भी  जानते  यदि  प्रधान  मंत्री  को  इसके  लिये  समय  नहीं  तो  इसे  किसी  अन्य
 ७५  प्रक्रिया  द्वारा  क्यों

 नहीं  निपटाया  जाता  और  विभिन्न  आयोगों  द्वारा  दिय  गयें  निर्णयों  को  a  मानन  के  क्या  कारण हैं  ?

 डा०  कृ०  एल०  राव  :  न्यायाधिकरण  भंग  नहीं  किया  यह  अब  भी  चल  रहा  है  |
 दो  प्रश्नों  संबंधी जो  कुछ  भी  हुआ  वह  यह  था  कि  मुख्य  मंत्री  इस  बात  पर  सहमत  हुए

 कि
 a  ~  ~

 तय  प्रधान  मंत्री  पर  Tal  जाये  ।  प्रधानमंत्री  ने  इस  मामले  में  काफी  परिश्रम  किया  है
 ।  उन्होंने

 विभिन्न  राज्यों  को  अपने  अपने  विचार  पेश  करने के  अवसर  दिये  |  जो  छ॒  वे  कहना  न»

 थे  उन्हें  भेज  दिया  है  अथवा  व्यक्तिगत  रूप  से  कह  दिया  है  ।  मेर  विचार  में  निर्णय  शिघ्र  ही  दिया

 ज्ञायेंगा  ।

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  कया  मंत्री  महोदय  ने  चीन  की  उस  सिंचाई  प्रणाली  का  अध्ययन  किया

 है  जिसमें  लोग  चलते  पानी  को  पम्प  करत  है  ताकि  बांध  बनाने  आदि  की  समस्या  नਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कायंवाही के  लिये  एक  सुझाव है

 जो  डी०  डी०  देसाई  :  यह  एक  सुझाव  नहीं  मैं  नर्मदा  के  लिये  नहरें  बनाने  की  स्वीकृति

 चाहता  हूँ  ।

 डा०  Fo  एवं  राब  :  परियोजना  बहुत  पहले  स्वीकार  की  जा  चुकी  है  aia  की  ऊंचाई

 जानने  के  बाद  वे  परियोजना  का  काम  शुरु

 श्री  बी०  क०  दास चौधरी  :  विशेषज्ञों  की  इस  राय  कि  कम  लागत  वालें  गंगा-ब्रम्हपुत्र  लिक
 से  कावेरी  गंगा  लिंक  अपेक्षा  अधिक  सिंचाई  सुविधायें  प्राप्त  को  ध्यान  में
 wat  मंत्री  महोदय  बता  सकेंगे  कि  क्या  उन्होंने  गंगा-ब्रम्हपुत्र  के  लिक  के  लिये  को  ई  कम
 उठायें  है  और  यदि  तो  क्या  कदम  उठाये  हँ  ?
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 Sto  Fo  एल०  :  थे
 सब  राष्ट्रीय  वाटर  ग्रिड  के  भाग  बहुत  से  लिक  चल  रहे  हैं

 जिनमें  से  छे  चर्चा  माननीय  सदस्य  ने  की  इस  परियोजना  का  सर्वेक्षण  योजना

 आयोग  के  विचाराधीन  राशि  उपलब्ध  होने  पर  सर्वेक्षण  at  शुरु  किया  जायेगा  जिसमें  5,7
 धज  लगने  की  संभावना  है  ।  गंगा-ब्रम्हपुत्ला  के  लिक  के  लिये  हमें  बंगालादेश  के  सहयोग  कि

 यकता  होगी  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कोसीःगंडक  परियोजना  का  स्वरुप

 और
 अन्तर्राष्ट्रीय  योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  द्वारा  पटना  में  दिये  गये  वक्तव्य

 को
 भी

 ध्यान

 में  रखते  हुए  क्या  साधनों  के  उचित
 उपयोग

 के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  कौसी  और  गंडक  परियोजनाओं

 को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिय  तैयार  है  ताकि  उन्हें  शीघ्र  पूरा  किया  जा  सके  और  संसाधनों का
 उचित  उपयोग  किया  जा  सके  |

 डा०  है०  एल०  राव  :  यह  प्रश्न  सदन  में  कई  बार  उठाया  जाता  है  ।  इन  परियोजनाओं  को

 राष्ट्रीय  परियोजनाओं
 के

 रूप  में  चलाने  के  बारे  में  एक  नीति  संबंधी  निर्णय  लेना  वह  मांग
 पूरी  नहीं  की  राज्य  इसे  स्वयं  कर  सकत  है  ।  अभी

 तक  किसी  भी  परियोजना  को  राष्ट्रीय

 परियोजना  के  रूप  में  नहीं  चलाया  गया  राजस्थान  नहर  तथा
 सी  अन्य  परियोजनाओं के

 के  लिये  भी  इसी  प्रकार  की  मांग  हुई  जिन्हें
 अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।

 जहां  तक  इन  नदियों  के  अन्तर्याष्ट्रीयचरित्न  का  संबंध  बहुत  सी  नदियां  अन्तर्राष्ट्रीय  चरित्र  की

 केन्द्र  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  यही  एक  कारण  नहीं  ।  यह  एक

 कठिन  समस्या  है  जिस  पर  अभी  नीतीਂ  संबंधी  निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 st  नबल  किशोर fag  :  योजना  आयोग  के  एक  सदस्य  ने  कहा  बताते  ह  कि  पिछले  बीस

 बर्ष  में  अबतक  हमने  5,000  करोड़  रुपए  अथवा  ठीक  रूप  में  4,770  करोड़

 व्यय  किए  हैं  और  प्रति ag  हमें  140  करोड़  रुपए  की  हानि  उठानी  पड़ती  यह  योजना
 आयोग  के  एक  सदस्य  ने  कहा  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इस  अत्यन्त  गम्भीर  मामल  पर  विचार

 करत  हुये

 समूचित  कार्यवाही  करेंगे  विशष  रूप  से  तीन  मामलों  में  नीति  निर्णय  लेने  के  बारे  पहले  सिंचाई

 परियोजनाओं  के  साथ  साथ  खेतों  के  लिए  नालिया  भी  एक  ही  समय  में  बनाई  दूसरे  उनके
 उपयोगकर्ताओं से  कम  से  कम  दो  ay  तक  के  लिए  कर

 न
 लिया  जाये  जिससे  कि  वे  उसके  आदी

 हो  जाए  और  तीसरे जल  विभाजन  की  समस्या  के  बारे में  श्री  मंत्री  महोदय  विशेष  रुपये  देश  के

 पूर्वोत्तर  भाग  में  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिये  नहरों  में  जल  की  सप्लाई  बढ़ायेंगे
 ?

 डा०  क  एल०  राव  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  पर्याप्त  धन  की  आवश्यकता  |ह

 हमें  गर्व  है  कि  हमने  सिचाई  की  महत्वपूर्ण  श्रृंखला  तैयार  कर  ली  पिछले  25
 वर्ष  में की

 उपलब्धि  व्यवस्था  से  दुगनी  व्यवस्था
 की  गई

 सिंचाई  के  क्षेत्र  में  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात

 होते भी  मैं स्वीकार करता  हूँ  अभी  भी  बहुत  कुछ  किया  जाना  बाकी  है  ।

 सिंचाई  साधनों  के  उपयोग  के  बारे  में  जैसा  कि  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  प्रथम  योजना  में
 उपयोग  60  प्रतिशत  था  दूसरी  योजना  में  70  प्रतिशत  तीसरी  में  80  प्रतिशत  और  अब  90  प्रतिशत

 मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूँ  कि  हमें  सिंचित  भूमि  के  प्रत्येक  इंच
 का  उपयोग

 करना  चाहिए  ।  हम  इस  बारे  में  चिंतित  है  ‘|  इसीं  लिए  हमने  महाराष्ट्र  के  सिंचाई  मंत्री  के
 सतीत्व  में  एक  समिति  का  गठन  किया  वे  इसमें  पर्याप्त  रुचि  ले  रह  हैं  और

 सभी  स्थानों  |
 | r  की

 यात्रा
 कर

 रहें  ह्  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  गये  विभिन्न  सूराओं  में  उनके  पास  भेज  दगा

 वे  सिफारिश  देंगे
 कि

 सिंचित  क्षमता  के  प्रत्येक  इंच  के  उपभोग  के  लिये  ठोस  कायंवाही
 की

 जाए  |
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 ees

 आसम  में  लकवा में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग के  तेल  के  कुंजियां  109  में  आग  लग  जाना

 +
 *  306.  शी  राम  सहाय  पाण्डे

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आसाम  में  शिवसागर  के  निकट  लकवा  में  तेल  तथा  प्रा  कृतिक  गैस  आयोग  के  तेल

 रुपये  की  हानि  हो  रही
 =

 कुएं  संख्या  109  में  काफी  समय  तक  आग  लगी  हुई  है  जिससे  करे

 ?

 क्या  उक्त  कुएं  में  आग  लगने  के  कारणों  तथा  उससे  हुई  हानि  के  बारे  में  कोई  जांच

 कराई  गई  है  ;  और

 कुएं  में  आग  लगने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकांत  (  क  जी  आग  की  कोई  दुर्घटना

 नहीं  हुई  थी  किन्तु  कुए  में  कोई  बहिर्गमन  आ  थी  जिस  के  परिणामस्वरुप  दाब  के

 अंतगर्त  तेल  एवं  गैस  कुए  में  से  बेकाबू  होकर  बाहर  निकल  आई  |

 और  बहीमाना  के  कारणों  की  जांच  के  लिय  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने

 उच्चस्तरीय  जांच  समिति  का  गठन  किया  यदि  यह  घटना  किसी  अधिकारी  की  और  से

 असावधानी  के  कारण  हुई  थी  तो  समिति  उसको  उत्तरदायी  ठहरायेगी  ?  बेशक  ऐसी  दुर्घटनाएं  तेल

 आयोग  में  कही  नहीं
 घटी  |

 Shri  R.  5.  Pandey  :  Mr.  Speaker,  Sir  one  of  the  purposes  of  asking  this  question  is
 that  apartfrom  Madhya  Pradesh  I  am  interested  in  Assam  as  well.  Oil  well  caught  fire  and
 caused  damage  of  crores  of  rupees  and  a  high  power  committee  was  appointed  which  did  not
 yield  any  results.  Whether it  was  fire  or  blow  up  or  anything  else.  Iwant  to  know  the
 extent  of  the  damage  caused,  the  circumstances  in  which  it  happened  and  when  would  the

 report  of  the  high  power  commission  be  available.

 Shri  D.  K.  Barua  :  The  statement  of  hon.  Member  that  it  caught  fire,  it  was  not  so.
 When  there  is  blow  up  and  gas  and  011  come  out,  then  to  prevent  it  from  turning  into  fire
 air-steam  15  formed  and  humidityis  made  out  ofit.  So  it  was  stopped  with  water  steam  ana
 air.  Itstarted  on  gth  and  ended  on  22nd.  So  itwasnot  acaseof  fire.  It  cannot  be  stated
 that  sofar  how  muchloss  has  occured  as.it  was  not  a  production  well.  It  wasan  exploratory
 well.  Soitis  not  possible  to  reply  to  this  question  at  present.  What  does  an  exploratory  well
 ‘contains  is  not  amatter of  investigation.  When  it  comes  under  production it  is  calculated
 _as  to  how  much  o1l  or  gas  it  contains.

 Shri  R.S.  Pandey  :  When  we  operate  natura!  gas  with  drilling  machine  and  explore,
 we  know  that  there  is  the  possibility  of  fire  or  blow  up  and  what  precautions  are  taken  by
 us  for  that  ?

 Shri  Barua  :  It  is  very  difficult  to  say  whether  it  contains  oil  or  gas.  When
 we  have  explored  3  thousand  hundred  meters  then  only  we  know  whether  thereis  gas  or  oil,
 When  itis  bored  gas  can  come  out  ofit.  For  that  there  is  a  machine  for  blow  up  prevention
 ‘which  is  used  for  that.  Secondly  in  order to  prevent  itfrom  catching  fire  humidity  is  created
 by  use  ofa  hose  pipe.

 The:hon.
 Membershould  remember  that  even  earlier  in  1966  fire  was

 caused  by  blow  out  process  which  resulted  in  heavy  loss.  This  time  there  was  no  loss  as
 precautions  were  taken.

 12



 मौखिक  उत्तर 13  1973
 नट

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  मंत्री  महोदय  रक्षात्मक  उपायों  का  उल्लेख  किया  है  मैँ  समझता

 हूं  किवह  ट्रीਂ  का  उल्लेख  कर  हमारे  पास  जो  रूसी  टाइप  का  ट्रीਂ

 है  को  चलाने  के  लिए  दो  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  होती  है+  क्योंकि  यह  भारी  हम  ऐसा
 क्रिस्मस  ट्री  लगाने  की  क्यों  नहीं  सोचते  जो  भूमि  से  कुछ  हीਂ  फूट  ऊँचा  हो  तथा  जिसे  आग  लगने

 की  दिशा  में  शीघ्र  ही  सील  किया  जा  सके  ।  इस  बारे  में  हमारा  चयन  दोषपूर्ण  रहा  क्या
 मंत्री  महोदय  रूसी  डिजाइन  से  अमरीकी  डिजाइन  बदलने  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  डी०  के०  बरुआ  :  ट्रीਂ  का  उपयोग  आउटਂ  को  रोकने  के  लिए  नहीं
 जाता  |  इस  का  उपयोग  कुएं  को  सील  करने  के  लिए  किया  जाता है  कुएं  से  उत्पादन

 होना  बंद  होता  ट्रीਂ  बिलकुल  अलग  वस्तु  आउटਂ  का  रोकने  से  उसका  कोई

 संबंध  नहीं  है  ।

 ShriLalji  Bhai:  What  was  the  quantum  of  loss  suffered  because  the  fire  continued
 for  along  time.

 Mr.  Speaker  :  Please  sit,  there  was  no  fire.

 भारतीय  save  निगम  के  निदेशकों  के  घरों पर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  छापा

 ह  उ *
 307.  श्री  मोहम्मद  जमी लु रहमान

 ह श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  संसद.संदस्यों  की  शिकायतों  पर  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  कुछ
 निर्देशकों  के  घरों  पर  छापा  मारा  ate  यदि  तो  उन  निर्देशकों  के  नाम  क्या  हैँ  और
 किन  तारीखों  को  किन-किन  स्थानों  पर  छापा  मारा  गया  और  क्या-क्या  दस्तावेज
 तथा  कितना  धन  बरामद  किया  गया  ;

 क्या  नई  कलकत्ता  और  सिंदरी  स्थित  निवास  स्थानों  पर  एक-साथ  छापे  नहीं
 मारे  गए  और

 इस  बारे  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  करेने  का  विचार

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकांत  जी  नहीं  ।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 Shri  Muhammed  Jamilurrehman  :  Sir,  During  War  we  heard  of  Allied  forces,
 Axis  forces  etc.  but  what  the  trio  of  forces  in  the  Fertilizer  Corporation  have  done  to  put back  the  Green  Revolution,  I  shall  state  tomorrow  during  the  Calling  Attention  dicussion.
 Tnow  want  to  know  why  one  of  the  two  officials  ,  viz.,  the  Managing  Director  (Fertilizer)  and
 Director  of  Production  have  been  appointed  chairman  by  your  Ministry,  though  there  are
 serious  charges  of  corruption  against  them  ?  What  is  the  progress  regarding  the  C.B.I.  en-

 Rules  ? quiry  and  why  action  has  not  been  taken  against  them  under  the  Defence-of  India

 Shri  D.K.  Borooah  :  Some  allegations  were  made  by  Members  of  Parliament  in  writing. One  of  them  was  the  accummulation  of  20  lakh  rupees  as  Suspense  Accountin  Trombay. I  Senta  Joint  Secretary  there  to  enquire  into  the  matter  and  he  reported  that  the  amount-is

 al  OW
 lakh  rupees  mot  20  lakhs.  I  immediately  referred  the  matter  to  for  enquiry  and

 ed  the  G.M.  and  Marketing  Darector  to  ‘proceed  on  leave.  The  C.B.I.  enquiry
 Roing  on.
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 Shri  Mohd.  Jamilturrehman  :  Sir,  a  very  large  number  of  private  traders  have  been

 engaged  on  distribution  of  fertilizers  in  the  name  of  giving  employment  to  the  educated

 unemployed.  Will  the  hon.  Minister  enquire  into  it  and  find  out  whether  the  agencies  have
 been  given  to  actual  educated  unemployed  persons  or  whether  they  have  infiltrated  with  the

 help  of  corruption  ?

 Shri  D.  Borooah  :  The  above  suspense  Account  money  is  the  result  of  doing  business
 with  the  private  traders.  This  willbe  enquired  into.  Regarding  giving  agencies  tothe  edu-
 cated  unemployed,  some  mischief  was  there  and  this  will  also  be  enquired  into  and  shall

 pay  special  attention  to  this  aspect.

 श्री  आर०  पी०  यादव  :  क्योंकि  भारतीय  उनकी  निगम  at  हालत  दिन-प्रतिदिन  बिगड़ती  ही

 जा  रही  इसलिए  संसद-सदस्य  सदा  ही  सरकार  से  सभी  संदिग्ध  परियोजना  ठेकों  at  सी०  बी०

 argo  द्वारा  जांच  की  मांग  करते  सरकार को  यह  करने  में  क्या  कठिनाई  है
 ?

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  निगम  के  प्रबन्ध  निदेशक  ने  हाल  में  अपनी  cat  के  विवाह  पर
 5  लाख  रुपये  ऐ  किए  थे  और  सभी  ada  जो  दहेज  में  दिए  गए  शुद्ध  सोने  के  थे

 ?
 क्या  यह

 भी  सच  है  कि  निगम  के  सभी  उच्च  अधिकारी  सरकारी  दौरों  के  नाम  पर  इस  विवाह  में  शामिल

 हुए  और  इसीलिए  कलकत्ता  में  उसी  तारीख  को  अनेक  बैठकें  रखी  गईं  ?

 Shri  D.  K.  Borooah  :  I  have  also  received  similar  reports  and  have  ordered  an  en-
 These quiry.  After  establishing  a  prima  facie  case,  it  shall  be  handed  over  to  the  C.B.I.

 very  reports  contained  complaint  re.  20  lakh  rupees  which  proved  to  be  a  fact.

 ShriBhogendra Jha  :  When  this  prima  facie  caseis  expected  to  be  established  ?

 Shri  D.  K.  Borooah:  am  sorry  I  did  not  mean  what  I  said  because  1  am  weak  in
 Hindi—the  matter  is  referred  to  the  C.B.I.  in  case  of  suspicions.  They  would  establish  a

 prima  facie  case.  (Interruption).  Three-four  days  back  a  Member  of  Parliament
 wrote  to  me  in  this  regard  and  I  have  initiated  action  at  once.  First  the  department  enquiry
 would  be  done  and  then  it  would  be  referred  to  the  C.B.I.

 Shri  Ramavtar  Shastri  :  I  want  to  know  the  number  of  those  who  have  been  given
 licencesfor  fertilizer  distribution  by  the  F.C.I.—The  educated  employed  and  private  traders,
 separately.

 Shri  D.  K.  Borooah  :  I  have  ordered  enquiry  into  this  also  because  it  is  also  related  to
 that.

 Shri  Damodar  Pande  :  I  want  to  know  what  is  the  difficulty  in  canalising  fertilizer
 distribution  through  cooperative  marketing  ?  Because  when  you  entrust  this  to  private
 traders  it  resultsin  bungling.  Secondly,  when  this  matter  is  constantly  being  brought  to
 the  notice  of  his  Ministry  since  1971,  why  the  bungling  not  being  stopped  ?

 Shri  K.  Borooah  This  is  precisely  my  difficulty  also.  I  also  want  that  this  should
 be  handled  by  cooperatives.  I  am  trying  for  that  and  I  am  contacting  the  Minister  of  Agri-
 culture  also  because  that  Ministry  should  take  this  responsibility.  F.C.I.  should  be  concerned
 with  production  only  not  marketing.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  in  reply  to  a  previous  question,  the  hon.  Minister
 had  stated  that  the  two  officials  were  allowed  to  proceed  on  leave.  I  want  toknow  why  they were  not  suspended  ?

 Shri  D.  K.  Borooah  :  When  C.B.I.  report  is  received  ond  they  are  found  to  be  guilty,
 only  then  they  would  be  punished  or  put  under  suspension.  C.B.I.  has  been  asked  to  sub-
 mit  its  report  early  to  find  out  which  officials  are  suspects.  We  have  allowed  them  to  Proceed
 on  leave  because  they  were  senior  and  responsible  ‘officers  and  this  bungling  is  with  their
 knowledge.  On  receipt  of  C.B.I.  Report,  action  would  be  taken  thereon.

 14



 22  1894  लिखित  उत्तर

 कि  उर्वरक  परियोजना  का  विस्तर

 ao
 *  308.  श्री  विरेन्द्र  सिहरा

 श्री  एस०  वो ०

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस  ata  ट्राम्बे  उर्वरक  परियोजना  के  प्रस्ताविक  विस्तार  पर  विचार  कर

 लिया  है  ;  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  डी०  कठ  और  ट्राले  प्रायोजना

 का  विस्तार  कार्य  सरकार  के  विचाराधीन  इस  संबंध  में  विभिन्न  योजनाओं  का  सुझाव  दिया

 गया  है  उनका  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 श्री  बीरेन्द्र  दिह  राव :  मे  जानना  चाहता  हुँ  कि  प्रस्ताविक  विस्तार  योजना  पर  कुल  कितनी

 लागत  आएगी  और  संयंत्र  की  स्थापित  उत्पादन  क्षमता  कया  है  और  इस  वर्ष  वास्तव  में  कितना

 उत्पादन  हुआ  ओर  यदि  इन  दोनों  में  काफी  अन्तर  है  तो  क्यो ं?

 डी०  कड  बरुआ  योजनाएं  कई  . 4.  अन्त  में  स्वीकृत  योजनाओं  पर  37.  5  करोड़  रुप ये
 व्यय  होंगे  जिसमें  13.  8  करोड़  रुपये  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  ats  द्वारा  पुनरीक्षित  परियोजना

 मंजूर  करके  सरकार  को  भेज  दी  गई  यह  रिपोर्ट  विश्व  बैंक  को  भी  भेजी  गई  यह
 परियोजना  जून  1973  में  आरंभ  हो  कर  लगभग  30  मास  में  पूरी  होगी ।  मेरे  पास  era
 परियोजना  की  उत्पादन  क्षमता  के  आंकड़े  नहीं  हूँ  जो  इस  परियोजना  का  अंग  है  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 Written  Answers  to  Questions

 चम्बल  परियोजना  क्षेत्र  में  पिटाई

 309.  श्री  यमुना  प्रसाद  कया  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 4 नभ

 क्या  चम्बल  पर  भारी  धनराशि  व्यय  किये  जाने  पर भी  उस  क्षेत्र  सिंचाई
 की  गति  बहुत  धीमी  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 सिंचाई  और  बिद्युत  मंत्री  Fo  एल०
 :  और  :  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 और
 राजस्थान

 और
 मध्य  प्रदेश  में  प्रत्येक  में  राजस्थान  में  कृषि  योग्य  कमान  क्षेत्र से

 ऊपर
 मध्य  प्रदेश में  61% की  तीव्रता  के  साथ  वार्षिक  सिंचाई  के  लिए  चम्बल  परियोजना

 के  आयोजन  किया  गया  था  ।
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 ा

 राजस्थान  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  द्वारा  निर्मित  नहरें  कृषि  योग्य  कमान  क्षेत्र  के  कुल

 2.29  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  को  सेवित  कर  सकता  है  और  इस  समय  1.  74  लाख  हेक्टेयर  aries  सिचाई

 हो  रही  है  ।  मूलरुप  से  परिकल्पना  का  लगभग  61  प्रतिशत है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  उत्पन्न  शक्यता  लगभग  2.  62  लाख  हेक्टेयर  है  ।  अब  तक  की  गई  अधिकतम  सिंचाई
 लगभग  1.  29  लाख  हेक्टेयर  या  मूलरुप  में  परिकल्पित  का  लगभग  45 प्रतिशत रही  है  ।

 सिंचाई  के  विकास  की  धीमी  गति  निम्न  प्रकार  से  बताई  गई  है  :--

 (
 \  1)  खरीफ  सिचाई  करने  में  किसानों  को  अरुचि

 यह  अपेक्षा की  गई  थी  कि  राजस्थान में  कृषि  योग्य  कमान  क्षेत्र का  21  प्रतिशत शर  मध्य  प्रदेश  में
 12  प्रतिशत  में  खरीफ  को  पुरा  कर  लेगी  ।  वास्तविक  खरीफ  सिचाई  बहुत  कम  रही  है  ।  अब

 बताया  गया  है  कि  राज्य  सरका  रों  द्वारा  किए  जाने  वाले  प्रयत्नों  से  खरीफ  में  चावल  की  खेती  अच्छी  हो  रही  है  |

 (2)  घासफूस  के  जमने
 और

 अभिधार  छोड़ने  देने  के  कारण  दायों  तट  नहर  को  वाहन

 क्षमता  कमी

 घासपुस  जमने  आदि  के  कारण  दायीं  तट  नरह  की  क्षमता  2780  क्यूसेक  तक  कम  हो  गई
 ।  एक

 ga  समिति ने  समस्या  की  जांच की  है  और  उनकी  सिफारिशें  क्रियान्वित की  जा  रही  है  ।  अब  नहर की
 क्षमता  5500  क्यूसेक  तक  हो  गई  है  |

 (3)  बाधित  विकास  और  कुछ  क्षेत्रों  में  खारापन

 राजस्थान  और  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  में  किसानों  द्वारा  बाधित  विकास  और  पानी  के  अधिक

 प्रयोग के  कारण  संकट  उत्पन्न  हो  गया  ।  निकास  के  लिये  कुछ  परियोजनाएं  पहले  हो  क्रियान्वित

 की  जा  चुकी  है  और  अधिक  कार्यान्वय ना धीन  है  ।

 (4)  क्षेत्रनालिधों  और  जल  मार्गों  का  धोनी  गति  से  निर्माण  अर  किसानों  दारा  भूमि  समर्थन

 चूंकि  किसान  इस  काय  में  देरी  कर  रहे  थे  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  जलमार्गों  का  निर्माण  1968  में

 हाथ  में  और  पहले ही  1.  39  लाख  हेक्टेयर  पुरा  कर  लिया है  ।  पंचायत  क्षेत्रो ंके  एक  क्षेत्र  में

 राजस्थान  सरकार  ने  भूमि  समतलन  और  भूमि  को  स्तर  में  लाने  के  लिये  तथा  क्षेत्र  नालियों
 और  निकास  नालियों  के  निर्माण के  लिये  11.  8  करोड़  रुपये  की  लागत  से  एक  विशेष  कार्यक्रम  तैयार

 किया  है  और  कृषि  पुरनर्वित्त  निगम  द्वारा  स्वीकृत  हो  चुकी  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  भी  ऐसी  ही  एक
 परियोजना  तैयार  की  है  ।

 (5)  उचित  पूर्वे-सिचाई  विस्तार  /  प्रदर्शन-कार्यक्रमों  और  अव सं रचनात्मक  सुविधाओं  कही
 कमी

 चम्बल  कमान  को  अब  कृषि  मंत्रालय
 के

 क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम के  अंतर्गत  केंद्रीय  सेक्टर  में  शामिल
 किया  गया

 है  जिसके  अंतर्गत  ग्राम  सड़कों  और  कॉम्पलेक्स  के  निर्माण  पर  व्यय  केंद्रीय  सरकार  द्वारा
 वहन  किया  जाता है  ।  राजस्थान में  150  लाख  रुपये  की  लागत  की  और  मध्य  प्रदेश  के  लिये  144
 लाख  रुपये  की  लागत  कीਂ  स्कीमें  स्वीकृत  हो  चुकी

 करने  के  निमित्त  कृषि  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  सेक्टर-परियोजना
 छिलकों  के  खेतों  के  सुधरे  तरीकों  की  प्रभावोत्पादकता  को  प्रदर्शित  करने  के  लिये  और  अध्ययन

 पा के
 रुप  में  एक  भू  तथा  जल  प्रबन्धक  पाय

 लाट  परियोजना  को  भी  हाथ  में  लिया  है  ।
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 13  1973  मौखिक
 सत

 (6)  प्राम  बाजारों  के  आधार  पर  राजस्थान  में  कृव्यगत  मान  क्षेत्र  में  कमी  होना

 राजस्थान  सरकार  ने  किया  है  कि  जैसा  कि  परियोजना में  अपेक्षित  वितरण  प्रणाली के
 अंतर्गत  किसानों  को  दी  जा  रही  जल  प्रबन्ध की  तकनीक  से  wend  कमान  क्षेत्र  केवल  2.  29  लाख

 greats  ।  उन्होंने  परिकल्पना  की  है  कि  वारिक  सिंचाई  लक्ष्य  पुरा  होने पर  सिंचाई  12%,  तक

 हो  अन्यथाਂ  वे  प्रवाह  अथवा  लिफ्ट  के  द्वारा  कमान  के  अंतर्गत  अतिरिक्त  क्षेत्र  को  लाने के  प्रस्ताव

 रखते  है  ।

 प्लास्टिक  उद्योग  के  लिए  अधिक  घनत्व  वाली  पोलीथीन  बनाने  को  परियोजना  को  स्थापना

 *  310.  श्री  मुख्तियार  सिह  सलिक  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  अधिक  घनत्व  वाली  जो  प्लास्टिक  उद्योग के  लिये  मूल  कच्चा  माल  की
 |

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  के  लिये  इस  कच्चे  माल

 को  सरकारी  क्षेत्र में  बनाने  हेतु  देश  में  एक  परियोजना  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  :  से  एक  विवरण  पत्र  सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 हाई  डेंसिटी  पालीएथिलीन  देश  में  प्लास्टिक  उद्योग  द्वारा  प्रयोग  किये  जा  रहे  बहुतेरे  प्लास्टिक  कच्चे
 मालों  में  से  एक  है  ।  इस  वर्ष में  लग  भग  2000-3000  मी ०  टन  हाई  डेसिटी  पॉलीऐथिलीन  के  कमीਂ

 होने
 की

 आशा  है
 ।

 विमान सरकारी  क्षेत्र  में  हाई  डैसिटीपालीएथिलीन निर्माण  के  लिये  कोई  योजना  नही  गैर
 सरकारी  क्षेत्र में  इस  वस्तु  के  निर्माता को  उसकी  20,000 टन  प्रति  वर्ष  वर्तमान  क्षमता  को  बढ़ा
 कर  30000 टन  प्रतिवर्ष  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  पालीप्रापिलीन  का  30,000

 टन  प्रति  वर्ष  क्षमता  वाला  एक  यूनिट  कार्यान्वय ना धीन  है  ।  हाई  डेंसिटी  पॉलीऐथिलीन और
 प्रापिलीन  विभन्न  प्रकार  के  प्रयागों के  लिये  एक  दूसरे के  स्थान  पर  प्रयुक्त  की  जा  सकती है  ।

 हाई  डेंसिटी  पालीएथिलीत  की  कमीਂ  अन्य  थर्मो प्लास्टिक  कच्चे  मालों  की  जो  कि  कुछ  हद
 तक  एक  दूसरे  के  स्थान  पर  प्रयुक्त  की  जा  सकती  साथ-साथ  कमी  के  कारण  महसूस  की  जा  रही  है
 फिर  सरकारी  क्षेत्र में  80,000  टन  लो  डेसिटी  पॉलीऐथिलीन  और  30,000  टन
 पिलीन

 के
 निर्माण

 के
 लिये  एककों की

 स्थापना
 की  रही  1975 में  इन  एकको ंके  उत्पादन

 आरम्भ  करने  थर्मो प्लास्टिक  कच्चे  मालों  की  कुछ  कुल स्थिति  के  आसान  होने  की  आशा  की  जाती
 है  ।

 Memorandum  by  Lohia  Nagar  Nagrik  Parishad,  Patna

 State  ;
 *g11.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minis‘er  of  Railways  be  pleased  to

 (a)  Whether  a  memorandum  was  submitted  to  him  by  Lohia  Nagar  Nagrik  Parishad
 of  Patna  when  he  visited  Patna  during  the  month  of  February  last  ;

 (b)  If  so  the  gist  thereof;  and

 (0)  reaction  thereto  ?

 The  Minister  of  Railways  (ShriL.N.  Mishra)  ४  No,  Sir.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 1%
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 न्यायाधीशों  कप  सबा  की  शर्तों  और  उपलब्धियों  में  सुधार  करने  के  संबंध  सें  विधि  अयोग  की  रिपोर्ट

 के  312.  श्री  देवेन्द्र  सिह  गरचा

 शना  मूलचन्द  डागा

 या  faai  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विधि  आयोग  ने  अपनी  नवीनतम  रिपोर्ट में  सरकार से  यह  सिफारिश  की  है  कि  शीघ्र

 एवम्‌  कुशल  न्याय  प्रशासन  सुनिश्चित  करने के  लिये  अधिक  अनुभवी  और  योग्य  वकीलों को  न्यायिक

 सेवा  की  ओर  आकर्षित  करने  की  दृष्टि  से  न्यायाधीशों  की  सेवा  की  शर्तों  और  उनकी  उपलब्धियों  में

 पर्याप्त  सुधार  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है

 न्यय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति राज  fag  चौ  )  जी
 विधि  आयोग ने  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  1908  पर  अपनी  चौअनवीं  रिपोर्ट में  एसा  सुझाव  दिया

 है  ।

 प्रस्ताव  पर  अभी  तक  सरकार  द्वारा  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 कोसो  नदी  क  पश्चिमी  तटबंधों  के  विस्तार  क  लिए  सर्वक्षण

 313.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 कोसी  नदी  के  पश्चिमी  तटबंधों  क़ो  दक्षिण  की

 ओर
 बिहार  के  समस्तीपुर और

 बरुसराय  जिलों में  और  बढाने के  लिये  सर्वेक्षण  कार्य  पुरा हो  ताया
 और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  और  इस  परियोजना  के  कार्य  को  पुरा  करने  के  लिय
 क्या  लक्ष  निर्धारित किया  गया  है  ?

 सिचाई  और  वियत  मंत्री  Fo  एल०  और  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  जाता  है  ॥

 विवरण

 और
 कमला और  बागमती  के  वर्तमान  तटबंधों से  नीचे  के  क्षेत्रों को  जल

 प्लावन  से  सुरक्षा  के  संबंध  में  बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा  अन्वेषण  किया  गया  है  एसा  निर्णय  लिया

 गया  है  कि  पश्चिमी  कोसी  तटबंध
 को

 धोगपुर  से  नीचे  तक  बढाने  में  कोई  लाभ  नहीं
 क्योंकि

 किए  जाने  वालें  क्षेत्र  को  कमला
 और

 बागमती  की  बाढ

 से

 प्लावन

 का  भय  रहेगा  ।  इसलिये  राज्य  सरकार

 का  पश्चिमी  कोसीਂ  तटबंध  क  बढ़ाये  जाने  का  प्रस्ताव  नहीं है

 धुगरी  और  बागमती के  संगम  स्थल के  पहले  कोसी  का  के  दायें  किनारे
 पर

 घाट  और  नगरपारा  के  मध्य  मन्त्री  रेलवे  लाइन  के  नीचे  तथा  कुर्सेला  और  खीरमोहन  घाट  के  मध्य

 तटबंध  का  निर्माण-कार्य  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 Development  of  Railway  lines  in  Bihar  during  Fifth  Five  Year  Plan
 Period

 314.  Shri  Shankar  Dayal  Singh
 Shri  Ishwar  Ghaudhry

 Will  the  Minister  cf  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  broad  outlines  of  the  schemes  for  the  development  of  Railway  tines  in  Bihar
 during  tne  Fifth  Five  Yea  r  Plan  per  iod;  and
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 (b)  whether  any  proposal  in  regard  to  the  doubling  of  Gaya-Patna  Railway  line  is
 under  the  consideration  of  Government  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  L.  Mishra)  :  (a)  Proposals  for  new  lines  to  be
 taken  up  have  not  yet  been  finalised  as  yet.  It  is  therefore  too  early  to  say  which  new  lines
 in  Bihar  would  be  taken  up  in  this  plan  period

 (b)  No,  Sir,  not  at  present.  However  it  could  be  considered  on  merit

 जल  संसाधनों  के  प्रशासन  के  बारे  में  नई  दल्ली  में  हुई  संयुक्त  राष्ट्र  अन्त््षेत्रीय

 गोष्ठी

 नै  315  श्र  परसोत्तम  काकोडकर

 श्री  बक्शी  नायक

 क्या  सिचाई  और  बियंत  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1973  के  तीसरे  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  जल  संसाधनों  के  प्रशासन  से  सम्बन्धित

 विमान  मामलों  पर  एक  संयुक्त  राष्ट्र  अन्त क्षेत्रीय  गोष्ठी  हुई  थी

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  गोष्ठी  में  भाग  लिया  और

 इस  गोष्ठी  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशें  और  उसमें  व्यैक्त किये  गये  विचार  क्या  है  और  इस  बारे

 में  सरकार  कीਂ  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  Fo  एल०  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 और  हां  ।  यह  गोष्ठी नई  दिल्‍ली में  22  जनवरी और  2  1973 के  बीच

 हुई  थी  और  इसके  कुछ  सत्रों  में  केन्द्रीय  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  ने  भाग  लिया  ar;

 गोष्ठी में  हुए  विचार-विमर्श  से  निम्नलिखित  सारांश  प्रकाश  में  आए

 (1)  विश्व के  स्वच्छ  चल-संसाधन एक  निश्चित  मात्रा  में  है  और  साथ  ही  जल  की  मांग  बढ़ती जा
 रही  जिससे  यह  संकेत  मिलता  है  कि  विश्व  के  अनेक  भागों  में  जल-संसाधन सतत  रूप  में

 दुलर्भ  होते  जा  रहे  यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  जल-प्रशासन  की  कार्य-कुशलता
 और  जल-उपयोग  में  सुधार  किया  जाए  तथा  इस  महत्वपूर्ण  प्राकृतिक  संसाधन  को  सर्वोत्तम

 लाभ  के  लिए  उपयोग  किया

 (2)  जल-उपयोग
 के  विकास  और  प्रचालन  को  इष्ट तम  बनाने  के  लिये  यह  उपयुक्त

 है  कि  प्रत्येक  देश  जहां  तक  परिस्थितियों  के  अनुकुल  सभी  स्त्रोतों  से  जल  संसाधनों
 के  विकास  को  राष्ट्रीय  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  एक  अभिकरण  के  अधीन  रखा  अन्यथा
 मंत्रालयों

 के  अध्यक्षों  के  उच्चाधिकार  प्राप्त  बोर्डों  को  इन  कार्यों  का  समन्वय
 करना  चाहिए

 तथा  मतभेद  होने अंतिम  निर्णायक  अधिकार  मुख्य  राजनैतिक  प्राधिकारी  में  freer

 )
 (3  /  सिंचाई  एक  व्यापक  क्रिया  होनी  चाहिये  जिसमें  अभियांत्रिक  और  कृषि--दोनों पह

 सम्मिलित  नये  art  क्षेत्रों  के  विस्तार करने  लल  प्र  शाह  को  aaa  के  अति

 रिक्त  अन्य  पहलुओं की  व्यवस्था  करने  के  लिये  तैयार  किया  जाना  चाहिये  ।

 (4)  अपेक्षित  प्राथमिक  सुधार करने  में  जल  उपभोक्ताओं की  सहायता  करने  at  आवश्यकता
 के  साथ-साथ  भू-गत  जल-संसाधनों का  विस्तृत  मूल्यांकन  तल  तथा  भ-गत  जल
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 का  संयुक्त  उपयोग राष्ट्रीय  स्तर  पर  जल-उपयोग  नियंत्रण के  लिए  मानक  तथा

 मार्गदर्शन  तैयारਂ  करने  के  महत्व  पर  बल  दिया  गया  ;

 (5)  जल-संसाधनो ंके  विकास  के  लिये  राष्ट्रीय  स्तर  पर  समर्थन  तथा  आर्थिक  सहायता

 श्यक  है  ।  बाद  में  अर्थ-व्यवस्था  के  पर्याप्त  विकसित  होने  पर  कार्यक्रमों  को  ै: .... गन : झन

 स्वावलम्बी  होने के  लिये  प्रोत्साहन  दिया जा  सकता

 (6)  ऐसे  जल-कानूनों  की  आवश्यकता  है  जिनसे  जल-प्रशासकों  को  अधिकतम  ढील  दी  जा

 सके  ताकि  वे  जल  उपयोग  के  बदलते  हुए  आदर्शों  और  जल  की  बढ़ती  हुई  दुर्लभता  से

 निपटने के  लिए  कार्यवाही कर  सके  ;

 (7)  क्षेत्रीय  बाढ़  बाढ़  बीमा  और  बाढ़-सुरक्षा  सहित  व्यापक  बाढ़  कीਂ  सुस्पष्ट

 व्यवस्था  की  आवश्यकता  है  ।  जट्टां  आवश्यक  अंतर्राष्ट्रीय  सहयोग  तथा  संयुक्त  आयोजन

 किया  जाना  चाहिय े।

 इन  विषयों के  संबंध  में  भारत  की  स्थिति  नीचे  दी  जाती  है

 (1)  भारत  उच्चाधिकार  प्राप्त  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद  तथा  नदी  बेसिन  आयामों
 के  गठन  की  आवश्यकता  पहले  से  ही  अभिज्ञात की  जा  चुकी है  ।  देश के  जल  संसाधनों

 के  बढ़ते  हुए  उपयोग  तथा  भविष्य  में  बृहत्तर  समायोजन  के  कार्यक्रम  के  परिणाम  स्वरूप
 जल नीति  के  विकास  करने  की  आवश्यकता  को  मान  लिया  गया  है  ताकि  जल

 के  लिए  आवश्यकताओं  के  सतत  मूल्यांकन  तथा  विभिन्न  उपयोगों के  लिए  उपलब्ध

 जल  का  समग्र  देश  के  हित  में  सर्वाधिक  लाभकारी  तथा  समान  आबंटन  किया  जा
 सके

 (2)  प्रथम  प्रयत्न  के  रूप  संविधान  के  कुछ  प्रावधानों  में  संशोधित  करना  आवश्यक  होगा
 ताकि  जल  के  एक  राष्ट्रीय  संपत्ति  होने  की  अवधारणा  सुस्पष्ट  हो  सके  तथा

 पंचनिर्णय  या  अन्य  तरीकों  से  अंतर्राज्यीय  नदी  विवादों  को  हल  करने  के  लिए  प्रावधान

 किए  जा  सकें  ।  प्रस्तावित  संशोधनों  पर  सरकारों  के  विचार  मांगे  गये  हैं  ;

 (3)  देश  में  बृहद  परियोजनाओं  पर  आयाकट  विकास  कार्यक्रमों  को  प्रारंभ  कर  दिया  गया

 जहां
 विभिन्‍न  विभागों  की  गतिविधियों  के  उचित  समन्वय  के  लिये  प्रावधान  किया  जाता

 }

 (4)  केन्द्रीय  भू-गत  जल  बोर्डे  ने  भू-गत  जल  का  विस्तृत  मूल्यांकन  करने  का  कार्य  आरंभ  कर

 दिया है  और  जल  दृषऋ-अवरोधन  के  लिए  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय

 एक  बिल  तैयार कर  रहा

 (5)  दिखें  व्याज  की  रियायाती  दरों  तथा  जल  लाभ  होने  प्रारंभ  हो  जाएं  एक

 उपयुक्त

 अदायगी  अनुसूची  के  प्रश्न  की  ओर  सिंचाई  आयोग  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया

 (6)  भारतीय  कानून  संस्थान  से  राज्यो ंके  उपयोग के  निमित्त  सिंचाई  अधिनियम  तथा  संहिता
 के  लिये  आदर्श  विधान  तैयार करने  के  लिए  कहा जा  रहा  है  ;

 (7)  राष्ट्रीय  बाढ़  पुत्र-सुचना  कार्यक्रम  पहल  से  ही  तैयार  किया  जा  चुका  है  ।  बाढ़

 बाढ़  चेतावनी  और  बाढ़  सुरक्षा के  महत्व  को  राज्य  सरकारो ंके
 सतत  ध्यान में  लाया

 जा  रहा  है  ।  बाढ़-बीमें  के  लिए  विचाराधीन  फसल-बीमें
 के  अनुभवों  की  प्रतीक्षा  करनी

 होगी  ।  बंगला देश  के  साथ  अंतर्राष्ट्रीय  सहयोग  तथा  संयुक्त आयोजन  पहले  ही  से  किया  जा
 रहा है  ।
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 तेल  कम्पनियों  हारा  विभिन्न  राज्यो ंमें  वसूल  faq  जाने  वाले ने  मूल्यो ंमे ंअंतर

 *  316.  श्री  व्यालार  रवि  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  तेल
 कंपनियों  द्वारा  अपने  उत्पादों

 के
 लिये  वसूल  किये  जाने  वाले  मूल्य  राज्यों

 में  भिन्न  भिन्न

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  वसूल  किये  जाने  वालें  मूल्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  मूल्यों  में
 अंतर

 के  क्या  कारण हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकांत  :  और  मोटर  स्पीट  या  पेट्रोल  हाई

 स्पीड  लाइट डीजलायल इत्यादि  जैसे  प्र पुंज  शोधित  पेट्रोलियम उत  के  मूल्य तेल  मूल्य
 समितियों  की  सिफारिशों  के  आधार  सरकार  समय  समय  पर  नियत  करती  है  ।  मूल  उच्चतम  मलय

 नियत  करने  के  विचार से  देश को  12  क्षेत्रो  में  विभक्त  किया  मया  है
 ।

 ये  देश  में
 स्थित  आठ

 मुख्य  बंदरगाहों और  4  अन्तर्देशीय  शोधनशालाओं पर  आधारित  है  ।  ५,  राज्यों की  सीमाओं

 के  आधार
 पर  स्थिर  नहीं  है

 ।
 जब  कि  किसी  क्षेत्र  में  मूल  अधिकतम  विक्रय  मूल्य  एक  ही  होगा

 के  अन्दर  विक्रय  मूल्य  में  मूल  अधिकतम  विक्रय  year  और  संबंधित

 प्वाइंट  से  भाड़ा  और  अन्य  चुंगी  विक्रीय  कर  इत्यादी  जैसे  स्थानीय  प्रभार  सम्मिलित  होगा  ।  इस  प्रकार

 विभिन्न  स्थानों  पर  फुटकर  विक्रय  मूल्य  भिन्न  भिन्न  हो  सकता  है  ।  व्यान  प्रबंधਂ  के  अन्तर्गत  उसी

 राज्य  में  विभिन्न  स्थानों  पर  या  देश  में  कहीं  पर  भी  उत्पादों  के  फुटकर  मूल्य  एक  समान  करने  का  विचार
 नहीं है  ।

 Withdrawal  of  Catering  Trolleys  from  Big  Junction  Stations

 *317.  Shri  Onkar  Lal  Berwa :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  his  Ministry  has  decided  to  withdraw  catering  trolleys  from  certain  big
 Junction  stations  ;

 (b)  ifso,  the  names  of  the  stations  and  the  loss  likely  to  be  suffered  by  the  Railways  as
 a  result  thereof;  and

 (c)  the  type  of  :mp  ent  proposed  to  be  provided  to  those  persons  who
 will  be  ren-

 dered  jobless  as  resu  thereof  3 ?

 The  Deputy Minister  in  the  Ministry  of Va  AN  ailways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (0  Do  not  arise

 पूना  की  चासकमान  परियोजना  की  स्वीकृति

 *  318.  शी  अनन्तराशि  पाटिल
 :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पूना  जिले  की  चास कमान  परियोजना  को  स्वीकार करके  उसका
 कर  दिया  और

 इसकी  अनुमानित  लागत  क्या  होगी  तथा  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की  आशा  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  कठ  एल०  और  9.  8
 करोड़  रुपये  की

 मानित  लागत  की  चास कमान  परियोजना
 ae  $

 की  जो  कृष्णा  बेसिन में  एक  नई  परियोजना है
 और  जो  1970

 में  प्राप्त  हुई  स्वीकृति  के  प्रश्न  पर  कृष्णा  जल  विवाद  न्यायाधिकरण के  पंचाट
 प्राप्त  होने  के  पश्चात्‌ विचार  किया  जाएगा  ।  एक  वर्ष  या  इसके  समान  अवधि  में  oe aa  ध  हो  जाने  की  आशा है  \
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 sare  निगम  के  a  पूर्व  अध्यक्ष  और
 प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  are  यूनिट  के

 तत्कालीन ्  fem  apes
 महाप्रबंधक  अर  विंमान  निदेशक  at  ध  चिंतन  )  के  qt  मथ प्रयोग  बेचे  जाने  के

 बार  मं  प्रतिवेदन

 319.  श्री  अचल  fez

 श्री  चन्द्र  सलाना  :

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  भारतीय  उर्वरक  निगम  के
 ६ नभ

 अध्यक्ष  और  प्रबन्ध  निदेशक

 रा  दिये  गय  प्रतिवेदन  और  निदेशक  और  द्वारा  मैथ नोल  as
 जाने

 तथा  अन्य

 सौदों  के  बारे  में  14  1972 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  32  के  उत्तर के  संबन्ध  में  यह  बताने

 नी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  इस  प्रतिवेदन  की  जांच  कर  ली  है  और  यदि  तो  उसका
 बया  परिणाम  निकलाऔर

 सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देविका  :  और  भारतीय  saws  निगम
 के  भत  पुर्व  चेयरमैन  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  की  रिपोर्ट  तथा  अन्य  सम्बंधित  कागजात  पर  विचार  करने

 के

 केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  पराजय दिया  है  कि  न  ही  डा०  एस०  के०  मुखर्जी  निदेशक  .
 को  और  न  ही  श्री  वी०  विपणन  ट्राम्बे  को  किसी  भी  हालत  में  दोषी  ठहराया

 बाना  चाहिये
 और

 fe
 उनके

 विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 विदेशी  फ़ा्मस्पटिकल  फर्मों  द्वारा  जाली  दवाइयां  बना  कर  बड़े  पैमान  पर  धन  लाभ

 कमाया  जाना

 *320.  श्री  नरेन्द्र  कसार  सांघी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  हाल  ही  में
 में  किये  गये  अध्ययन  से  यह  बात

 और  भी
 पुष्ट हो  गई  है  कि

 भारत  स्थित  विदेशी  फार्मास्युटिकल  फर्मे  आयातित  तत्वों
 से

 जाली

 इयां  बना  कर  बड़े  पैमाने  पर  लाभ  कसा  रही

 क्या  फर्म  इन  तत्वों  का  अपेक्षाकृत  अधिक  मूल्य  पर  आयात  कर  रही हैं और  भारत  में

 उनके  उत्पादन  के  लिये  कोई  प्रयास  नहीं  किये  जा  रहे  और

 )  ऐसी  विदेशी  फर्मों  पर  निर्भरता  को  कम  करने  के  लिये  और
 ऐसी  दवाइयां  बनाने  के  सिलसिल

 में  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ताकि  विदेशों  को  भेजे  जाने  वाले  भारी  लाभ  क़ो कम  किया  जा  सक े?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  देवकांत  बरुआ )  से  एक  विवरण पत्न

 सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विचरण

 और  फोन  टैकनोलोजी  इन  इण्डियन  फार्मास्युटिकल्स  इण्डस्ट्रीਂ  शोषक  के

 बेत  जवाहर  लाल
 नेहरू

 विश्वविद्यालय  के  श्री  रंगा  राव  द्वारा  किये  गए  अध्ययन  से  यह  निष्कर्ष  निकाला

 गया  है  कि  भारत  में  विदेशी  फार्मास्युटिकल्स  फर्मों  द्वारा  अ/यातित  मध्यवर्ती  पदार्थों  से  नकली

 घियां  तैयार  करके  बहुत  अधिक  लाभ  कमाया  जा  रहा  है  ।
 श्री  रंगा  राव  ने  उल्लेख

 किया है  कि  कई

 विदेशी  ि... फंम  ऊंचे  मूल्यों  पर  उपाय  मध्यवर्ती  पदार्थ  के  अहाते  द्वारा  पेन्यूल्टीमेट

 स्टेज से  कुछ  औषधियों  के  उत्पादन को  प्रारम्भ  कर  देती  है  और  केवल  एक  साधारण वन
 ea  प्रोसेस

 पूरा  करती  है  और  इस  प्रोसेस  को  उन्होंने  एक  देब  मैन्यूफैक्चरर  का  नाम  रखा  है  ।  इस  सम्बन्ध

 उन्होंने  क्लौरएम्फेनिकोल  एवं  फ्लोरो क्विन  को  फेक  मैन्यूफैक्चरर  के  दो  ज्वलन्त  उदाहरणों  के  रूप  में
 पेश
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 किया  है  ।  श्री  रंगा  राव  द्वारा  दी  गई  सूचना  ठीक  प्रतीत  नहीं  होती  है  |  सरकार  ने  उसी  अवधि  के  दौरान

 ज़ो  यह  सूचित  करती  कि  रंगा  राव  द्वारा  उद्घत  मामलों  में  क्लोस-एग्फनीकोल  एवं  क्लोरो-क्विन  के

 विनिर्माण  से  देश
 की

 विदेशी  मुद्रा  में  बचत  हुई  है
 और  कि

 आयातित  मध्यवर्ती  कच्चे  माल  के  मूल्य  की  तुलना

 में  आयातित  सज्जित  उत्पाद का  मूल्य  कम
 आयातित  औषधियों

 एवं
 मध्यवर्ती  पदार्थों  के  मूल्यों

 की  तुलना की  है  ।  इसके  अतिरिक्त  आयातित बैजल  डिसाइड से  तैयार  की  जा  रही

 है  और  पेन्युल्टीमेट  इण्टरमीडियेट  अर्थात  नाइट्रो-एमिनोंडियोल  के  आयात  की  अनुमति  दी  गई  है  ताकि

 देशीय  उपलब्धता  को  पुरा  किया  जा  सके  किन्तु  उसे  देशीय  औषधि
 के

 स्थान
 पर

 प्रयुक्त  न
 किया  जाए  |

 का  उत्पादन  क्लोरोक्विनोलाइन  से  जो  पेन्युल्टीमेट  स्टेज  में  नहीं

 से  क्लोरोनीशन  उत्पादन  भी  आरम्भ  हो  चुका  है  ।  कुछ  इन  दो  औषधियों  को  बेसिक  स्टे  जिस

 से  तैयार  कर  रहे  हैं  और  अन्य  यूनीटों  अधिक  आधारभूत  चरणों  से  अपने  उत्पादन  का  परिवर्तन  करने

 के  लिए
 कह

 गया  है  यहां  पर  यह
 भी  उल्लेख  है  कि  किसी  औषधि के  विनिर्माण के  लिये  मंध्यंवर्ती

 पदार्थ या  कच्चे  माल  के  आयात  पर  विचार  करते  इस  बात  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जाए  कि  स्थानीय

 उत्पादन  से  पर्याप्त  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  एवं  प्रयुक्त  औषधियों  के  आयात  में  भी  बचत  सुनिश्चित  हो  ।

 विदेशी  साम्य  पूंजी  सहित  औषधि  निर्माण  करने  वाली
 जो

 प्रयुक्त  औषधियां कच्चे  माल

 तुलनात्मक  मूल्यों  पर  अन्य  स्रोतों  से  उपलब्ध  करने  की  बजाय  ऊंच  मूल्यों  परं  आयात  करती  के  कुछ  मामले
 सरकार के  नोटिस में  आए  इन  सभी  मामलों में  तुलानत्मक  स्तरों  पर  मुल्यों  को  कम  करने  के  लिये

 उचित  कार्यवाही की  जा  रही  है  ।  अधिकतम  मूल्यों जिन  प्र  कु  का  आयात  किया  जा  सकता
 का  इम्पोर्ट  ट्रेड  कन्ट्रोल  पालिसी  बुक  में  पहले  ही  उल्लेख किया  गया  है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  के

 माध्यम  से  कई
 औषधियो ंके  आयात का  सारणीबद्ध  किया  गया है  तथा  इस  सारणीबद्ध  योजना के

 गत  औषधियों का  समय  समय  पर  यह  जानने  के  लिए  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  कि  क्या  कोई  परिवर्तन

 आवश्यक है  ।  इसके  अतिरिक्त सबंधित  निर्माण  करने  वाले  यूनिटों  को  अपने  देश  में  ऐसे  मध्यवर्ती  पदार्थों

 के  उत्पादन  को  यथाशीघ्र  प्रारम्भ  करने  के  लिए  भी  मनवाया
 जा

 रहा  है
 ।  सरकार की  जांच  ने  श्री

 रंगाराव  द्वारा  तैयार  किये  गए  निष्कर्ष  को  सिद्ध  नहीं  किया  है  ।

 उद्योग  के  इस  क्षेत्र  में  विदेशी  फर्मों  के  शे  र  का  विनियमन करने  और  उद्योग  के  भारतीय  क्षेत्र
 का  भी

 निर्माण  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  अपनाए  गये  कुछ  उपायों  निम्न  प्रकार  हैं

 (1)  उद्योग  के
 भारतीय

 क्षेत्र  को  निर्माण  करने  वाली  योजनाओं  के  अनुमोदन  में  तरजीही  व्यवहार

 जा  रहा

 (2)  सरकारी  क्षेत्रीय  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  विनिर्माण  करने  वालें  प्रयुक्त  औषधियों  के

 यूनिटों  की  वृद्धि ;

 (3)  अत्यावश्यक  किस्म  की  दवाइयों  का  निर्माण  करने  वाली  विदेशी  फर्मों  के  सामान्यतः

 और  इस  प्रकार विदेशी  फर्मों  को  कोई  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  जाता

 लाइसन्स  वहां  भी  जारी  नहीं  किया  जाता  जहां  पर  प्रस्तावित  फारमूलेशन  एक्टिविटी

 प्रयुक्त  औषधियों  के  उत्पादन  के  साथ  जुड़ी  हुई  नहीं  होती

 (4)  क्षमता  के  विस्तार  अथवा  नई  संक्रिय  को  आरंभ  करने  के  लिए  एक  पूर्व  निर्णय  के  रूप  में

 उचित  निर्यात  प्रतिबन्धों  का  और

 (5)  जब
 कभी

 विदेशी  फर्मों
 को

 अपने  विनिर्माण
 की

 गतिविधियों
 के

 विस्तार
 की  अनुमति दी

 जाती  है  तब  विदेशी  साम्य  साझेदारी के  उत्तरोत्तर  कमी  के  साथ  भारतीय  शेयर
 दारी की  तदनुरूपी  वृद्धि

 के qat  tad के
 बलवान-हावड़ा

 कोइ  लाइन  के  कर्मचारियों  को  छंटनी

 2990.  डा०  सरदार  राय :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  बलवान-हावडा कोड़े  लाइन
 के  पी०  डब्ल्यू  डी०  कर्मचारियों में  से  अनेक

 की  छंटनी  कर  दी  गई
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 यदि  तो  इस  छंटनी  के  कया  कारण

 x
 क्या  अनेक

 नये  कर्मचारियों की  नियुक्ति  इस  बीच  पी०  डब्ल्यू० डी०  के  उसी
 सेक्शन

 में  की
 ह्

 यदि  तो  छंटनी  किये
 गये  कर्मचारियों को  काम  पर  न  रखने  के  क्या  कारण

 रल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  मुहम्मद  शफी  :  जी

 (@)  विशिष्ट  निर्माण  कार्यों  पर  लगे  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  निर्माण-कार्य  समाप्त  हो  जाने  पर  यदि
 उस

 क्षेत्र  में  उनके  लिए  कोई  वैकल्पिक  काम  उपलब्ध  न  हो  तो  हटा  दिया  जाता  सबसे  कनिष्ठ
 व्यक्तियों को  पहले  हटाया  जाता  है  ।  वैकल्पिक  नियोजन के  लिये भी  वरिष्ठ  व्यक्तियों  को  कनिष्ठ

 व्यक्तियों  से  प्राथमिकता दी  जाती  है  ।

 (7)  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Stations  on
 N.E.F.

 Railway  not
 provided  with  Drinking

 Water  Taps

 to  state:
 2991.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased

 (a)  the  number  of  Railway  stations  on  the  North  East  Frontier  Railway.  where  drinking
 water  taps  have  not  been  provided  ;  and

 (b)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shfi  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  There  are  397  stations  on  Northeast  Frontier  Railway  where  water  taps  are  not  pro-
 vided.

 (b)  Drinking  water  taps  are  provided  only  at  stations  where  piped  water  is  available,
 At  other  stations  alternative  arrangements  like  hand-pumps,  shallow  tube  wells,  supply  of
 water  through  tankers  etc.  are  mide  according  to  the  requirements  at  each  station.  Such

 arrangements  exist  at  stations  mentioned  in  reply  to  part  (a)  above.

 Construction  of  pipeline  from  Salaiya  to  Mathura

 2992.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai
 Shri  Chandulal  Chandrakar :

 Willthe  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Indian  Oil  Corporation  has  decided  to  construct  oil  pipeline  from

 Salaiya  (Gujarat)  to  Mathura  ;

 (b)  the  time  by  which  the  work  thereon  will  be  completed  ;  and

 (c)  the  expenditure  likely  to  be  incurred  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  ofPetroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir
 nery  Indian  Oil  Corporation  pro- Singh)  :  (2)  To  transport  crude  for  the  Mathura  Refi

 ् xulf  of  Ku  tch  to  Mathura. pose  to  construct  a  pipeline  from  Salaiya  in  the

 (b)  The  pipeline  project  is  expected  to  be  con  pleted  by  1977.

 (c)  The  pipeline  project  is  estimated  t«  ह
 about  Rs.  02  crores.
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 राजस्थान  में  आदिवासी  क्षेत्रों  के  लिए  रल  सुविधाएं

 2993.  डा०  हरिप्रसाद  शर्मा  कया  रल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 राजस्थान  के  किन-किन  आदिवासी  क्षेत्रों  में  10  मील  से  भी  अधिक  दूरी  पर  रेलवे  स्टेशन
 लब्ध  और

 क्या  इन  क्षत्रों  में  रेल  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन

 तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद शफी
 और

 )  सूचना  इकट्ठी  की
 जा

 है  और  सभा-पटल पर  रख  दी  ।

 चोथी  योजना  में  विद्युत  उत्पादन  के  लक्ष्य

 2994.  हरि  प्रसाद  mat:  क्या  सिचाई  और  faa  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे किः

 नवीनतम  संकेतों  के  अनुसार  230  लाख  किलोवाट की  अधिष्ठापित  विद्युत
 का  लक्ष्य  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  अंत  तक  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  है  और
 कम से  कम  30  लाख  किलोवाट  की  कमी  अपरिहाय  है  और  क्या वर्ष  1972 में  बनाई  जाने  वानी

 अतिरिकत  क्षमता  प्रस्तावित  अतिरिक्त
 1560  मेगावाट  के

 स्थान  पर  1038  मेगावाट  होने  की  संभावना

 नहीं

 यदि  तो  प्रत्येक  विघुत  परियोजना  के  संबंध  में  अब  तक  कितना  विलम्ब हो  चुका  है  और
 इसके  कारण  और

 इस  कमी  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  बया  कार्यवाही  करने का  विचार  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  अंतिम  पुनरावलोकन

 से  ज्ञात  होता  है  हो  सकता  चौथी  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  क्षमता  में  3  से
 3.5  मिलीयन  किलोवाट की  कमी  रह  जाए  ।  1972-73 के  प्रस्तावित  1560  मेगावाट

 के  योग  के  प्रति  1000  मेगावाट  क्षमता  के  चालू  होने  की  संभावना है  ।

 1973-74  तक  पीछे  डालने  बाली  परियोजनाओं  तथा  इसके  कारणों  का  विवरण

 बंध-एक  में  संलग्न है  ।  में  र  गयखा  ।  देखिए  संख्या  एल०  Fo  4480/73]

 परियोजनाओं  की  प्रगति  का  सतत  पुनरावलोकन  करने  तथा  यदि  कोई  तो  उन्हें

 टूर  करने  के  लिए  प्रबोधन  दलों  की  नियुक्ति  कर  दी  गई  परियोजनाओं  के  लिए  संयंत्र  तथा  उपस्करों

 की  सप्लाई  में  शीघ्रता  की  जा  रही  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  सीमेंट  तथा  अन्य  दुर्लभ  सामग्री

 की  सप्लाई  में  शीघ्रता  की  जा  रही  है  और  अतिरिक्त  धन  राशि  उपलब्ध  की  जा  है  ताकि  परियोजनाएं
 शिक्षा  पुरी  की  जा  सकें  ।

 प्रत्येक  राज्य  में  कोयले  पर  आधारित  वियत  परियोजनाएं  स्थापित  किया  जाना

 2995.  डा०  हरिप्रसाद  wat  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कोयले  पर  आधारित  विद्युत  का  जाल  बिछा  देने  संबंधी  निर्णय  के

 अनुसरण  में  आगामी  वर्ष  में  प्रत्येक  राज्य  में  आरंभ  की  जाने  .  वाली  ऐसी  विद्युत  की

 संख्या  कितनी  है
 और  तत्संबंधी  रूप  रेखा  क्या  और

 विभिन्न  परियोजनाओं  की  लागत  कितनी  होगी  और  उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा बचे
 होंगी  और  उन  परियोजनाओं  के  लिए  कितने  और  किस  प्रकार  के  उपकरण  आयात  किये  जायेंगे  ?
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 कोयले  पर frat  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  गोविन्द

 आधारित  ऐसे  बिजली  घरों  के  विवरण  और  उनकी  अनुबंधित  लागत
 उपाय  बंध  में  दीਂ  जाती  जिनकी

 जरिये  जना  रिपोर्ट  प्राप्त  अनुसाशित/स्वी कृत  हो  चुकी  है  और  उन्हें  आगामी  वर्ष  के  दौरान  निर्माण

 के  लिए  हाथ  में  लेना  संभावित है  ।  में  गदरा  ।  देखिए  संख्या  एल०  दो०  4481/73]

 अभी  तक बिजलीघरों  में  अधिकतर  स्वदेशी  संयंत्र  तथा  उपस्कर  उपयोग  किए  जाएंग े।
 इन  संयंत्रों  को आयात  करने का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ है

 राजस्थान  में  ग्रामों  का  वियतं/करण

 2996.  डा०  हरिप्रसाद  शर्मा  कया  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  अब  तक  कितने  प्रतिशत  ग्रामों  में  बिजली  लग  चुकी  और  राजस्थान की  कितनी

 श्रीमती
 जनता अब  भी  बिजली के  लाभ  से  वंचित है  और  राजस्थान  तथा  अखिल  भारतीय  तुलनात्मक

 आंकड़े कया  और

 क्या  राजस्थान  सरकार  से  वर्ष  1973-74  के  लिए  कोई  ग्राम्य  विद्युतीकरण योजना  प्रारंभ

 यदि  तो  इस  योजना के  अधीन  आगामी  वर्ष में  कितनी  अतिरिक्त में  बिजली  लगायी

 जायेगीਂ  और  .  कितने  सिचाई  पम्पों  के  लिए  बिजली  दीਂ  जाएगी  तथा  इस  संबंध  में  सरकार  का  क्या

 निर्णय है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द
 :

 राजस्थान  में  32,241

 ग्रामों  में  से  4,648  जोकि  14.  6  प्रतिशत  1973  के  अंत  तक  विद्युतीकृत  किए  गए

 4648  ग्रामों  के  विद्युतीकृत  होने  से  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  राजस्थान की  75  प्रतिशत  ग्रामीण
 जनसंख्या  बिजली के  लाभों  से

 वंचित
 अन्य  राज्यों  में  विद्युतीकरण  ग्रामों  की  प्रतिशतता  और

 बिजली  के  लाभों  से  वंचित  ग्रामीण  जनसंख्या  a  अनुमानित  प्रतिशतता  नीचे  दी  जाती  है

 क्र०  राज्य  का  ATA  31-12-72  बिजली  के

 स०  तक  विद्युतीकृत  लाभों  से

 ग्रामों  वंचित  ग्रामीण

 ofe  जनसंख्या  क्रि

 आंध्र  प्रदेश  34  40  40

 92  14

 17  76  00 बिहार

 गुजरात  27  49  70

 हरियाणा  100

 26  56  20
 हिमाचल  प्रदेश

 जम्म  और  काश्मीर  e  11  82  40

 83  11  50

 मध्यਂ  प्रदेश  13.2  74  80

 10  40.1]  41  30
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 11  10.3  62  50

 12  1.7  95  40

 13  41.4  41  50

 14  तना गा लड  10.  90  79  70

 10.7  80  00 15  उड़सा

 16  54.6  34  00

 17  तमिलनाडु  96.4  50

 18  त्लिपूरा न्ध  1.9  92  00

 19  उत्तर  प्रदेश  23,  00  61  10

 20  पश्चिम  बंगाल  1?  ह  76  20

 31-12-72 को  ग्राम  विद्युतीकरण की  अखिल  भारतीय  प्रतिशतता  23.  2  है  ।

 योजना  के  अंतर्गत  राजस्थान  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  वर्ष  1973-74 के  लिए  कोई
 ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीम  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ।  ग्राम  विद्युतीकरण  जिसे  केन्द्रीय  सेक्टर  में  स्थापित

 किया  गया  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  उनकी  ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों  के  लिए  योगात्मक  धन  की  व्यवस्था

 करता  है  ।
 निगम  ने  अब  तक  राजस्थान  की

 29
 ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमों

 को
 स्वीकार  किया

 जिसमें

 1734  ग्रामों  के  37034  पम्प सेटों  के  जनजन  और  3987  लघु  तथा  कृषि

 oe विद्युत  की  सप्लाई  के  लिए  1535.  837 लाख  रुपये  क्रि  ऋण  सहायता  शामिल  है  ।  ये  स्कीमें  3  स े5
 की  अवधि  में  पूर्ण  होनी  अनुसूचित  है ं।

 जैसाकि  राजस्थान  राज्य  बिजली  बो  ने  बताया  वह  1973-74 के  दौरान  1,000  बस्तियों

 में  बिजली  15,000  सिंचाई  पम्पसेटों  का  दर्जन  करने  और  2000  लघु  तथा  कृषि  उद्योगों

 को  बिजली  कनेक्शन देने  कार्यक्रम है  ।

 उत्तर  भारत  कोयले  की

 2997.  श्री  अवधेश  :  क्या  रल  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोयला  भेजने के  लिए  मालगाड़ियों  की  कमी के  कारण  उत्तर  भारत  में  कोयले की  कमी
 और

 यदि  तो  कोयला  भेजने  के  लिए  रेलवे  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 रल  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  )
 जी  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पठानकोट  क्लब  स्टेशन  से  स्थानों  का  आरक्षण

 2998,  थ्या  आर०  बो  बड़  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  कपा  कि

 चलने  वाली )  क्या  जम्मू  ALA  च  A  नाल  श्रांति  और  काश्मीर  मेल में  पठानकोट  रेलवे  स्टेशन

 हैवानों
 आरक्षण के  लिए  यात्रियों  को  कोई  सुविधायें  उपलब्ध

 नहीं  की  जाती है  ।
 और  तो

 क्या  कारण  और
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 ण्य

 क्या  इस  बारे में  सरकार को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त हुआ  है  और  यदि  तो  उस  पर  क्या

 वाही  की  गई

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  और  :  पठानकोट  स्टेशन

 पर  जम्मू  तावी  से  चलने  वाली
 60  डाउन  श्रीनगर  एक्सप्रेस  और  34  डाउन  काश्मीर  मेल  में  पहले

 दर्जे  और  तीसरे  दर्जे  की  शिक्षिकाओं
 आरक्षण  की  व्यवस्था  है  ।  अभ्यावेदन  मिलने के  बाद  इन  गाड़ियों में

 20-3-1973 से  पठानकोट  में  तीसरे  दर्जे  की  सीटों  के  आरक्षण के  लिए  भी  व्यवस्था की  जा  रही  है  ।

 जगदलपुर  और  दंतेवाड़ा  पूर्व  में  लदान  की  सुविधाएं  देने  का  अनुरोध

 2999.  श्री  रण बहादर  faz  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वन  विभाग ने  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  माध्यम  से  रेलवे  को  सप्लाई क की  जाने

 वाली  इमा  रती  लकड़ी  की  दरें इस  ,  शर्त पर  कम  करने  की  पेशकश की  थी  कि  कियानदुल-कोटवासला
 रेल  लिक  पर  जगदलपुर  और  दातवाड़ा  स्टेशन  पर  लदान  की  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दीਂ  जायेंगी  और

 मुख्य  प्रवर्तन  अधीक्षक  दक्षिण  पूर्व  कलकत्ता
 ने  ऐसा  करने में  अपनी  असमर्थता  व्यक्त  कर  दी

 जिसके  परिणामस्वरुप  समस्त  इमारती  लड़की  800  किलोमीटर  की  दूरी  पर  मध्यप्रदेश  को

 भेजनी  पड़ी  और

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्ध में  सरकार  ने  यां  कार्यवाही की  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शो  :  जी  हां  ।  चूंकि  जगदलपुर  और

 बाड़ा  स्टेशन  माल  यातायात के  लिए  नहीं  खुले हैं  मध्य  प्रदेश के  बस्तर  क्षेत्र से  इमारती  लकड़ीਂ
 क्षमता  धल्लीराजहार  जैसे  स्टेशनों  जिनकी  औसत  दूरी  300  कि०  मी ०  बाहर  भेजीਂ

 जाती है  ।

 किरंदुल-कोटुवलासा  रेल  सम्पर्क  खंड  की  लाइन-क्षमता  केवल  लोह  अयस्क  यातायात  की

 ढुलाई  कके  लिए  पर्याप्त  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  जगदलपुर  और  दौड़वाना  स्टेशनों  को  इस  समय  सामान्य  माल

 यातायात  बुक  करने  के  लिए  खोलना  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया है  ।  फिर  इस  खंड की  लाइन

 क्षमता  अनुकूलतम  बनाने  और  दांतवाड़ा  और  MI iivT Wel TeavAASNT  के  बीच  वैकल्पिक  रेल-सम्यक  की  व्यवस्था

 करने  के  बारे  में  अध्ययन  शुरू  किया  गया  है  और  उनकी  रिपोर्ट  अभी  विचाराधीन हैं  ।

 गंडक  परियोजना  पर  काम  शीघ्र  चलाने  के  लिए  का  अनुरोध

 3000.  श्री  रणबहादुर  सिंह  :  क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  नेपाल  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  अनुरोध  किया  कि  गंडक  परियोजना  पर  काम  शीघ्रता

 चलाया  जाए  ताकि  दोनों  देशो ंमें  रबी  फसलों  को  सिचाई का  लाभ  मिल  और

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  संबंध  में  भारत  ने  कितनी  प्रगति  की  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  गंडक  परियोजना में
 तेजी  लाने के  ताकि  दोनों  देशों  में  रबी  की  फसलों  को  सिंचाई  का  लाभ  प्राप्त हो  नेपाल  सरकार

 से
 कोई

 अनुरोध
 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  नेपाल  सरकार  ने  जितना  शीघ्र  संभव  हो  सके  नेपाल

 पूर्वी  नहर में  सिचाई के  लिए  देन ेके  लिए अनुरोध किया  है  ।
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 गंडक  परियोजना  के  निर्माण  की  प्रगति  नीचे  दी  जाती  है  :--

 गंडक  दराज

 गंडक  दराज  और  आनुषंगिक  1969-70 तक  काफी  मात्रा में  पूर्ण  कर  दिए  गए  थे
 और  बराज

 से  जल  को  196  मुख्य  पूर्वी  नहर  में  तथा
 1969

 तक  मुख्य  पश्चिमी  नहर  में  सिचाई

 के  लिए  छोड़  दिया  गया  था  |  दराज को
 1971

 में
 सभी  प्रकार

 से  पूर्ण  कर  दियां गया  है

 मुख्य  पश्चिमी  नहर

 नेपाल  क्षेत्र  में  पड़ने  वाली  मुख्य  पश्चिमी  नहर
 1969

 में  पूर्ण  कर
 दी

 गई  थी  और  जल

 उत्तर  प्रदेश  में  पुरानी  नारायणी  नहर  की
 कमान  में

 तथा
 नई  देवरिया नहर

 प्रणाली
 में

 भी  सिंचाई के
 लिए  सप्लाई  किया  जा  रहा  उत्तर  प्रदेश  में  नहर के  भाग  के

 सभी  प्रकार
 से  1973 तक  पूर्ण

 हो  जाने  की  संभावना  है  ।  नहर  रबी  की  सिचाई  के  लिए  बिहार  में  सारण  नहर  प्रयासों

 जल  की  सप्लाई  करने के  लिए  1972  में  खोला  गया  था  ।  बिहार  में  मुख्य  नहर  का  भाग

 भी  मील  81. 5  से  107  तक  पूर्ण  हो  गया  है  और  रबी  की  सिंचाई के  लिए  1972 से  जल
 दे  दिया  गया  था  ।  सारण  नहर  पर  कार्य  के  1976 तक  पूर्ण  हो  जाने  की  संभावना है

 मुख्य  पूर्वी  नहर

 130  मील तक  कार्य  पूर्ण  हो  गया है  और  130  मील  से  141  मील  तक  कोय  निर्माण की  प्रौढ़ाਂ

 अवस्था में  नहर  पर  कार्य के  1977 तक  पूर्ण  हो  जाने  संभावना  है  ।

 नेपाल  पूर्वी  नहर

 नेपाल  पूर्वी  नहर  का  निर्माण  कार्य  लगभग  पूर्ण  हो  गया  है  परन्तु  अब  तक  नेपाल  सरकार  द्वारा
 20  क्यू सेक्स  से  नीचे  वितरण  प्रणाली  के  पूर्ण

 न  होत ेके  .  कारण  नेपाल में  कोई  सिंचाई  शक्यता  उत्पन्न

 नहीं  हुई
 1973

 के  पहले  सप्ताह से  नहर  में
 जल  छोड़ना  प्रस्तावित है  ।

 परियोजना  के  निर्माण  के  दूसर  चरण  का  केन्द्रीय  सेक्टर  में  सम्मिलित  किया  जाना

 3001.  श्री  व्यालार  रजि  :  कया  fang  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इसकी  परियोजना  के  निर्माण  के  दूसरे  चरण  क  केन्द्रीय  सेक्टर  में  सम्मिलित  करने  का

 कोई
 प्रस्ताव

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  और  इस  बारे में  सरकार  कीਂ  क्या  प्रतिक्रिया

 सिचाई  और  faa  संचालन  में  उपबंधों  करो  बॉल  गोबिंद  क्योंकि  इडुक्की  जल

 विद्युत  परियोजना  के  प्रथम  चरण  के  अंतर्गत  दक्षिणी  क्षेत्र  में  विद्युत  उत्पादन  aes  करने  के  लिए  केवल
 अपेक्षित  अधिकतम  क्षमता  की  वृद्धि  ही  आती  है  अतः  केरल  सरकार  ने  यह  परियोजना  केंद्रीय  क्षेत्र  में
 लेने  के  लिए  सुझाव  दिया  है  ।

 इस
 परियोजना  के  अंतरंग  17  5

 करोड़  रुपये  की  लागत  से
 3x  130  मैगावाट की  यूनिटों

 का  प्रतिष्ठापन  आता  केरल  सरकार  का  यह  प्रस्ताव  tte  है  ।
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 चोथी  और  पांच तो  योजन  दौरान  भार तोप  रल  का  आत्मनिर्भरता  और  उसका

 करण

 3002.  व्यालार  रवि  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  he  Th

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारतीय  रेलवे  में  आत्मनिर्भरता  लाने  और  इसके

 आधुनिक  करण
 के  सम्बन्ध में  हुई  उपलब्धियों की  मुख्य  बात  क्या  और

 पांचवीं  योजना के  दौरान  इस इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  जाएगी ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शकी  रेलवे  उपस्कर  सम्बन्धी  सभी  प्रमुख
 मद्दे  देश  में  बनायी  जा  रही  है  ।  अब  केवल  कुछ  आवश्यक  विशिष्ट  कच्चे  सामान  और  स्वामित्व

 पूरक  मदों  का  ही  आयात  होता है  ।  इसके  कुछ  कलपुर्जों  जिनकी देश  में  बनाने की  क्षमता

 संस्थापित  की  जा  चुकी है  का  आयात  भी  इन  यूनिटों में  उत्पादन गिर  जाने  के  फलस्वरुप  आवश्यक  हो
 गया  अपनी  आधुनिकीकरण  योजनाओं  का  अनुपालन  करते  हुए  भारतीय  रेलवे  अब  परिवहन
 के  आधूनिक  जैसे  सिगनल-व्यवस्था  की  परिष्कृत  विधियों  के  साथ-साथ  डीज़ल  और  बिजली

 कर्षण  को  अपना  लिया  है  ।  आत्मनिर्भरता  के  लिए  किये  प्रयासों  के  परिणामस्वरुप  रेलों  द्वारा  की

 जाने  वाली  खरीद  में  आयात का  अंश  1951-52  के  वर्ष में  30  प्रतिशत  से  गिरकर  1971-72  में  10

 प्रतिशत से  कम  रहा  गया  है  ।

 आत्मनिर्भरता  और
 आधुनिकीकरण

 का  अभियान
 एक  सतत

 प्रक्रिया  है  और  इसे  पांचवीं

 योजना  अवधि  में  और  आगे  बढ़ाया  जायेगा  ।

 Sal was Fare  Charged  from  former  Princes  for  keeping  oons  at  Railway  Stations

 3003  Shri  Chhatrapati  Ambesh  Will  the  Minister  of  Railways  be  lpleased  to
 state

 (8)  the  names  of  the  former  princes  for  whom  reserved  Railway  saloons  are  kept
 waiting  at  Railway  Stations  now-a-days  also!

 (b)  whether  fare is  charged  from  them  therefor

 (c)  if  so,  the  amount  of  Care  charged  from  each  of  them  during  the  last  three  years  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd  Shag
 Qureshi)  (a)  There  are  at  present  no  reser  ved  railway  saloons  which  are  kept  waiting
 at  railway  stations  for  former  princes,

 (b) &  (c)  Do  not  arise,

 लि क्वि फाइड  पेट्रोलियम  गस  क  लिए  ग्राहकों  को  संख्या  में  वृद्धि

 3004.  शो  धन राय  अफजलपुरकर  wat  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री यह ह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972
 में  भारतीय तेल  निगम  द्वारा  उत्पादित  लिक्विफाइड  पेट्रोलियम गैस  कीਂ

 मांग  करने  वाले  ग्राहकों  संख्या  में  वृद्धि  हुई  और

 rer  rhe
 यदि  तो  इस  व्यापार  में  भारतीय  तेल  निगम  और  बर्मा-शैल  का  कितना  कितना  हिस्सा

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  stat
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 ant  1972  के  दौरान  भारतीय तेल  निगम  तथा  बर्मा-शेल  द्वारा  बेचीਂ गई  एल०  पी०

 जी० की  कुल  मात्रा  इस  प्रकार है

 भारती तेल  निगम  ढ  क  74,400  मीटरी  टन  वितरक  तेल

 नियों  की  कुल  बिक्री का  30.  प्रतिशत )

 बर्मा-शैल  72,166  मीटरी  टन  वितरक  तेल

 तियों  की  कुल  बिक्री  का  30.0

 अजनी  शेड  क्क्  इलैक्ट्रिकल  विभाग  के  अन्त पंत  बिजली  के  समान  को  देखभाल

 के  लिए  vat

 3005.  बाई०  ईश्वर  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 अजनी  के  इलेक्ट्रिकल  फोरमैन  के  कार्यालय  में  अप्रयुक्त  सागौन  की  लकड़ी

 सहित  कितने  मूल्य  का  सामान  पड़ा  और

 क्या  अजनी  शंड  में  इलेक्ट्रिकल  विभाग  के  अन्तर्गत  बिजली  के  सामान  की  उचित

 देखभाल  तथा  नियंत्रण  के  लिए  न  तो  उचित  प्रबन्ध  ही  है  और  न  ही  आवश्यक  कर्मचारी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  मुहम्मद  शवों  ह  अजनी  में  बिजली  फोरमैन

 है--एक  अनुरक्षण-कार्य  का  इंचों  है  और  दूसरा  निर्माण-कार्य  ।  उनके  अधीन  रहने  वले

 भण्डार  का  अनुमानित मूल्य  5*5  लाख  रुपये  और  6.  53  लाख  रुपये  है  ।

 भण्डार  के  अनुरक्षण  और  नियंत्रण  की  समुचित  व्यवस्था  विद्यमान  है  ।

 Manhandling  of  Driver  of  Pathankot  Express  at  Jhansi  Station  by
 Military  Pexsonnel

 3006.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Railwalys  be  pleased  to
 state.

 (a)  whether  some  soldiers  had  manhandled  the  Driver  of  the  Pathankot  Express  at
 Jhansi  station  in  January  1973;

 (b)  whether  the  train  was  stopped  several  times  by  pulling  the  alarm  chain  from  Bom-
 bay  to  Jhansi  on  route;  and

 (c)  ifso,  the  facts  of  the  incident  and  the  measures  being  adopted  to  check  recurrence
 of  such  incidents  in  future?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  ;
 (a)  Yes  ;

 (b)  Yes;

 (c)  On  6-1-1973,  military  personnel  travelling  by  57  Dn.  Pathankot  Express  (in  the  bogie
 next  to  the  engine)  pulled  the  alarm  chain  at  Babina  Railway  station  but  the  train  did  not
 stop-  This  infuriated  the  military  men  and  they,  on  arrival  at  Jhansi,  assaulted  the  driver
 who  sustained  inmury  on  his  head.  After  rendering  first-aid,  tnedriver  wassentto  Railway
 hospital.  The  bogie  was  detached  at  Jhansi  to  avoid  further  detentidn  to  this  and  other  follow-
 ing  trains.  A  case  was  registered  against  the  military  personnel  by  G.R  ?  Jhahsi,  The  mili-
 tary  authorities  have  been  asked  to  take  departmental  action  against  the  personnel  soncer-
 ned.

 For  affording  protection  to  the  running  staff,  most  of  the  passenger  trains  in  areas
 affected  by  lawlessness,  are  escorted  by  G.R.P.  Also,  the  cash  collecting  trains  are  escorted
 by  armed  R.P.F.  personnel,  thereby  affording  indirect  protection  to  the  Railway  staff
 on  trains.

 er
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 ‘Written  Answers  Phalguna  22,  1894  (Saka)

 ae  ह

 afar  बंगाल  मे  तेल  तथा  प्राकृतिक  मेस  आयोग  का  कार्यक्रम

 ज
 3007.  श्री  प्रियरंजन  दाप  arf  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करा  किं

 क्या '  पश्चिम  बंगाल  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के
 प्रबन्ध करण  वहां

 पर  तेल

 सम्भावी  खोज  का  कार्य  ठीक  प्रक।र  से  नहीं  कर  रहे  और

 इस  सम्बन्ध  में  उनके  मंत्रालय  को  युवा  अथवा  कनिष्ठ  विशेषज्ञों  से  कोई  शिकायत

 प्राप्त हुई  और  यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी
 ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  :
 जी  नहीं  ।

 यह  कहना

 ठीक  नहीं  होगा  कि  पश्चिम  बंगाल  में  फैल  तथा  प्राकृतिक  ta  आयोग  के  प्रबन्ध करण  वहां  पर

 तेल  सम्भावी  खोज  का  कार्य  ठीक  प्रकार  से  नहीं  कर  रहे

 जितना  हम  जानते  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  इस  मंत्रालय  को  तेल और  प्राकृतिक गस  आयोग

 के  वरिष्ठ  प्रबन्धकों के  विरुद्ध  युवा  अथवा  कनिष्ठ  विशेषज्ञों से  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
 a

 पश्चिम  बंगाल  में  सोनपुर  नामक  स्थान  पर  स्थित  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग के
 चारियों  की  यूनियन  के  प्रधान  ने  उपर्युक्त  विषय  पर  स्वास्थ्य  '  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 के  yas  राज्य  मंत्री  को  15  1972  को  एक  अभ्यावेदन  भेजा था  इस  अभ्यावेदन

 की  एक  प्रति  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  को  भी  पृष्ठांकित  की  गई  थी  तथा

 यह  प्रति  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  चेअरमैन  को  विचारार्थ  भेजी  गई  थी ।

 रेले  सुरक्षा  बल  के  कर्मचारियों  द्वारा  सोलह  वर्षीय  लड़की  के  साथ  कथित  बलात्कार

 3008.  श्री  रोबिन  कोटरों  क्या  रेल  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  6  सशस्त्र  कर्मचारियों  21  जनवरी की  रात  को  19
 अप

 रेलगाड़ी  से  अपने  भाइयों  के  साथ  नरियानी से  A  जाते  सोलह

 लड़की  के  साथ  कथित  बलात्कार  किया  और

 यदि  तो  तत्सबन्धी  तथ्य  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री
 शफी

 और  मुरली  देवड़ा
 नाम  की  एक  17  वर्षीय  लड़की  21-1-1973  को  ना  19  अप  सवारी  गाड़ी  के  तीसरे  दर्जे

 के  एक  डिब्बे  में  मरियानी  से  तिनसुकिया  जा  रही  थी  ।  उसके  साथ  14  और  की  Gey

 के  उसके  दो  भाई  थे  ।  कुछ  वर्दीधारी  सशस्त्र  कार्मिक  मरियानी  में  उस  डिब्बे  में  चढ़े  ।  गाड़ी  के

 सिमलगुडी  पहुंचने  कुमारी  मुरली  देवड़ा  के  एक  भाई  ने  रिपोर्ट  की  कि  var  वर्दीधारी  कार्मिक
 ने  उसकों  बहिन  के  साथ  बलात्कार  किया  उस  लड़की  को  इलाज  के  लिए  तुरन्त  रेलवे  अस्पताल

 तथा  बाद  में  शिवसागर टाउन  के  सिविल  अस्पताल  ले  जाया  गया ।  सरकारी  रेलवे

 एक  मामला  दर्ज  कर  लिया  रेलवे  सुरक्षा  विशेष  दल  के  चार  रक्षकों  जो  कि  उस
 गाड़ी  में  ड्यूटी  पर  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  और  उन्हें  निलंबित कर  दिया  गया  |
 उनकी  पहचान  परेड  की  गयी  थी  और  उनमें  से  विश्वनाथ  पटेल  नामक  एक  रक्षक  को

 ने  पहचान  लिया  पुलिस  मामले  की  जांच  पड़ताल  कर  रही

 कोयले  के  मूल्य के
 बार  में  रेलवे  बोर्ड  और  कोयला  उत्पादकों  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  के  बीच  मतभेद

 3009.  श्री  कमल  मिश्र  मधुकर
 :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कोयले  के  मृत्य  के  बारे  में  रेलवे  बोर्डे  और  निजी ध
 तथा  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  के  बीच  मतभेद  और

 क्षेत्र
 के

 कोयला
 उत्पादकों
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 लिखित  उत्तर 13  197:

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 High-Power  Committee  to  Investigate  Irregularities  in  regard  to  Promotions
 and  Transfers  inthe  Railway  Department

 ry
 go1r.  Shri  Mulki  Raj  Saini  e  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  Government  set  up a  high-power  Committee  tolookinto  the  irregulari-
 ties  in  the  Railway  Department  in  regard  to  promotions  and  transfers;  and

 (b)  ifso,  the  broad  outlines  of  the  report  submitted  by  the  Committee?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  ;
 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 गोग्राघाट  और  चौक घाट  रेलवे  स्टेशनों  के  मध्य  रल  पूल  का  निर्माण

 3012.  श्री  ato  आर०  शुक्ल  :  क्या  रेले  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  गोग्र।घाट  और  चौकघाट  रेलवे  स्टेशनों  के  मध्य  मीटरगेज  रेल

 लाइन  को  ब्राड  गेज  में  बदलते  समय  गो ग्रां  नदी  एक  नया  पुल  बनाया  जायेगा  ;  और

 यदि  तो  क्या  रेल  विभाग  वर्तमान पुल  को  सड़क  यातायात  के  लिए  राज्य  सरकार
 को  ait  देगा ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सम्मान  wat  त  नयी  पुल  बनाने  या  उपयुक्त  रूप

 से  मजबूत  बनाकर  इसे  कायम  रखने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा

 इस  पुल
 को

 लेने  के  लिए
 राज्य  सरकार

 से  कोई  दूर  अनुरोध  प्राप्त  नहीं हुआ
 at  हालत  में  इस  तरह  के  अनुरोध  जब  और  जैसे  प्राप्त  तभी  विचार  किया

 जा  सकेगा  जब  रेलवे  के  लिए
 एक

 नया  पुल  बनाना  आवश्यक

 विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  विद्युत  परियोजना

 3013.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 . श्री  रास  भगत  पहचान  ह

 क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पडौसी  राज्यों  से  विद्युत्‌  प्राप्त  करने
 ~ के  लिए  220  किलोवाट  की  पारेषण

 लाइनें  बिछाने  हेतु
 दिल्ली

 विद्युत्‌  प्रदाय  संस्थान  द्वारा  SN  परियोजना  पर  किया जा  रहा
 ara  निर्धारित समय  से  पीछे  है  ;

 यदि  तो  इसके  मुख्य कारण  क्या

 इस  मामले  में  सरकार का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने का
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 Written  Answers  March  13,  1973

 —

 सिचाई  और  बिद्युत  मंत्रालय  में  उप  त्री  गोविंद  :  (®) )  facet  - १ ७ sO
 णाली  220  के०  वी०  पर  उत्तर  प्रदेश  लग  प्रणाली  और  भाखड़ा  नंगल  विद्युत  प्रणाली

 पहले  ही  आपस  में  जुड़ी  हुई  राजस्थान  में  जयपुर
 को  से  जोड़ने  art  एक  220

 के०  वी०  लाइन  निमार्णाधीन  है  ।  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विद्युत  के  पारेषण  और  वितरण  के  लिए
 बढ़ी  हुई  क्षमता की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य से  एक  220  के ०  ato  रिंग  मेन  भी  निर्माणाधीन

 और  दिल्‍ली  न्निदयत च  प्रदाय  संस्थान  ने  सुचित  किया  है  कि  देरी  के  लिए  मुख्य
 कुछ  जगहों  पर  अधिग्रहण  के  द्वारा  उप केंद्रों  के  लिए  भूमि  प्राप्त  करते  में

 माग

 के  लिए  स्वीकृत  मार्ग  संप्रेषण  के  साथ-साथ  अवैध  संरचनाओं  द्वारा  पैदा  की  गई
 सकी  ब्रोकर्स  आदि  जैसे  कुछ  को  डिलीवरी  में  अधिक  समय  और  इस्पात  और

 सीमेंट  जैसी  wer  सामग्री  की  सामान्य  कमी  रही

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कार्यों  के  लिए  इस्पात  और  सीमेंट  की  आवश्यक  आवश्यकता  काਂ  प्रबंध

 किया  ।  दिल्ली  प्रशासन  उपकेत्द्रो  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  करने  के  प्रश्न  पर  भी  आवश्यक  कार्रवाई

 कर  रहा  विद्युत  सप्लाई  और  वितरण  के  लिए  जो  उचित  हो  ऐसी  संभावना  है  कि  लाइन
 विभिन्न  चरणों में  पुरी  कीਂ  जाएगीਂ ।

 Exportof  NaPhtha  by  Oceanic  Petroleum  Co

 3014.  Dr.  Laxminarayan  pandeya  :  Willthe  Minister  of  Petroleum  and  Che-
 micats  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Indian  Oil  Corporation  has  assigned  the  job  of  export  of  Naphtha  to
 Oceanic  Petroleum  Company;

 (b)  whether  Robert  Mclean  Company  Limited  has  offered  higher  rates;  and

 (c)  ifso,  the  rates  offered  by  the  Oceanic  Petroleum  Company  and  Robert  Mclean
 Company?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir
 Singh) :  (a)  Only  during  the  years  1967  to  1971  some  naphtha  was  exported  from  India

 the to  Japan.  Some  of these  exports  were  made  by  the  Cochin  Refinery  direct,  some  by
 IOC  through  STC  and  some  through  M/s.  Oceanic  Petroleum  Company.  All  these  export
 arrangements  were  finalised  gn  a  competitive  basis.

 (b)  No  quotation  appears  to  have  been  received  from  this  party

 (८)  Itis  not  in  the  commercial  interest  ofthe  Indian  Oil  Corpn.,  to  divulge  the  rates
 offered  by  M/s.  Oceanic  Petroleum  Company.  The  question  of  M/s.  Robert  Mclean  Com-

 pany  offering  a  rate  does  not  arise  in  view  ofthe  answer  given  at  item  (9)  above.

 गस  से  बिजली  का  उत्पादन

 3015.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 |

 क्या  सरकार
 का

 विचार  गैस  से  बिजली  का  उत्पादन  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  मुख्य  बातें  क्या

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल
 गोविन्द  :

 विद्युत
 sos

 उत्पादन  के  लिए  गैस  का  उपयोग  करने  वालेਂ  गैस  टर्बाइन  fi  +  संयंत्र  असम  नामरूप

 गुजरात  में  grey  में  पहले  से  हीਂ  फ्रतिष्कापित  we  दिए  mr
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 22.  1894:  लिखित  उत्तर

 गैस  ते  फायर  किए  गए  बायलरों  से  30  ato  aro  केਂ  एक  are  विद्युत  dia  का  नामरूप

 में  निर्माण  किया  जा  इसके  गुजरात  और  ara  उबन  के  वाष्प

 विद्युत  संयंत्र  भी  अधिक  रूप  में  गैस  को  ईधन  के  में  उपयोग  रहे  गैस  की  सीमित

 उपलब्धता

 और  च  उपयोगार्थ  तथा  उकेरा  बनाने  के  लिए  वृद्धि  के  कारण

 ह  प्रस्तावित  किया  गया  है  कि  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  इसका  भविष्य  में  किया
 जाए  ।  जहाँ  तक  संभव  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  इसके  वर्तमान  उपयोग  को  कम  करके

 अन्य  कोयलों  के  इस्तेमाल  का  प्रस्ताव

 उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  के  लिए  राज्यों  द्वारा  स्वीकृति  मांगना

 3016.  श्री  मोहम्मद  टैरिफ  :  नया  पटो लियम  और  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  के  लिये ये  केन्द्र  सरकार  को  स्वीकृति

 देने  के  लिये  लिखा  और

 यदि  af,  तो  उनके नाम  क्या  और  इस  पर  केन्द्रीय  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पेट्रोलियम
 और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  और  :

 उत्तर  प्रदेश  तथा  राजस्थान  की  सरकारों  से  इस  बारे  में  कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 |  इन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  विद्युत  संयंत्रों  का  निर्माण

 3017.  श्री  आर०  पी०  उलगनम्बी :  क्या  सिंचाई  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 oe

 सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  पूरी  की  गई  अथवा  निर्माणाधीन  विद्या  परियोजनाओं  के

 नाम  क्या

 प्रत्येक
 परियोजना  की

 वास्तविक  या  अनुमानित  कुल  लागत  कितनी
 ल

 oe संघ  ने  प्रत्येक  परियोजना  क  लिये  कितनी  वित्तीय  तथा  तकनीकी  सहायता  प्रदान  की  और

 कौन-कौन  सी  परियोजनाएँ  निर्धारित  में
 प्री

 नहीं  हो  सकी  या  नहीं  हो  सकेंगी
 और

 प्रत्येक  परियोजना  में  हुए  विलम्ब  का  ब्यौरा  क्या

 सिचाई  ओर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  :
 के  सहयोग  स ेपूर्ण  की  गई/निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  नाम  और  उनकी  अनुमानित
 लाभों  तथा  रूसी  तकनीकी  सहायत  की  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 कोर्बा  और  भाखड़ा  दक्षिण
 तट  परियोजनाएँ पूर्ण  हो  चुकी हैं  ।

 सैलेरी  जल-विद्युत  परियोजना  के  दो  यूनिटों  को  पांचवीं  योजना  की  प्रारंभिक  अवधि  में  चालू  किया
 जाना  था  ।.  अंतिम

 के  यह  प्रत्याशा  की  जाती है  कि  ये  यूतिदें  1975-76

 चालू  कर  दी  जायेगी
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 ee  ———

 विवरण

 क्रम  परियोजना पहले  से  पूर्ण  तथा  चालू  की  रूसी  ऋण
 स०  गई/अब  ay

 निर्माणाधीन
 यूनिटों  की  की  अनुमानित  की  राशि  अभ्युक्ति

 विद्युत  परियोजनाओं
 के  संख्या  और  लागत

 नाम  क्षमता  रुपयों

 रुपयों  में  )

 4

 नेवेली  लिगनाइट  विद्युत  केंद्र  6X  50--  74,03  49.50  पर्ण कर  दी  गई

 3X  100 केन्द्रीय  क्षेत्र  )

 कोर्बा  तापचरणन्दों  30.28  17.46  पर्ण कर  दी  गई 4X  50

 प्रदेश )

 ओबरा  ताप  चरण  एक  5X  50  37.76  22.72  पर्ण कर  दी  गई

 भाखड़ा  दक्षिण  त्
 तट

 विद्युत  केंद्र  5X  130  28.66  10.80  पूर्ण कर  दी  गई

 (पंजाब/हरियाणा  राजस्थान

 लोअर  सैलेरी  जल-विद्युत  2X  100  77.50  2.75  परियोजना  में

 100-100

 वाट  की  4  यूनिटों
 का  प्रतिष्ठापन

 सम्मिलित  इनमें

 से
 1007100 लगावा  की  दो

 यूनिटें  BT  द्वारा

 प्रदाय
 की  जा

 रही

 कलकता  लाइसेंस  मास  का  कलकत्ता  की  सरकारी  अधिकार  में  लिया  जाना

 3019.  श्री  सी०  जलावतन  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  बंगाल  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  नियंत्रित  कलकत्ता
 लाइसेंस मेजर्स  कलकत्ता  मूलभूत  और  सामरिक  महत्व  का  उपक्रम  हैं  तथा  यह  जनोपयोगी  सेवा  करती

 क्या  1968  से  यह  वित्तीय  संकट  में  है  तथा  बन्द  होने  वाला  है  और

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  उपक्रम  को  अपने  अधिकार  में  लेने  अथवा
 उसका  राष्ट्रीयकरण करने  का  है

 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  डी०  आर०  :  (#)
 से

 :  सूचना  संग्रह  की  जा  रही  है  वह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  |
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 tz च्ध्व्थय  ७  मला  प्रिक  प्रोडक्ट्स  |  है ict  एण्ड  सान्या तास  हना  दि  ी  चले कत् ता

 3020.  डा०  रोनेन  सेन  क्या  न्याय  और  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  स्थित  एंड  एलाइड  प्रोडक्टस  लि०  ने  सरकार  को  विस्तार  हेतू
 कोई  योजना  अथवा  कार्यक्रम  प्रस्तुत  किया  है  और  यदि  तो  तत्संबं ह  मुख्य  बातें  कया

 क्या  उक्त  कम्पनी  ने  आज  तक  मिलें  लाइसेंसों  का  पूरी  तरह  से  उपयोग
 कर

 लिया

 है  और  यदि  नहीं  तो  क्या  लाइसेंसों  को  अब  तक  पूरी  तरह  उपयोग  नत  किये  जाने के के  लिये
 सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 (*t)  भारत  के  गैर-निवासियों  निगमों  कम्पनियों  तथा  सरकार  द्वारा  नियंत्रित

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  खरीदे  गए  उक्त  कम्पनी  के  शेयरों  की  संख्या  तथा  अनुमान  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  कम्पनी  के  निदेशक  ats  में  अपना  प्रतिनिधि  नियुक्त  करने

 का  और

 क्या
 उक्त  कम्पनी  विदेशी  सहयोग  करार  के  लिए  किसी  देशके  साथ  बातचीत  कर  रही  है

 अथवा  उसने  किसी  देश  के  साथ  ऐसा  करार  कर  लिया  है  ?

 ह और  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में
 राज्य

 मंत्री  नया  आर०  *

 सूचना  संग्रह  की  जा  रही  है  बह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेंगी  |

 वायदों  लारी  कलकत्ता

 3021.  डा०  रोशन  सन  कया  न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 वीयको  लारी  के  अंश  भारतीय  गैर  निवासी  तथा  सरकार

 द्वारा
 नियंत्रित  कम्पनियों  तथा

 वित्तीय
 संस्थानों  के  पास  कितने  और  किस  अनुदान  में

 निदेशक  ats
 के  वर्तमान

 सदस्यों
 क

 नाम  क्या
 हैँ

 और  क्या  कम्पनी  के  वर्तमान  निर्देशक

 मंडल  का  कोई  सदस्य  एसा  भी  है  जिसका  सम्बन्ध  वामेर  लारी
 लिमिटेड

 अथवा  इन् डो बर्मा
 लियम  या  किसी  अन्य  कम्पनी  अथवाਂ  वित्तीय  संस्थानों  से  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  नाम  निर्देशित  सदस्यो ंमें  से  किसी  को  कम्पनी  के  निर्देशक

 बोड़  में  नियुक्त  करने  का  है
 ?

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  आर०  :  से

 सुचना  संग्रह  की  जा  रही  है  वह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेंगी
 ।

 एकाधिकार  तथा  निबन्ध नकारी  व्यापार  प्रक्रिया  अधिनियम  में  संशोधन

 3022.  श्री  ई०  वीं०  faa  क्या  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एकाधिक/र
 और  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियाएँ  अधिनियम  में  संशोधनों  के  बारे  में  8  दिसम्बर  1972  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3544  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  कार्यकरण  के  कुछ  देशों  में  सुधार  करने ४  एकाधिकार  तथा  निबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रियायें

 अधिनियम  में  संशोधन  करते  के  लिये  दिये  गए  सुझावों  पर  इस
 बीच  विचार  कर

 लिया गया
 और
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 यदि at,  तो  सरकार का  विचार  उन  पर  क्या  कार्यवाही करने का है करने  का  है
 ?

 fafa,  न्याय  और  काय  मंत्रालय  मसें  राज्य  मंत्री  डी०  आर०

 तथा  मामला  अभी  भी  परीक्षान्तगंत  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के
 उपकरणों

 के
 करमें  चोरियों

 को  दिये  जाने  घाले  अनुषंगी  लाभों  की  अधिकतम

 निर्धारित  cea  के  लिए  wade

 3023.  श्री  जगन्नाथ  सित  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (  क  )  क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  आपत्कालीन  स्थिति  के  दौरान  अनुषंगी
 लाभों  को  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  लिये  अनुदेश  दिया

 क्या  भारतीय  gata  निगम  ने  चिकित्सा  अवकाश  के  बदले  में  भुगतान  तथा  पदों  का

 दर्जा  बढ़ाने  के  मामलों  में  आदेश  का  उल्लंघन  किया  है

 यदि  तो  1972-73  के  दौरान  वास्तविक  तथा  अनुमानित  रूप  से  कितनी  कितनी

 और वित्तीय  हानि  हुई

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  अपेक्षित

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दर् घंट ताओं  की  eal  कमी

 3024.  श्री  एस०  एन०  बनर्जी  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  1971  के  अपेक्षा  1972  में  छोटी-बड़ी  दुर्घटनाएँ  कम  और

 इनको  और  कम  करने  के  लिए  क्या  नए  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 रल  मंत्रालय  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  भारत की  सरकारी  रेलों

 पटरी  से  समपार  की  और  गाड़ियों  में  आंग  लगने  को  दघंटनाओं की  कुल
 संख्या  1972  में  778  रही  जब  कि  1971  में  897  थी  t

 रेलों
 पर

 स्थापित  संरक्षा  संगठन
 गाड़ियों  के  चालन

 से
 सम्बन्धित

 कर्मचारियों  में  संरक्षा

 की  भावना  पदा  करने  और  यह  सुनिश्चित  करने  में  लगे  हुए  हैं  कि  उन्हें  विहित  संरक्षा  नियमों

 की  ठीक-ठीक  जानकारी  हो  की  इसके  अलवा  यह  दखने  के  लिए  मौके  पर  जांच  की  जाती
 है

 कि  कर्मचारी  संरक्षा  नियमों  का  उल्लंघन  न  करें  और
 संगम

 तरीकें  न॑  अपनाएँ  |  सभी  दुर्घटनाओं
 की  जाँच  की  जाती है  और  जिम्मेदार  पाये  जांने  वालों  पेश  उपयुक्त  कार्रवाई  की  जाती  है  ।  इसके

 यदि  किसी  जांच  से  कोई  अन्य  कमी  रया  चुका  का  पता  ,  चलता  है  तो
 उसकी  पुनरावृति

 को  रोकने  के  लिये  करवायी  की  जाती  है  ।  संरक्षा  में  सुधार  के
 सुधरे  हए

 fara  और

 रेल-पथ परिपथ  आदि  के  रूप  में  '  तकनीकी  सुधार  भी  किये  गये  हैं  ।

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्कशॉप  मजदूर  संघ  को  मान्यता  देने  संबंधी  निर्णय

 3025.  श्री
 एस०  एम०

 बनर्जी :  क्या  रेल॑  मंत्री  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्कशाप  के  मजदूर
 संघों  को  मान्यता  देने  के  बारे  में  12  1972  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  407  की  उत्तर
 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि क

 BS
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 क्या  चित्तरंजन  वर्कशॉप  में  किसी  संघ  को
 '  मान्यता  दी  गई  और

 >  और क्या  किसी  भी  संघ  को  मान्यता  न  देंने  पक्का  निर्णय  कर  गया  ध
 यदि  तो  किन  नियमों  के  अधीन  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  i  मुहम्मद
 शफी  जी  नहीं

 तारांकित  seq  407  के  उत्तर  में  बतायी  गयी  स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ
 |

 मसूर  में  उठाऊ  सिंचाई  परियोजनाओं  का  क्रियान्वित  किया  जाना

 3026.  श्री  सी०  क  जाफर  शरीफ  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  की  :

 मैसूर  राज्य  में  कितनी  उठाऊ  सिंचाई  परियोजनाएं  क्रियान्वित  की  रही  हैं  और  इस

 प्रयोजन
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकारने  कूल  कितनी  धनराशी  मंजूर की  और

 इन  परियोजना  ताओं  से  कितने  एकड  भूमि  में  सिचाई  की  व्यवस्था  जाएगी  और  ये

 प  एं  कब  तक  पूरी  हो  जाएंगी  ?

 सिचाई  और  वियत  मंत्रालय  में  ब।ल  गोबिन्द  :  और  मंसूर
 सरकार  ने  सचित  है  कि  राज्य  में  70  नयी  लिफ्ट  स्कीमों  का  मंत्रालय  द्वारा  प्रशासित

 लघु  सिचाई  सैक्टर  के  कोार्यानन्‍्वयनਂ  शुरू  किया  गया  है  और  इन्हें  1973  तक  पूर्ण
 करना  निर्देशित  है  ।  इन  हकीमों  तथा  51  चालू  लिफ्ट  सिंचाई  स्कीमों  को  पूर्ण  करने  के
 केन्द्र  ने  कुल  2'2  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति  दी  है  इन  स्कीमों  द्वारा  76,500  एकड़  क्षेत्र

 भूमि  को  सीमित  किए  जाने  की  संभावना  2  |

 कृष्णा  और  भीमा  के  साय  साथ  पावर  लाइनों  का  असंतोषजनक  प्रबंध

 3027.  श्री  ato  करण  जाफर  wets  :  क्या  सींचा
 करेंगे  कि

 ई  और  विद्युत  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कृष्णा  और  नदियों  के  साथ-साथ  पावर  लाइनों
 का  प्रबंध  संतोषजनक  नहीं  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 लिखाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द  और  कृष्णा

 और  भीमा  नद्दियों  क  समानान्तर  विद्युत  पारेषण  और  वितरण  के  संबंध  पहले  संतोष

 प्रद  व्यवस्था  विद्यमान  है  |  फिर  जल  उपयोग  क  वांछित  प्रतिमान  के  हित  में  यदाकदा

 विद्युत  आपूर्ति  को  नियंत्रित  करना  पड़ता  ।

 त्रिवेन्द्रम-नंगरकोयल-कन्याक्मारी  रेलवे  लाइन  का  निर्माण

 3028.  श्री  एस०  Yo  मुरुगंवन्तक  :  क्या  रसे  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्िवेंद्रम-नगरकोयल-कन्याकुमारी  ted  लाइन  के  निर्माण  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 यह  लाइन  कब  तक  तैयार  हो  गाएगी  ?

 39



 Written  Answers  Phalguna  22,  1894  (Saka)

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शो  करणी  अन्तिम  स्थान  निर्धारण
 संबंधी  सर्वेक्षण  पुरा  होनेवाला  है  ।  अधिग्रहण  संबंधी  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।  मिट्टी
 डालने  का  काम  खंड  में  शरू  हो  गया  है  ।

 आशा  है  यह  लाइन  1975-76  में  तयार  हो  जायेगी  ।

 के  तेल  संसाधनों  का  उपयोग  करने  के  लिए  उसके  साथ  सहयोग

 3029.  श्री  एस०  Yo  मरुगनन्तम  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेगे  की :

 क्या  कुवैत  के  तेल  तसाधनों  का  पारस्परिक  लाभ  के  लिये  उपयोग  करने  हेतु  अधिक

 सहयोग  करने  के  लिये  भारत  और  में  कोई  समझौता हो  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दल बोर  और
 विदेशी  मंत्री  के  ada  के  हाल  ही  के  दौर  के  पेट्रोलियम  और  रसायन  के  क्षेत्र  में  भारत

 तथा  छूत  के  बीच  बड़  पैमाने  पर  सहयोग  किये  जाने  क  वारे  में  अन्वेषणात्मक  विचार  विम

 हुआ  है  इस  अवस्था  में  कोई  ब्यौरा  बताना  कठिन  है  |

 न्यायाधीशों  को  सेवानिवृत्ति  की  आयु

 3030.  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की

 सेवानिवृत्ति  की  आयु  क  बार  में  संविधान  में  संशोधन  करने  का

 var  सरकार  का  यह  भी  विचार  है  कि  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  को  बार  में  आने

 से  तथा  अन्य  नौकरी  पर  आने  से  वर्जित  किया  जाये  और  उन्हें  अच्छी  पेन्शन  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 न्याय  site  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  आर०  :  :  फिलहाल  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 एल०  पी०  जी०  की  निर्धारित  अवधि  के  लिए  एजेंसियां  दिया

 3031.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  इस  समय  लिक्वीफाइड  पैट्रोलियम  गैस  की  एजेंसियां  चिरस्थायी  आधार  पर  दी

 जाती है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  एकाधिकार  कौ  रोकने  और  एजेंटों  के  कुप्रबंधक  को  रोकने

 के  लिये  ये  एजसियां  निर्धारित  अवधि  के  लिय  देगे  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ?

 प्रेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (otk  दल  बीर  Fer. कि  पस्
 स्  :  तरल  पैट्रोलियम

 गेस  की  डीलरशिप  तेल  कंपनियों  द्वारा  बिना  किसी  ara  सीमा  के  इस  ad  पर  दी  जाती  है  कि
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 करार  की  शर्तों  के  अनुसार  डीलरशिप  समाप्त  करने  का  अधिकार  संबंधित  da  कंपनी  के  पास
 सरक्षित

 रहेगा
 ।

 कुप्रबंध  आदि  के  विशिष्ट  मामल  तरल  पैट्रोलियम  रास  के  वितरकों  के  साथ
 ga करारों  की  वर्तमान  शर्तों  के  अन्सार  तेल  कम्पनियों  द्वारा  उचित  ढंग  से  निपटाये  जा  सकते  हैं  ।

 ग  इ
 (7  ्  प्रश्न न  उठता  |

 रसायन  उद्योगों  के  विकास  की  योजना

 3032.  श्री  राम  सहाय  पाण्डे  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पांचवीं  योजना  में  देश  की  आवश्यक  की  पति  के  लिए
 उत्पादन  हेतू  देश  के  रसायन  उद्योगों  के  विकास  की  कोई  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 पोलीस  और  caine  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  और

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  रसायनों  के  इत्यादि  की  उन्नति  के

 पुनरीक्षण  करने  के  लिये  और  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  रसायन  और  उससे  सम्बद्ध  उद्योगों
 के  विकास  की  आवश्यकताओं  के  ब्यौरे  तैयार  करने  के  लिये  आयोग  ने  एक  संचालन  दलਂ
 की  नियुक्ति  की  है  ।  अकाबंनिक  कार्तिक  उर्वरकों  और  इत्यादि
 जैस ेव्यक्तिगत  उत्पादਂ  के  बारे  में  क्षेत्रवार  faa  की  परीक्षा  करने  के  लिये  परिचालन  दल
 ने  कई  कार्यकारी  दलों  की  नियुक्ति  की  हैं  |  परिचालन  दल  के  द्वारा  सभी  व्यक्तिगत  कार्यकारी
 दलों  के  कार्यों  के  पुनरीक्षण  और  पंचम  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  विभिन्न  रसायनिक  उत्पादों
 की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  कार्यक्रम  बनाने  के  योजना  आयोग  पंचम  पंच  वर्षीय  योजना
 अवधि  में  रसायनों  के  उद्योग  के  विकास  के  लिये  एक  योजना  बनायेगी  |

 चतुर्थ  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  कीਂ  गई  उन्नति  और  पंचम  पंच  वर्षीय  योजना
 अवघि  में

 होने
 वाली  सम्भावित  मांगों  को  ध्यान  में  रख  रसायनिक  उद्योग  क  विकास  के

 लिये  एक  योजन  तैयार  की  जायेंगी  |

 1972-73  में  पूर्वोत्तर  सीमान्त  tag  में  माल  की  चोरी

 3033.  श्री  मुहम्मद  जमोलुरंहमान  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972-73  में  पूर्वोत्तर  सीमांत  रेलवे  पर  कुल  कितने  मलय  के  माल  की  चोरी

 और

 उक्त  रेलवे  में  माल  की  चोरी  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 मुहम्मद

 शफी  1972-73
 के  दौरान  पूर्वोत्तर  सीमा रेलवे  पर  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  पास  दर्ज  a  गये  मामलों  में

 उठाये  गये  माल  का  मूल्य  4,33,893  रु०  ह

 रेलों  पर  माल  की  चोरी/उठाईगीरी  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  उपाय

 किये  जा
 ~  >

 ह रहि

 लोहा  और  इस्पात
 (1)

 च SUT,  24  न  ब्रज  के  पूरे  गाड़ी  भार  के  लिए  समस्त  मार्ग-रक्षित

 की  व्यवस्था |

 Al
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 (i)  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर  परीक्षणों  के  चढ़ाने  उतारने  कौमें  की  निजी  पर्यवेक्षण  ।

 (111)  wa
 क्षेत्रों  में

 कीमती
 माल  ले  जाने  वाली  माल  गाड़ियों  में  रेलवे  सुरक्षा  दल  के

 सशस्त्र  कामिक  तैनात  करना  ॥

 (iv)  पैकेजों  को  पैक  उन  oe  निशान  लगाने  और  माल डिब्बों  पर  लेबल  लगाने

 के  काम  को
 ठीक/समुचित

 रूप  से  करने  पर  जोर  दना  पैकज/मालडिब्ब  भटक

 न  जाये  अथवा  उन्हें  परिवहन  की  दिलम्ब न  हो

 (४)  मालडिब्बों  के  कटे  हुए  पैनलों  की  मरम्मत  के  काम  में  तेजी  लाना  |

 (vi)  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  मामलों  में  कंचा  रियों  का  उत्तरदायित्व  निश्चित  करना  ॥

 (vii)  चोरी  और  उठाईगीरी  की  रोकथाम  के  लिये  उपाय  निर्देश  देने  और  समन्वय

 करने  के  लिय  सरकारों  के  वरिष्ठ  रेल  अधिकारियों  और

 सायिक  संघों  के  प्रतिनिधियों  की  संयुक्त  समितियों  गठन  करना  |

 (viii)  अपराधियों
 का  माल  खरीदने  वालों  के  वार  में  आसूचना  इकट्ठी  कर रने  पर

 जोर  दना  और  उन  पर  छाप  मारना  ।

 erat  जंक्शन  फाबिसगंज  और  किशनगंज  सीमा

 से  पटसन  की  गांठों  के  लिए  साल  डिब्बों  की  मांग  और  उनकी  पूति

 3034.  श्री  मुहम्मद  जमीलु्रंहमान :  क्या  ta  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पुर्णिया
 जंक्शन  ठाकुरगंज  ,  डल कोला  फार्बिसगंज  और  किशनगंज  पर् कत् तिर  सीमा  रेलवे  के  स्टेशन )
 से  पटसन  की  गांठों  की  ढुलाई  के  लिए  वर्ष  1971-72  और  1972-73  में  कितने  माल  डिब्बों  कीਂ

 मांय  की  गई  और  कितने  माल डिब्बों  की  सप्लाई  की  गयी  है  ?

 रल  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  मुहम्मद  wat  करनी )  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 a

 1971-72  19:72  73

 मस  की  कुल  संख्या
 nT

 are  डिब्बों  कीਂ  कुल  संख्या

 स्टेशन  का  नाम  जिनकी  मांग  जिनका  लदान  जिनकी  मांग  जिनका  लदान

 की  गयी  किया  गया  की  गयी  किया  गया

 पूर्णिया  1,394  1,283  756  756

 426  420  310  310 ठाकुरगंज

 उल कोला  831  686  390  386

 फारबसगज  3,212  2,485  2,364  2,359

 किशनगंज  2,668  2,451  2,385  2,374

 ee

 8,531  7,325  6,205  6,185

 आ
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 तटीय  और  तट-दूर

 र

 क्षेत्रों  में में  तेल  को  संभावनाओं  का  मूल्यांकन

 3035.  श्री  एम०  बी०  कृष्ण प्पा

 श्री  समर  गह

 कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  तटीय  और  तट दूर  दोनों  क्षेत्रों  में  तेल  की  संभावनाओं  के  बारे  में  सरकार  ने

 और अब  तक  कोई  तकनीकी  सर्वेक्षण

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  हैँ
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  और  भारत

 विभिन्न  भूमि  क्षेत्रों  की  तल  संभावनाओं
 कॉ

 तकनीकी  मूल्यांकन  करना  एक  निरन्तर  जारीਂ

 चुम्बकीय  तथा रहने  वाली  प्रक्रिया  है  जिसे  तेल  तथा  प्राकृतिक  मैस  आयोग

 भूकम्पीय  सर्वेक्षणों  से  करता  है  ।  इन  सर्वेक्षणों  से  संरचनाएं  तथा  तेल  पाये  जाने के  faa  अनुकूल
 अन्य

 ट्रैप  ढूढ़ने  में  सहायता
 मिलती  है  ।  तत्पश्चात्‌  तल  भण्डारों  का  पता  लगाने  तथा  समायोजन

 करने  के  लिये  अनिल  टैक्स  का  व्यसन  द्वारा  परीक्षण  किया  जाता  है  ।

 इन  प्रक्रियाओं  के  परिणामों  पर  आधारित  होते  आयोग  ने  अब  तक  गुजरात  तथा  असम

 के  विभिनन  भूमि  क्षेत्रों  में  100  मिलियन  मीटरी  cq  से  अधिक  के  प्राप्त  तल  भंडार  स्थापित
 किये  जिसमें  इस  समय  प्रतिवर्ष  4.  13  मिलियन  मीटरी  टन  की  दर  से  कच्चा  तल  उत्पादित

 किया  जा  रहा  है  ।  इस  के  आयल
 इंडिया

 लिमिटेड  तथा  आसाम
 आयल  कंपनी

 ने  भी
 उत्तरपूर्व

 के  उन  कुछ  क्षेत्रों  में  जो  उनक  पास  लाइसेंस/पट्टे  पर  तेल  के  भंडार

 स्थापित  किय
 ह

 ही  उन  के  क्षेत्रों  में  लगभग  42  मिलियन  मीटरी  टन  के  शव  प्राप्य  भंडार  ह
 भौर  उनकी  वर्तमान  उत्पादन  दर  प्रतिवर्ष  3  मिलियन  मीटरी  टन  से  कुछ  ऊपर  हैं  |  आयल

 इंडिया  लि०  उन  क्षेत्रों  जो  उसे  गत  समय  में  fer  चके  और  अन्वयी  कपि  करने

 का  विचार है

 इसी  विशेषज्ञों  के  एक  दल  की  सहायता  से  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  भारत  में

 कार्बन  के  संसाधनों  के  आगामी  विकास  का  तकनीकी-आ्थिक  संभाव्य  अध्ययन  किया  था  |  इस
 अध्ययन  पर  आधारित  होते  हुए  ;,  आयोग  ने  एक  पंचवर्षीय  कार्यान्वयन  योजना  बनाई  और

 इसे  सरकार  क  विचार  भेजा  है  |  परिचालन  की पांच  बर्ष  कीਂ  अवधि  में  64  मिलियन  मीटरी

 टन  के  अतिरिकत  प्राप्य  भ्रंडारों  की  खोज  करना  इस  योज़ना  का  एक  उद्देश्य  है  ।

 आयोग  ने  कुछ  अपतटीय  क्षेत्रों  में  भी  भूकम्पीय  सर्वेक्षण  किय  हैँ  ।  उनके  परिणामों  पर
 आधारित  होते  खम्भात  की  खाड़ीਂ  में  अल्यिबेट  क्षेत्र  में  एक  अपतटीय

 कुआ  खोदा  गया
 था

 किन्तु  उसमें
 मिला  तेल  वाणिज्यिक  स्तर  का  नहीं  पाया  गया  था  ।  मोबाईल  प्लेटफार्म

 सम्राट  जिस  के  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  को  दिय  जाने  से  पहले  जापान  में  इस  समय

 समुद्री-परीक्षण  किये  जा  रह ेहै  की  सहायता  से  1973-74  के  बाद
 बम्बई  हाई  तथा  इसके

 निकटवर्ती  क्षेत्रों  में  व्यसन
 शुरू

 करने  का
 प्रस्ताव  है  ।  देश  के

 कॉन्टिनेन्टल
 शेल्फ  के  ऐसे

 क्षेत्रों
 जहां  पर  अभी  तक  सर्वेक्षण  नहीं  हुए

 में  भी  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  अग्रेतर
 सर्वेक्षण  करने  का  विचार  है  ।

 विदेशों  की  अपेक्षा  भारत  में  क्रिया-भाड़ा  अधिक  होना

 3036.  At  क्षमता  प्रसाद  मण्डल  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 अपना  भ्या क्या  विदेशी  रेलों  की  स  रत  में  यात्री  किराये  और  माल  भाडे  fas  और
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 (a)  यदि  at,  तो  क्यों  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  मुहम्मद  शफी  )  जी  नहीं  ।

 (  )  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 गावों  में  विद्युतीकरण

 3037.  श्री  मना  प्रसाद  मण्डल  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करा

 कि :

 क
 क्या  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  में  भारी  पूजी

 निवेश के  बावजूद  देश  के  केवल  20  प्रतिशत

 जांचों  में  ही  बिजली  पहुंचाई  जा  सकी  और

 यदि
 तो

 इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 और
 चौ fame  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द

 :
 योर जना वधि  के  दौरान  ग्राम  विद्युतीकरण  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  ॥  31-3-1969  को  व) चौथी विद्युतीकृत

 73,722  ग्रामों  की  तुलना  में  31-12-72  तक

 ईद

 419  ग्राम  विद्युतीकृत  हो  चुके  थे  और

 विद्युतीकृत  ग्रामों  की  संख्याਂ  दुगनी  हो  गई  है  ग्राम  विद्युतीकरण  का  अखिल  भारतीय

 ग्राम  विद्युतीकरण  स्कीमें  राज्य  बिजली  बोड्दो/सरकारों  द्वारा  तैयार औसत  23.4  प्रतिशत है  ।
 और  कार्यान्वित  की  जाती  है  और  राज्य  परिव्ययों  और  जीवन  बीमा  बैंक  आदि

 इसके  अतिरिक्त जैसी  वित्तीय  संस्थानों  से  ऋण  लेकर  इनके  लिये  वित्त  व्यवस्था  क्री  जाती  है  ।

 ग्राम  विद्युतीकरण  जिसकी  स्थापना  केन्द्रीय  में  1969  में  st  गई  द्वारा  योगात्मक

 धन  दिया  जाता  है  इस  प्रकार  ग्राम  विद्युतीकरण  को  ऋण  ग्राम  विद्युतीकरण
 कार्यक्रमों  के  एक  भाग  की  ही  वित्त  व्यवस्था  करता है  ।  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  से  धन

 निगम  ने  अब  तक  208.  97  करोड़ केवल  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  ही  उपलब्ध  हुआ  है  ।

 रूपये  ऋण  सहायता  से  35,957  ग्रामों  के  साथ  ara  विद्युतीकरण  के  लिये  394  स्कीमें  स्वीकृत

 we
 इन  स्कीमों  पर  अभी  काय  चल  रहा  है  क्योंकि  इनका  से  5  वर्ष  कीਂ  अवधि  में

 my  होना  अनुसूचित है  ।

 Memozsandum  by  Loco  Mechanical  staff  association  against  break in  service
 of  employees  of  Danapur  and  Sahebganj  Locv  Sheds  (Eastern  Railway)

 3033.  Shri  Ramavatar,  Shastri  ty  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  break in  service  has  been  ordered in  respect  of  120  ‘employees  working  in
 Danapur  and  Sahebganj  Loco  Sheds  on  the  Eastern  Railways;

 (b)  ifso,  the
 reasoas  therefor;  and

 (c)  whether  the  Loco  Mechanical  staff,  Association  has.  submitte  d  a  memorandum  to
 protest  against  the  break in  service  of  the

 employees  and  ifso,
 thereto  ?

 the  reaction  of  Government

 The
 Deputy  Minister  in  the  Minist

 (a)  and  (b)  Since  the  staff  concerned  nu  mbering  1520  111  1)
 ry  of  Railways  (Shri  Mohd  Shafi  Qureshi):

 anapur  Shed  and  220  in  Saheb-

 in  their  service.
 shed;  were  held  tohave  taken  part  in  an  illegal  strike,  there  was  an  automatic  break

 (c)  Amemorandum  has  been  received  and is  receiving  consi प्  JLAS) idera Uuwvi  tion.
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 Closure  of  Fatwa  Islampur  Light  Railway

 3039s  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  Fatwa-Islampur  Light  Railway  is  proposed  to  be  closed  down;

 (b)  ifso,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  Government’s  reaction  thereto?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.Shafi  Quresi)  :
 (a)  The  Fatwah-Islampur  Light  Railway  is  run  by  M/s.  Martin  Burn  Ltd.  Government
 have  received  nointimation  from  the  Company  that  tne  Light  Railway  is  proosed  to  be
 closed  down.

 (b)  &  (c)  Do  not  arise.

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  कम तोल  रेलवे  स्टेशन  पर  बिजली  और  टेलीफोन  की  व्यवस्था  करना

 3040.  श्री  भोगपुर  झा  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की  :

 त क्या  समस्तीपुर  डिविजन  में  पूर्वोत्तर  रेलवे के  रेलवे  स्टेशन  पर  बिजली  और

 टेलीफोन  की  व्यवस्था  नहीं  है  ;

 क्या  ब्लाक  पंचायत  fees  तथा  अन्य  सार्वजनिक  निकायों  द्वारा  गत  तीनਂ  वर्ष  से  इनके
 लिए  मांग  की  जा  रही  और

 क्या  कमतोल  स्टेशन  पर  बिजलीਂ  और  टेलीफोन  की  कर  दी  यदि  हां
 तो  कब  तक  और  यदि  नहीं  तो  क्यों

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  जी  हां  ।

 ब्लाक  पंचायत  परिषद्‌  से  23-9-1972  को  अभ्यावेदन  मिला  था  ।

 कमतोल  रेलवे  स्टेशन  पर  1973-74  में  बिजली  लगाने  का  कार्यक्रम  बनाया  जा  चुका
 कम तोल  स्टेशन  पर  स्टेशन  मास्टर  के  कार्यालय  में  डाक-तार  टेलीफ़ोन  की  व्यवस्था  करने

 की  मंजूरी  भी  दे
 दी

 गयी  है  और  इसे  जल्दी  लगाने  के  लिये  डाकतार  अधिकारियों से
 किया जा  रहा  है  ।

 बिहार  मे  बागमती  aaa  नदी  में  आई  बढ  से  हुईं  क्षति

 3041.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  के  मधुबनी  जिल॑  के  भोम पट्टी और  बिस्नी  ब्लाकों  और  दरभंगा

 जिलें के  सिधबरा, सदर. और हया और  हुया  घाट  ब्लाकों  से  बहने  वाली  बागमती धावस

 नदी  की  बाढ़  से  दूर-दूर  तक  विनाश  होता

 क्या  इस  नदी  पर  बाढ़  नियंत्रण एवं  सिचाई  योजना  अंग  के  रूप  दोनों  किनारों  पर

 तटबंध  बनाने  और  थोड़ी-थोड़ी  दूरी  पर  निकासी  द्वारा  तथा  नालियां  बनाने  के  लिए  ste  सर्वेक्षण

 किया  गया  है  या  किया  जा  रहा

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्यां  और  यदि
 तो

 क्यों
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द  :  से  बिहार
 सरकार

 ने  सूचित  किया  है  कि  धावस  नदी
 जो

 कि  दरभंगा  की  एक  सहायक  नदी
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 <=  ऋण

 बातों  के  दौरान  खासकर  दायें  किनारे  पर  क्षति  पहुंचाती
 है  ।  बाढ़  समस्या  की  अधवारी  तकनीकी

 विशेषज्ञ  समिति  ने  जांच  की  है  जिसने  धाव्स  नदी  के  लिये  निम्नलिखित  कार्यों की  सिफारिश

 की  है

 (1)  रजौली  पर  प्रस्तावित नियामक  के  रूधौली  और  सौलीधाट  प्रतिप्रवाह  के  मध्य  दोनों तरफ
 तट  बंधों  का  निर्माण

 \
 वरहनाद  नदी  के  दायें  किनार  के  साथ-साथ  सौलीवट  और  आगरा  पट्टी  के  मध्य  प्रति

 प्रवाह  में  दायें  तटबंध  का  विस्तार  ।

 (3)  रजौली पर  प्रस्तावित  नियामक  से  ata  नदी  से  पुराना  कान ला  कोर्स  तक  व्यस्ततम में

 निस्सार  के  भाग  का  व्य पव तन

 राज्य  सरकार  ने  अन्वेषण  किया  है  परन्तु  स्कीम  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गयां

 है  ।

 बाढ  नियंत्रण  va  चिया  संबंधी  अध वाडा  उत्तर  बिहार  का  क्रियान्वित  किया  जाना

 3042.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  खिंचाई  और  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  बिहार  की  बाढ़  नियंत्रण  एवं  सिचाई  संबंधी  अधवाड़ा  परियोजना  के  बारे

 में  सभी  ब्यौरे  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  और  उसे  अन्तिम  रूप  दे  दिया गया  और

 यदि  तो  इसको  क्रियान्वित  करने  का  कार्यक्रम  कया  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  बाल  गोविन्द  बिहार  की  राज्य

 सरकार
 ह

 दूषि  कय

 है  फि  art  सता

 के  ब्यौरों  को  अभी तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया

 गयां

 (@)  राज्य  सरकार  ने  अखबारों  बाढ़  नियंत्रण  स्कीम  को  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  कार्यान्वयन

 के  लिए  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 राष्ट्रीय  विकास  के  dad  में  रेलवे  विकास  का  पुर्नाविललेकत
 ५५.

 3043.  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर

 थी  प्रसन्भभाई  महता

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 var  उनके  मंत्रालयਂ  का  विचार  राष्ट्रीय  विकास  के  संदर्भ  में  रेलवे  के  विकास  का

 पुनर्विलोकन करने  का  और

 यदि  तो  war  इस  संबंध  में  अब  तक  कोई  कार्यवाही  की  गई

 मंत्रालय  में  उपमंत्री

 मोहम्मद  सफी

 शफी  :  और  किसी  eta
 के  विकास  के  लिए  अपेक्षित  नए  रल  aerate  के  के  आधार पर
 एक  नए  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जा  रहा  ि जैसा  कि  20-2-1973  को  1973-74 का  बजट

 प्रस्तुत  करते  समय  xe  मंत्री  के  भाषण  के  पैरा 41  स्पष्ट  मय

 (1)  लाइन  के  निर्माण  की  अवधि  में  और  उसके  हो  जाने  तथा  यातायात के  लिए

 खुल  ary  के  बाद  कुछ  निर्दिष्ठ  वर्षों  तक
 सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  दायिता

 केਂ  भुगतान  से  पूर्ण  यां  आंशिक

 a6
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 (ii)  ड  देकर  और  निर्माण-कार्य  के  लिए  निःशुल्क  श्रम  की  व्यवस्था  करके  निर्माण की  लागत  कम  करने  में  राज्य  सरकारी  और  स्थानीय  प्राधिकारियों  का

 (111)  नवनिर्मित  लाइन  के  लिए  लागू  किराये  और  मालभाड़ै  के  ढांचे  में  उपयुक्त  ऊध्वेगामी

 जिसे  आम  भाषा  के  प्रभाव  मिलिट्री  में  calla  कहा  जाता  है  ;

 (iv)  fate  आधार  पर  किराया  और  माल  भाड़ा  लगाना  ताकि  मानक  किराये  और

 भाडे  की  अधिक  दूरी-कम-किराया-वाली  संरचना  के  विरूध्द  संतुलन  बनाया  जा  सके  ।

 बल  1972-73  में  कोचीन  तल  दोधक  कारखाने में  लाभ

 3044.
 श्री  व्यालार  रखी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1972-73  में  कोचीन  तेल  शोधक  कारखाने  में  कुल  कितना  लाभ  होने  की  आशा  है  ?

 पेट्रोलियम  और  tater  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्री  दलवीर  :  कोचीन  रिफाइनरी

 लिमिटेड  काਂ  1972-73  का  वित्तीय  ज  31  1973  को  समाप्त  होता है  ।  इस  कम्पनी

 के  1972-73  के  लिए  लाभ  की  मात्रा  कई  मुख्य  तथ्यों  पर  निर्भर  है  जिसके  बारे  में  अभी  कुछ

 अनिश्चितता  है  ।  ये  है
 :

 यू०  एस०  डालर  के  अवमूल्यन  के  कारण  कच्चे  तेल  की  रुपये

 और  डालर  के  मध्य  विनिमय  दर  इत्यादि ।  इस  अवस्था  में  इन  तथ्यों  के  प्रभाव  का  ठीक

 मुल्यांकन  करना  और  लाभ  का  अनुमान  प्रस्तुत  करना  संभव  नहीं  है  ।

 कोचीन  तेल  दोधक  कारखाने  के  कर्मचारियों  को  बढ़े  हुए  बोनस  की  अदायगी

 कि  3045:
 व्यालार  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंग

 कोचीन  ate  शोधक  कारखानेਂ  के  ने  प्राधिकारियों  को  बढ़े हुए  बोनस
 की  राशि  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  पर  उनकी  कया  प्रतिक्रिया है  ?

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  :  जी  हाँ  ।

 शौधनशाला
 के

 प्रबंधकों  और  कर्मचारियों की  युनियन  कें  बीच  इसे  विषय  पर  बातचीत
 जारी  है  ।

 Appointment  of  Regular.  Teachers  in  Schools  run  by  Western.  Railway

 3046.  Shri  Onkar  Lat  Berwa:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased.  (6:  state
 (a)  the  number  of  Teachers  in  schools-run  by  the  Wester  n  Railway  working  on  an ad  hoc  basis  against  the  posts  oftrained  Graduates  for  the  last  three  years  or  more  ;  and

 (b)  ‘tne  reasons  for  which  the  ‘Teachers  selected.o  na  regular  tbasis:  have  not  been
 pointed  against  the  posts  on  which  ad  hoc  Teachers  have  been  working  for  such  a  lon  g
 period?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi.  Qureshi)  :

 (a)  &  (b)  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the abha.
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 तुगलकाबाद  सतर  सन  पर  बमों  का  पाया  जाना

 3047  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांधी  :

 को  हुकुम  चन्द  कछवाय

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  र  करेंगे  कि  :

 क्या  1973  दो  बार  तुगलकाबाद रेलवे  स्टेशन  पर॑  भारी  विस्फोट  करने  वाले

 बम  पाए गए

 क्या  वहा  पर  बम  रखे  जाने  का  कारण  रेलव  सुरक्षा दल  द्वारा  पर्यवेक्षण में  शिथिलता  नहीं है
 और  यदि  तो

 सुरक्षा  प्रबन्ध
 और  सुदृढ़  करने

 और  सुरक्षाबल  की  कार्यकुशलता  बढ़ाने  के  लिए

 क्या  उपाय  किये  जाएंगे
 ?

 रल  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  मुहम्मद  शकी  और  जी
 लेकिन

 1973  में  दोबार  प्रकाश  ह  ,  ना  द्वारा  इस्तेमाल  किए  जाते  !

 किसी  मिल्ट्री  स्पेशल  से  या  शंटिंग  के  समय  सैनिक  सामान  ले  जाने.वाले  थानों से  गिर  गये
 तुगलकाबाद यार्ड  में  पाए  गए  थे  यह  सन्देह  किया  जाता  है  कि  ये  हथगोले  तुगलकाबाद से  वाली

 माल  डिब्बों  के  शंटिंग  का  पर्यवेक्षण  ars  कर्मचा  रियों  द्वारा  किया  जाता  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कार्मिकों

 द्वारा  नहीं  ।  इन  घंटनाओं में  किसी  शरारत का  संदेह  नहीं  है  ।  सम्बन्धित  कर्मचारियों को  हम्प  शंटिंग

 के  दौरान  अधिक  सावधान  रहने  की  हिदायत  कर  दी  गई  है  ।

 रेलवे  बुकिंग  तथा  आरक्षण  पद्धति  की  जांच  करने  वाले  संसद्‌-सदस्यों  के  पेनल  की  रिपोर्ट

 3048.  श्री  प्रभ दास  पटेल

 थ्रो  राम  शेखर  प्रसाद  सिह  :

 क्या  रेल  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को
 रेलवे  बुकिंग  और  आरक्षण  व्यवस्था  की  जांचे  करने

 ह सदस्यों  के  पैनल  कीਂ  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  शिफारिशें  क्या  हैं  ;  और

 यदि  नहीं  तो  उनकी  रिपोर्ट  कब  तक  मिल  जाएगी
 ?

 ..  रेल
 मंत्रालय

 में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  (

 पर  संसद-सदस्यों की  समिति  ने  अभीतक  अपनी  रि  वस्तुत  और
 आरक्षण  और  बुकिंग

 समिति  ने  आगली  गर्मी की  ऋतु  में  होने  वाली  भीड़-भाड़  के  समय  कुछ  परीक्षण  करने  का

 स्राव  रखा  है  और  उन  परीक्षणों  के  पूरा  हो  जाने  तथा  प्राप्त  आंकड़ों  का  विश्लेषण  करने  के  बाद  समिति
 erat  सिफारिशों  को  सुत्र बद्ध  करे  ।

 गुजरात  में  बिजली  को  कमी

 3049.  श्री  प्रभु दास  पटेल  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिजली  की  कमी  के  कारण  बड़ौदा  में  लगभग  सभी  उद्योग  बन्द  होने  की  स्थिति  में

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पडोसी
 राज्यों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  तत्काल  बिजली  सप्लाई

 गुजरात राज्य  की  सहायता  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 48.
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 सि चार्ट  और  विद्युत  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 जी  नहीं  ।

 और
 केन्द्रीय  सरकार  पड़ोसी  राज्यों  से  सहायता  प्राप्त

 करने
 के  लिए  प्रयत्न करती  रही

 अन्यत्र  विद्युत  को  कमी  होने  के  कारण
 भी

 अधिक  दीर्घकालीन  राहत  संभव  नहीं हुई  है  ।

 लोकों  संगचल  स्टाफ  की  शिकायतें

 3050.  को  माधव  हवलदार

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ०० ०,  कि

 क्या  सरकार को  लोको  सिंघल  स्टाफ की  शिकायतों और  मांगों  की  जानकारी है

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  हाल  भी  में  प्राप्त हुआ  है  ;  और

 उनकी  मांगें  मानने  और  उनकी  शिकायते दूर  करने के  लिए  सरकार ने  अब  तक  क्या  कदम

 है  और  या  अब  उठाएगी ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी
 जी  at  ;

 जी  हा ं;

 लोकी
 कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  विषय  में  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  और  फेडरेशनों

 द्वारा  स्तरों  पर  अभ्यावेदन  किये  गये  है  और  यथाविधि
 गठित  स्थायी  वार्ता  तंत्र  औरਂ  संयुक्त

 परामर्श  तंत्र  के  जरिये  उनके  साथ  बातचीत  करके  अपेक्षित  कार्यवाही  की  गयी  है  और  की  रही  है  ।

 अधिक  स्थान  वाली  लम्बी  रल  गाड़ियां

 3051.  को  पी०  गंगा  देव  :
 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  उनका  ऐसी

 लम्बी  रेल  गाड़ियां  चलाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  है  जिसमें  प्रति  बैठने  के  अधिक  स्थान

 और  यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सू हम् सद  शफी  :
 लम्बी  दूरी  की  भीड़-भाड़

 वाली
 गाड़ियों  में

 डिब्बों
 की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  एक  निर्धारित  कार्यक्रम  के  आधार  पर  इनका  डीजलीकरण  किया  जाता

 ag  काम  डीजल रेल  जिनकी  माल  यातायात की  निकासी  के  लिए
 पड़ती है  की  उपलब्धता को  ध्यान  में  रखते  हुए  किया  जाता  है  ।

 रेलवे  लाइनों  का  आध  निजीकरण

 3052.  श्री  पी०  गंगा दब

 att  प्रसन्न  भाई  महता

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  ने
 देशभर

 में  रेल  लाइनों  के  आधुनिकीकरण  का  काम  आरम्भ  कर  दिया या

 यदि  तो  क्या  शैवाल-पैकिंग  वाली  जोडी  गई  लम्बी  पटरियों  की  कंक्रीट  के  स्लीपरों  पर

 लचकदार  बन्धनों  द्वारा  और  पंडों  का  प्रयोग  करके  बिछाने  पर  विशष  बल  दिया  जा  रहा  और

 इस
 सभी  आवश्यकताओं

 की
 पूति  किन  संसाधनों  से

 की  जा
 रही  है

 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ा

 (#)
 जी  रेलपथ  का

 आधुनिकीकरण
 जो  एक  सतत  प्रक्रिया  मंत्रालय  की  एक

 है  और
 इस

 दिशा  में  यथा शक्य  उत्तरोत्तर
 प्रगति  की  जा  रही  है
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 आधुनीकरण  योजना  में
 के

 विभिन्न  पक्ष  निहित  हैं  हैजर्ड

 लम्बी  झली  हुई  पटरियों  जैसी  सुधरी हुई  रेलपथ  कंक्रीट  और  अन्य  स्वीपरों के  साथ
 स्मारकों  और  रबड  पैरों का  उपयोग  शामिल  है

 आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  के  लिए  सामान और  उपस्कर  देशी  स्त्रोतों  से  प्राप्त  किय

 जा  रहे

 सीजनों  को  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  उड़िसा  सरकार  सहायता  हेतु  wats

 3053.  को  गिरिधर  गो मांगो  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  ने  वहां  बिजलीਂ  क़ी  कमीਂ  दूरਂ  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार से  सहायता
 करने  का  अनुरोध  किया  और

 (@)  यदि  तो  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 :  और  :  (i)

 चिर  में  विद्युत  उत्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  फालतू  पुर्जों के
 ताप-विशेषज्ञों को  तकनीकी  सहायता  प्रदान

 (1)  पारेषण  लाइनों  के  कार्य  में  तीव्रता  नाने-के  इस्पात  आदि  कीਂ  व्यवस्था

 विद्युत  प्रदाय  में  सुधार  करने  के  उड़ीसा  सरकार  की सहायता कीਂ  गई  है

 1972. में  गाड़ियों  संख्या  में  वृद्धि

 3054,  शी  गो मांगो

 श्री  समे  प्रसाद

 कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 क्या  197  2:  के  मास  तुलना में  माता

 at.

 यदि  तों  रेल  यातायात में  कितनी  और .

 क्या  197 2  से  रेल  द्वारा  यात्रा  करने  वालों  को  संख्या

 काफी  कम  हो  गई  है  और  यदि  तो  इसके  कारण  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :
 जी  हां  ।.

 7.80  प्रतिशत

 1  1972  से  20  1973  a  a  अवधि  में--ज़िसकें नवीनतम  आकड़े

 लब्ध  यात्रियों  द्वारा  की
 नयी  यात्रा  में  वृद्धि  की  नवम्बर  1972  में  हुई  वृद्धि की  दर  की  अपेक्षा  थोड़ी

 कम  रही है  ।  इस  वृद्धि  का  .  27  प्रतिशत रहा  इसके दो  कारण हू  |  नवम्बर  1971

 की  तुलना में  1972  में  वृद्धि  का  कारण  है  देश  के  पूर्वी  भाग  में  कानून  और  व्यवस्था  को  खराब  स्थिति
 का

 ar  जिससे  1971  पु  और  दक्षिणਂ  पुर्व  रेलें  यात्री  यातायात  पर  बुश  प्रभाव  पड़ा

 1972.8  20.  फरवरी  THAT  अवधि.में  उ०  प्र्०  राज्य बिजली  बोर्डे  के  इंजीनियरों
 को  हड़ताल और  मुल्की  नियम  आंध्र  see  में  पृथकतावादी  आन्दोलंन.के  कारण  यात्रों

 था ताया वे  में  थोड़ी  कमी  हुई  इन  सभी  कारणों  से  भारी  संख्या  में  यात्री  गाड़ियों  को  रद्द  करना  पड़ा
 |
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 205  रुपये  से  280  रुपये  के  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  लिए  पदोन्नति

 पाठ्यक्रम  के  संबंध  में  अभ्यावेदन

 3055.  श्री  हुकुम  चन्द  छपवा
 :

 श्री  इसहाक  संभली  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  महाप्रबंधक को  सहायक  स्टेशन  मास्टर  ग्रेड  205 से  280  रुपये  की  स्टेशन

 मास्टर  ग्रेड  205  रुपये  से  280  रुपये  में  पदोन्नति  के  लिये  पदोन्नति  पाठयक्रम के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन

 तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  ?

 रेल  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 (att  मुहम्मद शफ़ी  कुरेशी  ):

 और  :  उत्तर
 रेलवे

 ने  13-11-

 1972  को  एक  परिपत्र  जारीं  किया  जिसमें  205-280  wa  के  ग्रेंड  के  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  की

 205-280  रुपये  के  ग्रेड  के  स्टेशन  मास्टरों  के  पद  पर  पदोन्नति  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  निर्धारित  क्रि  गयी  थी  ।

 इन  अनुदेशों  के  विरुद्ध  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 कोलोन  के  पास  इरिम्बानम  के  रेलवे  कर्मचारियों  को  आवास  भत्ता  देना

 3056. थी  के०  कत्तामुत्तु  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  कोचीन  के  पास  इरिम्बानम  के  रेलवे  कर्मचारियों  को  मक् तीन  किराया  भत्ता  दिया  जाता

 यदि  तो  यह  भत्ता  उन्हें  किस  तिथि  से  देना  शुरू  किया  और

 यदि  तो  देवी  के  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शो  :  जी
 हों

 ।

 21-2-1973  से  |

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 अहमदनगर  ज़िले  में  एक  रल  और  लारी  cat  के  बीच  टक्कर

 3057.  श्री  बीरेन्द्र सिह  राव  :  क्या  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अहमदनगर जिले  में
 6  जनवरी  1973 को  एक  बिना  चौंकीदार  बोलें  फाटक  पर  ए  क

 रेल  इंजन  और  लारी  ट्रेलर  के  बीच  टक्कर  होने  से  चार  मारे  गए  और

 उक्त  घटना  के  तथ्य  कया  हँ  और  मतकों  के  आश्रितों को  कितना  मुआवजा  अदा  किया  गया

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 शफ़ी  :  जी  हाँ

 ।  लेकिन यह  दुर्घटना  26-1-19'73

 को  हुई  6-1-1973 को  नहीं  दस  eden में  चार  मरे  और  पांच  घायल  हुए

 26-1-1973  को  जब  एक  खाली  इंजन  कोपरगांव  से  मेवला  स्ट शन को  जा  रहा  था  तो  चौकीदार
 रहित  सरकार  स०  OR  पर  एक  मोटर  ट्रक  उससे  टकरा  गया  यह  दुर्घटना मोटर  ट्रक  ड्रायवर  के  कारण
 जो  आले  हुए  इंजन  के  सामने से  .  इंजन  की  सीटियों  और  समझाने  के  पास  सड़क  कें  किनारे  लगे  चेतावनी
 पट्टों की  परवा न  रेल  लाईन  पार  करने  का  प्रयास कर  रहा  था

 अभी  a  कई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  है  ।
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 रहित  रेलवे  फाटकों  पर  दुघंटताएं

 3058.  को  बोरे  fag  राव  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  देश  भर  में  उन  रेलवे  फाटकों  पर  कुल  कितनीਂ  दुर्घटनाएं
 हुद

 जहां  कमंचारीਂ

 fared  नहीं  है  तथा  उनके  परिणामस्वरूप  जान-माल  की  कितनी  हानि

 क्या  सरकार  का  विचार  है  कि  भूमि  हीन  परिवारों  को  रेलवे  फाटकों के  निकट  भूमि  अलाट

 की  जाए  तथा  उन्हें  रेलवे  फाटक  की  देखरेख  का  काम  सौंपा  जाए  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  :  भारत  की  सरकारी  रेलों  में  वर्ष  1971
 72  और  चालू  वष  के  प्रथम  10  अर्थात  अप्रैल  1972 से  जनवरी  1973 तक  की  अवधि  में  बिता

 चौंकीदार  वाले  समपारों पर  जितनी
 oe  |

 हुईं  उनकी  कुल  संख्या से  सम्बन्धित  सुचना  दी  गई

 है
 ।

 इन  दुर्घटना  में  मारे  गए  व्यक्तियों  तथा  रेल  सम्पत्ति  को  हई  क्षति  का  मूल्य  भी
 बताया

 गया  है  |
 ह

 ay  क्षति  का  मूल्य दुर्घटनाओं  की  मारे  गए
 संख्या  व्यक्तियों की

 1971-72  80  40  12,500,00

 1972-73  73  45  42,300,00

 1972
 दें

 जनवरी  1973

 जी  नहीं  ड

 बा रस गोपाल  और  दिगवाड़ा  स्ट  रनों  के  बीच  यात्रियों  का  लूटा  जाना

 3059.  को  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 शो  फूल  चन्द  वर्मा

 या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  4  फरवरी  1973  को  उत्तर  gd  रेलवे  के  बा रस गोपाल  और  दिलवाया  रेलवे  स्टेशनों

 के  बीच  डाउन  जनता  फास्ट  एक्सप्रेस  के  यात्रियों  को  लूटेरों  ने  लूट  लिया

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  अनुमानतः  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  कितना

 मूल्यवान  समान  लटा

 हि 2  ,
 इस  प्रकार  कीं  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  सरकारने  क्या  उपाय  करने  का  विचार  कियां

 रल  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  :

 जी  नहीं  ।  लेकिन  4/5-2-1973
 की  रात  को  रेलवे  के  और  गोल्डेन गंज  स्टेशनों  के  बीच  33  अप  जनता  एक्सप्रेस गाडी

 में  लूट
 पाट

 हुई  थी  ।

 किसी  की  मृत्यु  नहीं  हुई  ।  बदमाशों  ने  लगभग  2040  रुपये  के  मूल्य  की  सम्पत्ति लूट  ली

 हाल  में  पूर्वी  राज्यों  अर्थात्‌  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बगाल  में  गाड़ियों  और  रेलवे

 परिसरों  में  लूट  और  हत्याओं  आदि  की  घटनाओं  में  हो  रही  वृद्धि  से  चिन्तित  हो  कर  रेल  मत्ती

 ने  इन  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  पत्र  लिखकर  उनसे  अनुरोध  किया  है  कि  वे  सभी  मह  वपूर्ण  गाड़ियों  में
 विशेषकर  गम्भीर  रूप

 से  दुष्प्रभावित  क्षत्रों  में  सशस्त्र  रक्षकों  की  व्यवस्था  करें  ताकि  यात्री  जनता  और

 52



 13  1973  लिखित  उत्तर
 $$

 रेल  को  और  अधिक  सुरक्षा  प्रदान की  सके |  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  हमारे  प्रस्ताव

 पर  अमल  भी  शुरू  कर  दिया  है  और  अन्य  राज्य  इस  पर  विचार कर  रहे  हें

 इस  मामले  पर  सविस्तार  विचार-विमश  करने  तथाਂ  उपचारात्मक  कारवाई  करने  के  लिए  रेल  मन्त्री

 ने  21-3-1973  को  उत्तर  प्रदेश  ,  पश्चिम  बंगाल  ,  उड़ीसा  और  असम  राज्यों  के  गृह  मंत्रियों  और

 पुलिस  ay  महानिरीक्षकों  की  एक  बैठक  भी  बुलायी  है  ।

 तापीय  बिजली  ट्राम्बे  का  बन्द  होना

 3060.  श्री  हरि  सिह  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तापी  बिजली  ट्राम्बे  25  दिसम्बर  1972 को  बन्द कर  दिय

 गया

 यदि  तो  इस  बिजली  घर  को  बन्द  करने  का  क्या  कारण  और

 इसके  बन्द  होने  से  परियोजना  को  कितनी  हानि  हुई
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  हां  ।  ट्राम्बे  ताप

 विद्युत  केन्द्र  को  26  दिसम्बर  1972  को  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 जब  एक  खारा  पानी  पाइप  लाईन  फटने  क़ी  दुर्घटना  हुई  तो  उ  पादन  यूनिटों  को  क्षति  होने

 से  बचाने  के  लिए  विद्युत  घर  को  उपचारात्मक  रूप  में  बन्द  करना  पड़ा  |

 (7)  केन्द्र  का  उत्पादन  कार्यक्रम  बुरी  तरह  प्रभावित  नहीं  हुआ  था  ।

 हल्दिया  तेल  दोधक  कारखाने  मसें  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार

 3061.  श्री  हरि  fag  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन्होंने  कलकत्ता  में  हुए  प्रेस  सम्मेलन  में  यह  कहा  था  कि  हल्दिया  तेल  शोधक  कारखाने
 में  रोजगार  देने  के  मामले  में  स्थानीय  लोगों  को  उचित  प्राथमिकता  दी  जाएगी  जैसा  कि  15
 1973  के  छपा  और

 दार  हैं

 त

 दररना  देत  गारद  में  लहर  de  गा कितनों  सो
 रोजगार

 दया

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलवीर  ati

 मुकम्मल हो  जाने  शोधनशाला  में  लगभग  715  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिए  जाने  का

 अनुमान है  ।  सरकार  की  नीति  के  अनुसार  500  रुपये  या  इस  से  कम  के  वेतन  वाले  पदों  में  भर्ती  के  लिए
 एम्पालयमेंट एक्सचेंज  को  लिखा  जाएगा  |  शोधनशाला  में  पदों  की  भर्ती  सरकार  की  नीति

 अनुसार  जाएगी  जिस  में  स्थानीय  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  तरजीह  दिये  जाने

 व्यवस्था है

 आयातित  विद्युत  उपकरणों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  विलम्ब

 3062.  श्री  हरि  सिह  :  क्या
 सिचाई  और  faa  मंत्री  यह

 बताने  की  क
 गे  कि

 :

 क्या  आयातित  विद्युत  उ f  कीਂ  अनपलब्धता  के  कारण  कुछ  विद्युत  परियोजनाओं  की

 उन्हें  पूरा  करने  और  उनके  निर्माण में  विलम्ब  हआ  और

 यदि  तो  वे  विद्युत  परियोजनाएं  कॉन  कोन  सी  है  ?
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 सिचाई
 और  विद्युत  मंत्रालय  मे ंgosh  बाल  गोविन्द

 के का

 और
 arg  मे चतुर्थ  योजनाके  दौरान  आयातित  वि  गत  उपस्कर  की  अनुपलब्धता के  कारण  जिन  परियोजनाओं

 हुई  है  वे  उपबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 क्रम  परियोजना का  नाम  संख्या  और  कुल  क्षमता

 स०  (  मेगावाट
 )

 (  मेगावाट )

 165 ब्यास  यूनिट  एक  1X  165

 रामगंगा  जल-विद्युत्‌  प्रदेश  2  60  120

 2X  89  178 शारावथी  जल-विद्युत

 यमुना  aaa aon १६  प्रदेश )  1X10  10

 उकई  जल-विद्युत
 aq  तीसरा  और  चौथा

 3X75  225

 अपर सिंध ज़ल  विदित  व  1X11  11

 कई  ताप  1:>(120  120

 1X  120  120 तारपुरा  ताप  विस्तार  (STHTaz

 नामरूप  ताप  विस्तार  1  X  30  30

 10  जल-विद्युत् ५१७४ १५
 1x60 f
 1X50).  110

 1089.2 ga

 आयातित  तयार  औषधियों  की  तलना  में  आयातित  कच्चे  माल  की  लागत  का  अधिक  होना

 3063.  श्री  हरि  किशोर  सिंह :  कया  मिट्  लियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि ;

 क्या  कुछ  विदेशी  फर्मों  द्वारा  कुछ  औषधियां बनाने  के  लिए  विदेशो ंसे  आयात  किए  गए

 कच्चे  माल  पर  उसी  प्रकार  की  आयातित तयार  औषधियों  के  मूल्य  से  अधिक  लागत  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  ने  भया  कदम  उठाए  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  दलबीर  :  ५, एसा  कोई  भी  मामला

 सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  t

 हल्दिया  site  बड़ाउबार  के  बीच  पाइपलाइन  की  प्रा  करना

 3064.  श्री  राजदेव  सिह  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  हल्दिया  और  बड़ाडबार  के  बीच  तेल  पाइपलाईन  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 )  यदि  तो  इस  पर  प्र प्रति  किलो  मीटर  कितनी  लागत  आई  और  इसके  पूरा  होने  में  कितना

 समय  z
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 क्या यह  कार्य  हमारे  अपने  इंजीनियरों  ने  ही  किया  है  अथवा  विदेशी  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त
 की  गई  थी  !

 प्रट्रॉलियस  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलवीर  हां  ।

 पाइप  लाइन  बिछाने  की  लागत  और  सामग्री  की  लागत  को  शामिल न  करते

 62,000  रुपये  है  ।  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  काय॑  फरवरी  1972  में  शुरु  हुआ  था
 और

 अगस्त
 1972

 में  लाइन  को  चालू  किया  गया  था  ।

 यह  कार्य  केवल  भा  रतीय  तेल  निगम  के  इंजीनियरों  द्वारा  किया  गया  है  और  कोई  विदेशी  जानकारी

 स्टेशन  को  उच्च  वेतन  मान  दना

 3065.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  रल  मंत्री  रेलगाड़ियों  में  टक्कर  होने  तथा  टक्कर  बचाने  के  लिए

 जिम्मेदार  ठहराये  गये  ड्रायवर  ;  स्टेशन  सहायक स्टेशन  मास्टर  तथा  गाडे के  बारे  में  15  दिसम्बर

 1972  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  4642
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  और  स्टेशन  मास्टरों  का  वेतन  मान  समान  अर्थात्‌  205-280  रु०

 होने  के  क्या  कारण

 बड़ी  जिम्मेदारियां  निभाने  वाले  स्टेशन  मास्टरों  का  वेतन  धिक  निर्धारित न  करने  के  क्या
 कारण

 क्या  इस  पक्ष  को  प्रशासन  ने  दलित  आयोग  के  सम्मुख  सही  ढ़ंग  से  रखा  और

 यदि  नहीं  सो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शो  और  स्टेशन  मास्टरों  और

 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  वेतन  मान  उनके  पदों  का

 micas  विभाग  इक
 प्रकार  है  :--

 वेतनमान  पदों  के  विभाजन

 प्रतिशत

 rt

 Ro

 स्टेशन  मास्टर  205-2 80  88

 250-380

 335-425

 370-475  12

 450-575

 सहायक  स्टेशन  मास्टर  130-240  75

 205-280  23

 250-380
 335-425

 इस  विवरण  से  प्रकट  है  कि  wt  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  का  न्यूनतम  वेतनमान  130-240  रुपये

 वहां  स्ट्रेन  मास्टरों  का  न्यूनतम  वेतनमान  205-280  रुपये  है  जिन  स्टेशनों  पर
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 सहायक  स्टेशन  मास्टर  205-280  रुपये के  वेतन  मान  में  है  वहां  स्टेशन  मास्टर  प्रायः  और  भी  ऊंचे  अर्थात
 250-380  रुपये  और  ऊपर  के  वेतनमान  में  होंगे  ।  अतः  एक  ही  स्टेशन पर  स्टेशन  और  सहायक

 स्टेशन  मास्टरों  के  वेतनमानों  के  बीच  का  अन्तर  साधारणतया  कायम  रखा  जा  रहा  है
 ।

 कुछ  थोड़े  से  मामलों
 में  हो  सकता है  कि  स्टेशन  मास्टर  औरे  सहायक  स्टेशन  मास्टर  एक  ही  ग्रेड  में  परन्तु  इसका  कारण

 यह  है  कि
 ऊंचे  ग्रेड  के  पदों  का  सृजन  सर्वथा  ऊपर

 दी
 गयी  प्रतिशतता  के  आधार  पर  किया  जाता  है

 ।  लेकिन

 ऐसे  मामलों  वरिष्ठ  व्यक्ति  ही  स्टेशन  मास्टर  होता है  और  कनिष्ठ  कमचारी  सहायक  स्टेशन  मास्टर
 के  रूप  में  काम  करते  है  ।

 जी  हां

 प्रश्न नहीं  उठता  t

 पोलीथीन  का  उत्पादन  कर  रहे  उद्योग

 3066.  श्री  डो०  पी०  जडेजा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  है  जो  भारत  में  पोलीथीन  का  उत्पादन  कर  रहे  और

 उन  उद्योगों  द्वारा  प्रतिशत  किस्म वार  कितना  उत्पादन  किया  जाता  है
 ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलवीर  और

 उत्पादन

 एकक को  नाम  ना  सरट  et a eS TY OE  ह

 1970  1971  1972

 लो  डेंसिटी
 पोलिथिलीन

 1.  मैसेज  एल कली  एण्ड  केमिकलूस  कारपोरेशन

 आफ  इडिया  लि  ०,  रिश रा  v  10978  12391  12595

 2.  मास  यूनियन  कारबाइड  इंडिया  लि०  बम्बई  12237  15106  15346

 कि

 कुल  एल०  डी०  पोलिथिलीन  23215  27497  27941
 a  ny  re  ty  eS  SS

 हाई  डेंसिटी  पोलिथिलीन

 1.  मेसर्स  पोलिआलिफिन्ज इंडस्ट्रीज  लि०  #  ब्र चसर  18346  24059  19098

 ry  et  aap  ey  ey
 जोड़  के  41561  51556  47039

 गुजरात  म  तल  क  भीतर

 3067.  श्री  डी०  पी०  जडेजा  :  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात में  कुल  कितने  तेल  के  भंडार
 और

 (3) )  aye  की  दर  वे  कितने  समय  और  चलेंगे  ?
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 जार  रसायन औ  न  bo  नााल्यरा इबन पेट्रोलियम  में  उपमंत्री  दलबीर  .1-1-1972  को

 गुजरात के  ज्ञात  क्षत्रों  में  लगभग
 a

 50  टन  तेल .  शेष  प्राप्त

 भण्डार  xr  |

 तेल  के  उत्पादन  की  वर्तमान  दर  से  ज्ञात  भण्डार  लगभग  14  वर्षों  तक  और

 '

 आगामी  पांच  वर्षों  में  देश  में  बिजली  की  अनस द  है  हर ६ tfa a  तञ  गबश्यकता च्

 3068.  श्री  डी०  पी०

 श्री  बेकरियां

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 c
 वह  1973-78  तक  देश  की  राज्यवार  बिजली  at  अनुमानित  आवश्यकता

 कितनी  होगी  ?

 बिजली  की  अतिरिक्त  आवश्यकता  को

 योजना  चालू की
 जायेंगी  ;  प्रा

 करने  के  लिए  कौन  कौन  सी

 उक्त  अवधि  में  कितनी  अतिरिक्त  बिजली  का  उत्पादन  होने  की  आशा  है
 ?

 सिचाई  और  चविद्यत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  वांछित  सूचना
 उपाबंध  पर  विवरण  में  जाती  है  में  car  गया ।  देखिये  संख्या  एल०

 और  पांचवीं  योजना  के  लिए  विद्युत  विकास  कार्यक्रम  को  अभी  अंतिम

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  फिर  भी  सिंचाई  और  बिद्युत  मंत्रालय  gare  तैयार  किए  गए

 अंतरिम  कार्यक्रम  के  अनुसार  यह  परिकल्पना  दी  गई  है  कि  21.8  मिलियन  किलोवाट

 at  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता  के  प्रतिष्ठापन  की  आवश्यकता  होगी  ।  अतः  देश  .  में  चौथी

 भेजना  के  अन्त  तक  कुल  प्रतिष्ठापित  उत्पादन  जिसकी  लगभग  20  '
 मिलियन

 वाट  की  आशा  योजना  के  अन्त  तक  41.
 8  मिलियन  किलोवाटं  हो  जाएगी

 गुजरात  में  साबरमती  और  गांधीनगर  को  बड़ी  लाइन  से  जोड़ना

 3069.
 पहचान :

 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  गुजरात  में  साबरमती  और  गांधी  नगर  का  बडी  लाइन  से  जोडने  का
 प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  उक्त  लाइन  के  निर्माण  पर  लागत  आयेंगी  ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  और

 और  गांधी  नगर  के  बीच  27.  05  किलोमीटर  लम्बी  लाइन  रेल  aaa  के  निर्माण
 की  मंजूरी  12-1-1973  को  दी  गयी  अनुमानित  लागत  2.85  करोड

 रुपया  है  और  यह  काम  किया  जा  रहा

 Electrification  of  villages  in  Gaya  District  (Bihar)  during  1973-74

 3070.  Shrilshwar  Chaudhry:  Will  the  Minister  of  Irrigation &  Power  be

 pleased  to  state  the  number  of  villages  programmed
 tobe  electrified  in  Ga  I  trictduring

 1973-74?

 ्
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 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Irrigation  &  Pow  er  (Shri  tal  Govind

 Verma)  :  Asintimated  by  the  Bihar  State  Electricity  Board,  itis  programme  d  to  electrify

 about  39)  villagesin  Gaya  District  during  the  year  1973-74-

 1971  और  1972  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता

 3071.  श्री  नारायण  we  पाराशर  :  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  1e

 1971
 ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम के  लिए  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  तें  न

 और  1972  में  राज्यवार  कितनी  वित्तीय  सहायता

 प्रत्येक  राज्य  में  कुल  व्यय  का  कितने  प्र  fara  धन  पूर्ण  रूप  से

 गांवों  के  विद्युतीकरण  पर  व्यय  किया  गया  और  क्या  प्रत्ये  क  राज्य  में  ऐसे  गाँवों  के

 करण  को  प्राथमिकता  दी  गई  थी  ;  और

 क्या  कुछ  ऐसे  राज्य  है  जिनमें  स्वीकृत  धन  व्यय  नहीं  किया  गया  और  उसे

 ब्ययगत  हो  जाने  दिया  गया  और  यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम
 कया  हैं

 ?

 श्री  बाल  गोबिन्द  :  1971-72 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (
 पंचांग  वर्ष  के  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  दुबारा  विभिन्न  राज्य  बोर्डों  को  उसके

 दुबारा  स्वीकृत  स्कीमों  के  लिए  दी  गई  वित्तीय  सहायता  निम्न  लिखित  हूँ  :

 _........- —

 1971  पंचांग  वर्ष  के  1972  पंचांग  वर्ष  के

 राज्य  बिजली  बोले  का  नाम  दौरान  स्वीकृत  ऋण  दौरान  स्वीकृत  ऋण
 ho
 स०  की  राशि

 नन  —

 आधर  प्रदेश  2,  91,  36,  000  5,  39,  56,  000

 86, 36,  000

 बिहार  4,78,17,000  6,  84,4  3,000

 3,28,90,600 गुजरात  2,44,67,800

 2,89,  33,  0  00  2,  21,4  3,900

 1,  95,  41,400 हिमाचल  प्रदेश  97,88,  300

 1,14,56,600  2,3.5,50,000

 मध्य  प्रदेश  2,  74,  21,  000  6,  09,  42,  000

 महाराष्ट्र  3.18,  86,  90  6,  8:2, 0  3,  00

 10  मसूर  2,  55,  54,  000  थ  38,  56,000

 11  मघा
 12  उडीसा  2,88,  29,  00  गी  45,  18,  000

 13  पंजाब  5,18,17,700

 14  4,55,89,000  6,  46,  83,900

 4,59,43,200 15

 16  उत्तर  प्रदेश  9,38,  94,800  10,75,  60,200

 17  पश्चिम  बंगाल  6;  80,  79,  900  10,17,62,500

 18  जम्म काश्मीर  64,  30,600
 Oe a  ee  een  San  aS  eS

 कुल  योग  50,  1,400  87.  15,  74,  900
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 ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  द्वारा  स्कीमें  समूह-धारणा  पर  आधारित  होती  है  तथा

 उसके  पूर्ण  होने  पर  स्कीम  में  सभी  ग्राम  विद्युत  कृत  कर  दिए  जाते  हूँ  ।  अनुदेश  जारी  किए  जा  चुके

 हैं  किराम  विद्युतीकरण  निगम  की  स्वीकृती के  लिए  स्कीमों  को  तैयार
 करते  समयਂ  विद्युतीकरण के

 लिए  ग्रामों  के  निकटवर्ती  हरिजन  बस्तीयों  के  विद्युतीकरण  को  भी  सम्मिलित  करे  लेना

 चाहिए  ।  इसके  1971  में  सरकार  दवारा  पहले  से  विद्युत क़त  ग्रामों  के

 वर्ती  हरिजन  बस्तीयों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  एक  विशेष  स्कीम  लागू  की  गयी  थी  ।  इस  हकीम  का

 कार्यान्वयन  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  दवारा  किया  जाता है
 |  3,390  हरिजन  बस्तियों  के

 करण  के  अब  निगम  दवारा  27  स्कीमें  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  जिनमें  156.585  लाख

 रूपये  की  ऋण  सहायता  परिकल्पित  है  ।  राज्यवार  स्वीकृत  धन  राशियाँ  इस  प्रकार हूँ  ।

 ज

 ऋप  सं०  राज्य  बिजली  बोर्ड  का  नाम  1972  पंचांग  वर्ष  के  दौरान  हरिजन  बस्तीयों
 के  विद्युतीकरण  के  लिए  स्वीकृत  ऋण-राशि

 लाखों  में  )

 आंध्र  प्रदेश  20  575

 11  948

 गुजरात  4  370

 हरियाणा  13  635

 केरल  1  727

 मध्य  15  891

 14  782

 11  504

 9.  12  271

 10  राजस्थान  29  8.

 11  तामील  नाड़  18  3.03

 उत्तर 12  18°.  39 2

 13  3.  890
 me ey

 कुल  156,  585

 नए

 टिप्पणी  :  बस्तीयों  के  के  लिएः  वित्तीय  सहयता  करे  प्रावधान  की  स्कीमें
 1971  के

 अंत  लागू  की  गई  थीਂ  1971,
 वर्ष  में  स्वीकृत  नहीं  किया .

 गया

 हरिजन  बस्तीयों  के  विद्युतीकरण  के  लिए  ऋण  सहायता  निगम  राज्यः  बिजली  es े

 को  एक  मुश्त  अविमुक्त  की  च्  इसलिए  धनराशि के  व्यतीत  होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 गत  तीन  वर्षों  बिस्सा  यार

 3072.  थी  नारायण  क्या  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ने
 | वर्ष  1972  में  प्रख्यात  में  अधिकारियों  ७.  बिंत  टिकट

 वाले  व्यक्ति  और
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 क्या
 वर्ष  1970  और  1971  के  तुलनात्मक  आंकड़े  ह ै?

 =}
 1970, रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श

 फा
 :  (#)  और

 1971  और  1972  में  रेल  प्राधिकारियों  द्वारा
 पकडे  गये  बिना  टिकट  यात्रियों  की  संख्या

 रेलवे वार  नीचे  दी  गयी  है

 पकडे  a  बिना  टिकट  यात्रियों  की  संख्या
 यायाम  ES  See  SS a  SR

 ज  नवरी  से  दिसंब  र  जनवरी  से  दिसंबर  जनवरी  से  दिसंबर

 1970  1971  1972

 ह

 मध्य  +  2,34,313  2,32,499  2,47,494

 1,87,404  2,10,725  3,34,665
 qa

 1,94,274  1,90,825  2,05,738 उत्तर

 पूर्वोत्तर
 1,  09,177  1,  19,778  1,44,489

 पूर्वोत्तर  सीमा  83,784  48,171
 67,965

 दक्षिण  2,00,766  2,30,322  1,93,911

 दक्षिण  मध्य  1,  37,680  1,4  2,026  1,  38,691

 1,  67,338  1,  73,295  70,762 दक्षिण  पूर्व

 पश्चिम  2,61,732  2,80,564
 SE नन वन  A  a

 2,50,754

 15,76,468  15,98,395  17,84,279
 कुल

 नई  दिल्‍ली  से  पठानकोट  an  नई  गाड़ी  चलाने  अनुरोध

 3073.  श्री  नारायण
 चन्द्र  पाराशर

 श्री  आर०  बी०  :

 बया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वर्तमान  गांडियों  को  से  जम्मू  ae  बढा  दिए  के  बाद  उत्तरी

 पंजाब  और  हिमाचल  प्रदेश  श  के  लोगों  को  होने  वाली  असुविधा  े  को  दूर  करने  के  लिए  दिल्ली

 ई  गाड़ी  चलान  के  लिए  रेलवे  अधिकारियों  को  कोई  अभ्यावेदन
 से  पठानकोट  को  एक  न

 प्राप्त  हुआ
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  हां  ।

 wer
 इस समय

 ख  दिल्‍ली  और  पठानकोट  के  बीच  अतिरिक्त गाडी  चलाना  '

 दृष्टि से  व्यावहारिक  नहीं  है  क्योंकि  मार्गवर्दी  खण्डों  पर  पर्याप्त  लाइन  क्षमता  का  अभाव

 मं
 े

 आवश्यक  टर्मिनल  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  है
 ।

 हैं  तथा  दिल्‍ली |  नयी  दिल्ली
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 पांवटा  रल  लाइन  का  सर्वक्षण

 3074.  न  नारायण  चन्दे  पाराशर  वायरल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  रेलवे  प्रशासन  ने  प्रस्तावित  जगाधरी

 मि

 रेलवे  लाइन  का  सब क्षण

 आरम्भ  कर  दिया  है

 और

 क्या  सर्व  पूरा

 हो

 गया ह
 क  ह  ग  लग  ban  न्  जल  है

 रल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  क्रि  )  :  जगाधरी  और  पावटा  के

 बीच  में  बडे  आमान  के  रेल  सम्पर्क  के  लिए
 इस

 समय
 एक  टोह  इं  ैनियरी  यातायात

 सर्वेक्षण  हिमाचल  प्रदेश  की  राज्य
 सरकार

 की  लागत  पर  किया  जा  रहा  है  और

 1973  के  अन्त  तक  उसके  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 स्त
 )  प्रश्न नहीं  ।

 अम्बिका पर  तक  रेलवे  लाइन  का  ि

 3075.  श्री  मनोरंजन  हाजरा  व्या  रेल  मंत्री as  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  सरकार  ने  रेलवे  लाइन  को  अम्बिकापूर  तक  ब्रढाने  के  कार्य  जिसे

 स्वीकृति  दे  दी  गई  का  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  रेलवे  लाइन  को  विशेषकर  बोमकी  और  सुरकंचार  जो  गेउडा  रोड

 से  केवल  तीन  मील  दूर  तक  बढाने  के  लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है
 ?

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  और
 अम्बिकापुर

 के  रास्ते  बड़वाडीह  और  चिरीमरी  के  बीच .  ave  1947.  में
 प्रारंभ

 किया  गया  था  लेकिन  अर्थो पाय  की  कठिन  स्थिति  कारण  तथा  इस  बात  का  पता  लगने

 से  भी  कि  इस  खंड  पर  प्रत्याशित  यातायात नहीं  आ  यह  काम  बाद  में  बंद  कर

 दिया

 गया  ।  इस  लाइन  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  तभी  बिचारे किया  जायगा  जब  इस  क्षेत्र

 में  कोयलाखानों  के  विकास  के  बारे  में  निश्चित  योजना  हो  जायेगी

 जी  नही ं।

 प्रश्न नहीं  उठता

 दक्षिणी  क्षेत्र  ओर  दाब  भारत  के  बीच  रल  यातायात

 3076  श्री  पी०  ए०  सामिनाथन

 श्री  ato  टी०  दंण्डपाणि

 क्या  रल  मंत्री  यह  '  बताने  की  कृपा  :.

 क्या  केवल  बम्बई  मद्रास  के  क. च, च दढ-मढ  भाग  के  अलावा  उत्तर
 और

 दक्षिण  तथा
 qt  और  दक्षिण  के  बीच  यात्नी और  माल  यातायात अभी  ही  बन्द  पडा
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 क्या  Sr
 रतन  जायका  ।।  नव अधिकारियों  कहा  है  कि  दक्षिणी  क्षेत्र  और  शेष  भारत  के ने  यह

 के  बीच  रेल  सम्पर्क  एक  प्रकार  से  टूट
 :  है  और  इसके  शीघ्र  चालू  होने  की  कोई  आशा

 नहीं  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  दक्षिणी  क्षेत्र  से  सामान्य  रेल  सम्पर्क  कब  तक

 स्थापित  करने  का

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  :  जी  नही ं।

 और  कुछ  समय  के  लिए  up  और  उत्तर  और  ye  तथा  दूसरी  ओर

 दक्षिणी  क्षेत्र  के  बीच  सीधे  रेल  मार्गों  पर  थ्रू  यात्री  और  माल  यातायात  अस्त  व्यस्त  हो

 गया  था  ।  किन्तु  अब  इन  रेल  मार्गों  पर  चलने  अधिकांश  गाडियां  फिर  से  पूर्ववत
 चल  रही है  1

 आटा  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  13000  व्यक्तियों  के  बेरोजगार  होने  की  संभावना

 3077.  श्री  पी०  ए०  सा मिना थन  :.

 श्री  सी०  टी०  दंडफाणि  :

 yar  सिंचाई  ओर  बिद्युत  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ै
 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  4  1973  के  आफ  इंडिया

 में  कट  लाइक ली  रेड्डी  13000  We  ae  इन

 आंध्रਂ  आंध्र  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  के  कारण  “13000  व्यक्तियों  के  बेरोजगार  होने

 की  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  feat  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  बारे  में  सरकार  क्या  कदम  उठा  रही

 सिचाई  और  विघुत  मंत्रालय  में  उपमंत्रीਂ  बाल  गोविन्द  :  हां  ।

 और  आंध्र फ्रेंच  कुछ  हद  तक  विद्युत्  की  कमी  को  पुरा  करके  कें

 लिए  ताप  विद्युत  उत्पादन  को  बढाने  ताप  सेटों  की  करने  में  तेजी  लाई  जा

 रही  है  ।  कोठागुण्डम  में  ताप  सेटों  चालू  करने  मे  भी  लाई  जा  रहीं  है

 एकाधिकार  आयोग  का  विभाजन

 3078.  डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  न्याय  और  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  एकाधिकार  आयोग  के  विभाजन  कें  प्रस्ताव  पपर  सरकार  फिर  से  विचार

 कर  रही  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  पर  अन्तिम  निर्णय  wa  तक  ले  ?

 बिधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डॉ०  आर०  :  तथा

 एकाधिकार  एवं  निंबेन्धनकारी  व्यापार  प्रथा  अधिनियम  के  अन्तर्गत  यथा  स्थापित

 आयोग  एक  एकाकी  निकाय  है
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 वड़ा  को  निर्यात  ७ 1 ड  गाड़ी  चलाना

 3079.  डा०  रानी  सेन  क्या  रल  AAT  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हावडा  को  स्पेशलਂ  माल  गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 x

 यदि  तो  उसका  सार  क्या

 ।  उत्तर  रेलवे  से रेल  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  — aT  मुहम्मद  शफी  कर  जी

 हावड़ा  के  लिए  स्पेशलਂ  चलाने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 इस
 गाड़ी

 को
 अमृतसर  से  चलाने  का  विचार

 है  ।  इस
 प्रकार  की

 एक
 गाड़ी 21-2-73  को  अमृतसर  से  चलायी  गयी  चूंकि  पर्याप्त  यातायात  उपलब्ध  नहीं  हो  रहा

 इस
 लिए

 फिलहाल
 इस

 स्प
 शल

 गाडी
 को

 बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  जब  पर्याप्त  यातायात
 उपलब्ध  तब  इसे  फिर  चाल  कर  दिया

 केरल  उर्वरक  कार खान  को  स्थापना

 3080.  श्रीमती  भादंवि  तन कप् पन  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि :

 (3)  1973-74  के  दौरान  केरल  राज्य  में  कोई  vats  कारखाना  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव

 ताਂ  Foe
 (=)  थ्  तो

 तीस  मुख्य  बातें  क्या  है  और  क्या  केरल  सरकार  राज्य  ने
 इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 पेट्रोलियम
 कटन  ओर  रसायन  भंप्रे/लय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag) :  इस  समय

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 और
 mat  उठता  ।

 al
 fash डिवीजन  र  aa)  में  करमचारियों  हारा  प्रशासन  के  विरुद्ध  भर  हड़ताल

 आदि

 3081.  श्री  धन शाह  प्रधान  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कि

 f
 दल्ली  उत्तर  रेलवे  के  कर्मचारियों  में  व्याप्त  असंतोष  के  कारण

 सन  के  Prag  हुए  धरने  भूख  हडताल  और  प्रदर्शन  अव्यवस्था  की  सीमा  पार  कर  चुके  है  ;
 और

 यदि  तो  क्या
 सरकार  कर्मचारियों  की  भावनाओं को  शान्त  करने  के  लिए

 कोई  कार्यवाही  करना  चाहती

 रल  मंत्रालय  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Written  Answers  Phalguna  22,  1894  (Saka)

 Rangwan  G:  nal  Project

 3082.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan

 Shri  Jamuna  Prasad  Mandal  :

 Willthe  Minister  of  Irrigation  &  Power  be  pleased  to  state:

 (a)  waether  Central  Government  have  approved  inclusion of  Rangwan  Canal  Pro-

 jectin  the  Fourth  Five  Year  Plan;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Verma)  :  (2)  Yes,  Sir.

 (b)  she  schem2,  estimated  to  cost  Rs.  186.35  lakhs,  envisages  the  construction  of  Ran-

 gwin  Cainalsystemin  Madhya  Pradesh  taking  off  from  Rangwan  Dam.  The  length  ofthe
 min  caral  would  95  38.4  Km.  with  ah2ad  discharge  of  8.205  cumec  and  the  scheme
 woild  provide  annual  irrigation  to  an  area  of  15182  hectares  in  Chhaptarpur  district
 of  Milhya  Pradesh.

 गंगा  को  कावेरी  से  सिलाने  वाली  परियोजना  पर  कलकत्ता  में  हुई  गोष्ठी

 कि
 3083.

 श्री  समर  गुह  :  व्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  गंगा  को  कावेरी  से  मिलाने  वाली  प्रस्तावित  परियोजना

 के  बारे  में  1973  के  पूर्वार्ध  में  कलकत्ता  में  हुई  गोष्ठी  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  at,  तो  ऐसी  परियोजना  की  वांछनीयता  के  विरूद्ध  गोष्ठीं  में  क्या

 क्या  मुख्य  तक  पेश  किए  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  और
 विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री

 बाल  गोविन्द  :  और
 अस  रिपोर्ट  के  आफ  इंजीनियर्सਂ  के  बंगाल  केंद्र  दवारा

 १०--2-1973  को  हुए  सामूहिक  विचार  विमर्श  में  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  में  प्रस्तावित

 area  को  समर्थन  मिला  ati  कि  प्रैस  रिपोर्ट  में  कहा  गय

 राष्ट्रीय  जल  fas  में
 सुझाये  गए  गंगा  कावेरी  ae  के  विरुद्ध  गए  मुख्य तक

 Ge  क  उत्तरी  क्षेत्र  मे  सामान्य  रूप  से  तथा  गंगा  बेसिन  में  मुख्य  रूप  से  जला धि क्य
 के  तथा  दक्षिण  क्षेत्र  में  जलाभाव  के  अन्वेषण  किए  जाने  कि  इस  सम्पर्क  से  गंगा

 बेसिन  विशेषकर  फरक्का  नहर  में  जल  का  अत्यंत  अभाव  हो  fe  जल  की  जिस

 भातरा  को  अधिक  समझा  गया  है  हो  सकता  है  कि  विशेषकर  ज्वारीय  बहाव  के  साथ

 नदी  प्रणाली  में  नदी  के  सम्प्रावहन  के  लिए  अनिवार्य  कि  हो  सकता  है  कि  जब

 एक  बार  नहर  का  निर्माण  हो  चुका  हो  तो  व्यपवर्तन  को  वर्ष  म  केवल  कुछ  ही  महीनों  तक
 सीमित  न  रखा  जाए  और  मानसूनी  वर्ष  रहित  मौसम  के  दौरान  व्यपवर्तन  कलकत्ताਂ

 पत्तन  तथा  निकटवर्ती  क्षेत्रों  की  आवश्यकता  प्रभावित  fe  गंगा  में  300  दिनों  तक

 10,000  क्यूसिक  जल  की  गंगा  बेसिन  के  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  को  सप्लाई  के  प्रस्ताव  काਂ  कलकत्ता

 पत्तन  तथा  निम्न  घाटी  पर  भी  इसी  प्रकार  का  प्रभाव  पड  सकता  कि  देश  में  जिस  दर  पर

 विद्युत  विकास  होता  है  उसके  संदर्भ  सम्पर्क  के  लिए  विद्युत  की  आवश्यकता  बहुत
 अधिक

 कि  आवश्यक  faze  के  लिए  देश  के  सुदूर  कोने  में  अरुणाचल  तथा  नेपाल  में
 परियोजना  पर  निरभर  जा  रहा  है  जो  कि  निश्चित  प्रतीत  नहीं  कि  पटना  तथा
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 फरक्का  के  बीच  विस्तार  से  गंभीर  समस्याएं  उत्पन्न  हो  जाएगी  gait  ब्रह्मपुत्र-गंगा  सम्पकं

 भी  कर  दिया  जाता  कि  जब  तक  यह  पूर्ण  नहीं  हो  अलाभकारी  रहेगी
 और  इस  पर  भारी  लागत  के  कारण  मुद्रा  स्फीति  हो  और  कि  इस  लिक  के

 aaa  निर्माण  के  लिए  प्रस्तावित  बांधों  से  एक  बड़ा  फसली  भूभाग  नष्ट  हो  और .
 कि  कावेरी  तक  जल  के  स्थानांतरण  करने  में  बाष्यीकरण  के  कारण  बहुत  हानि  हो  जाएगी  ।

 देश  के  अन्य  बहुत  से  अभिनताओं  ने  केवल  गंगा  कांवेरी  लिक  का  ही  नहीं
 बल्कि  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  के  अन्य  संपर्क  सबको  के  विकाल  का  भी  समान  किया  >

 \ ret

 राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  का  अभिप्राय  देश  के  समायोजन  जल  संसाधनों  को  सम्पूर्ण  करना  तथा
 समस्त  देश  में  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  को  अतिरिक्त  जल  का  स्थानांतरण  अभियान

 3.0
 नहीं  र  जो  कि  अपने  मल  क्षेत्र  निकट  भविष्य  उपयोग  किया  सकता  है  या

 आवश्यक  इस  विचार  विमर्श  में  रखे  गए  तक  अस्पष्ट  आशंकाएं  फिर  भी  इन  सब

 पर  प्रस्तावित  अन्वेषणों  और  अध्ययनों  सतकंतापूवेक  विचार  जाएगा

 गुजरात  से  मिले  अशोधित  तेल  को  मात्रा  और  खोदे  गये  कुओं  को  संख्या

 3084.  श्री  बे कारिया

 o श्री  अरविंद  पटेल  ा

 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कपा  करेंगे  कि :

 तेल  तथा  प्राकृतिक  ta  आयोग  ने  पिछले  तीन  वर्षों  में  गुजरात  में  कुल  कितन

 कुए

 उक्त  अवधि  में  इन  कुओं  से  कितना  अशोधित  तेल  और  1

 कुओं  से  निकले  अशोधित  तेल  की  war  लागत  है  ?

 o  ह
 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (it  दलबीर  और  .

 1972-73  के  प्रथम तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  गुजरात  में  वर्ष  1971-72

 10  महिनों  अप्रेल  1972  से  जनवरी  1973  के  दौरान  162  नये

 कुओं  का  aaa  किया  ।  चालू  वित्तीय  ag  के  शेष  दो  महिनों  के  दौरान  अन्य  12

 कुओं  के  व्यसन  की  योजना  बनाई  गई  थी  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  गुजरात  तेल  क्षेत्रों  से  लगभग  0  47  मिलियन  मीटरी  टन  अतिरिक्त
 अशोधित  तेल  का  उत्पादन  हुआ  जो  इन  नये  व्यतीत  कुओं  से  प्राप्त  किया  गया

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  दवारा  भारतीय  तेल  निगम  से  प्राप्त  मूल्य
 निश्चय  किया  जा  रहा  है  तथा  यथा  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा

 Statements  of  Expenditure  incurrad  by  Political  Parties  on  Election

 3085.  ShriM.S.  Party  Will  the  Minister  of  Law,  Justice  ‘and  Company Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  under  which  political parties  may  be  required  to  submit  statements  of  expenditure  incurred.  by  them  on  Elec-
 tion;

 h (b)  whether  the  Election  Com  nissioner.  क  a  given  som?  suzzestioas  in  this  regard

 (c)  ifso,the  salient  features  thereof  and  the  reaction  of  Government  thereto  ?
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 Vritten  Answers  March  13,  1973

 The  Minister  of  Law,  Justice  and  Gompany  Affairs  (Shri  H:R.Gokhale)  :  (a)
 Jo,  Sir.

 (b)  &  (c)  The  salient  features  of  the  suggestions  made  by  the  Election  Commission  in
 his  regard  are  as  under:

 (1)  Every  political  party  should  be  required  to  file  a  true  return  of  election  expenses
 in  the  prescribed  form,  containing  detailed  statements  of  the  total  expenditure  in-
 curred  or  authorised  by  it  in  a  particular  state  with  a  view  to  promoting  or  procur-
 ing  the  election  of  the  candidates  set  up  by  it,  any  expenditure  incurred  by  it  ex-

 clusively  for  promoting  or  procuring  tne  election  of  any  particular  candidate  or
 candidates  and  the  amount  of  such  expenditure  in  respect  of  each  candidate.

 (ii)  Every  such  return  filed  should  besigned,  for  and  on  behalf of  the  political  party
 byits  secretary  or  any  responsible  officer.  The  return  shall  be  accompanied  bya
 declaration  in  the  prescribed  form  by  such  Secretary  or  other  responsible  officer
 made  on  oath  or  soleman  affiimation  before  a  stipendiary  presidency  magistrate
 or  astipendiary  magistrate  ofthe  first  class.

 (111)  For  making  anyfalse  return  ofexpensesor  declaration,  thesecretary  or  other  officer

 ofthe political party  shall  be  guilty  of  corrupt  practice.

 above  suggestions  of  the  Election  Commission  along  with  other  proposals  for
 mendment  of  the  Election  law  were  referred  to  a  Joint  Committee  ofboth  Houses  of  Parlia-

 Amend ent  constituted  for  the  purpose.  In  Part  I  ofits  report,  the  Joint  Committee  on
 1ents  to  Election  Law  has  made  the  following  observations  in  regard  to  the  filing  of  return
 f  election  expenditure  by  Political  Parties

 The  Committee  have  also  considered  the  recommenaations  made  by  the  Election
 Commission  in  their  Reports  to  the  effect  that  the  political  parties  might  also  be  called
 upon  to  account  for  the  expenses  incurrea  by  them  for  the  election  campaign  of  their
 candidates.  After  careful  scrutiny,  thi  committee  have  come  to  the  conclusion  that  due
 to  various  practical  difficulties,  it  is  not  possible  to  pursue  such  a  course.’®

 The  recommendations  contained  in  the  Report  of  the  Joint  Committee  on  Amend-
 1ents  to  Election  Law  are  still  under

 consideration.

 कलकत्ता  के  सियालदह  रेल  टीन  को  पूर्वी  रेलवे  की  बी०  ए०  कठ  लप  लाइन  से  जोड़ने  के  लिए

 भागीरथी  पर  अपनी  पुल  का  निर्माण

 3086.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या रल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fr :

 क्या  कल  कत्ता  के  सियालदह  रेल  टर्मिनस  को  भागी'रथीਂ  नदीਂ  के  पूर्वी  किनारे  पर  स्थित  बी०  ए०

 के०  weet  लाइन  से  सि  मालदह-लाहौला  सेक्शन  के  जिया गंज  और  वं  कपूर  रोड  स्टेशनों  और  नदीं  के

 कनार  पर  स्थित  अजीम गंज  जंक्शन  के  बीच  नदी  आर-पार  पुल  बना  जोड़ने  के  प्रस्ताव  जो

 पारत से  कलकत्ता  ब  दरगाह  को  रेलवे  यातायात  के  लिए  नई  रेलवे  लाइन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दो  वर्ष
 रखा  गया  था  पूरीਂ  तरह  छान-बीन  कर  ली  गई  है  और  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  समय  मामला  किस  अवस्था  mr

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  जी  हां  इस  प्रस्ताव  कोई

 गैसीय  नहीं  पाया  गया हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ॥

 पूर्व  रेलवे  के  सियालदह-लाहौला  सेक्शन  की  पटरी  का  नवीकरण

 3087.  श्री  त्रिद्बि  चौधरी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  समय  पूर्वे  हाथ  में  लिए  गये  ge  रेलवे  सियालदह-लाहौला  सेक्शन  की  पटरी
 के

 बीं करण  का  कार्य  पूरा  हो  गया  है  ताकि इस  सेक्शन  पर  लालगोला  तक  तेज  रफ्तार  एक्सप्रेस और
 गाडियां  चलाने  की  अनुमति  दी  जा  और
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 यदि  तो  कार्यक्रम  के  कब  तंक  पुरा  होने  कीਂ  सम्भावना

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  सियालदह-राज-घाट  (7
 > fro  Ho)  खण्ड  मुख्य  लाइन  खण्ड  और  राना घाट  से  लाल गोला  (152  किप

 तक  के  खण्ड  को  शाखा  लाइन  के  रूप  में  वर्गीकृत  wars  इस  शाखा  लाइन  के  3:

 कि०  मी०  में  पटरीਂ  के  नवी'करण  का  काम  पुरा  हो  चुका  है  और  69  किलोमीटर  में  ag  काम  जारीਂ  है
 शेष  पटरी  के  नामकरण  के  काम  को  197  4-7  के  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  जायगा  |

 1976-77  तक  काम  पुरा  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 दिल्‍ली  में  हुआ  विधि  सम्मेलन

 3088.  श्री  डी०  ajo  चन्द्र  गौड़ा  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रीਂ  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  29  1972  को  दिल्‍ली  में  एक  विधि  सम्मेलन  हुआ  औ

 यदि  तो  उसमें  किन  विषयों  पर  चर्चा  हुई  और  उनके  प्रति  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया है

 न्याय  और  कानों  ard  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नीति राज  fag  :

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 पिछले  तीन  वर्षों  में  गुजरात  को  अशोधित  तेल  के  लिए  अदा  की  गई  रायल्टी

 3089.  श्री  अरविन्द  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पीछा
 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  गुजरात  सरकार  को  राज्य  में  तेल  के  कुओं  से  मिले  अशोधित  तेल

 लिए  कुल  कितनीਂ  रायल्टी  अदा  की

 पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  shee
 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  गुजरात  सरकार  को  कच्चे  तेल  के  लिये  रायल्टी  के  रूप  में  कुर
 1076.17  लाख  रुपये  की  दी  ।

 वर्षवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 रुपये  में

 1969-70  338,16

 1970-71  366.16

 1971-72  o  371.85

 हल्दिया-रेलवे  परियोजना  के  कर्मचारियों  को  काम  पर  लगाना

 3090.  श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पासकुड़ा-हल्दिया  परियोजना  का  काम  पूरा  हो  गया  है  ;

 उसके  लिए  कितने  लोगों  को  काम  पर  लगाया  गया  था  ;  उनमें  से  कितने  लोगों  को  ः
 के  लिए  काम  पर  रख  लिया  गया  है  ;

 (7)  उनमें  से  कितने  लोगों  को  अन्य  स्थायी  विभागों  और  उक्त  परियोजना  से  संबंधित  सहयोगी
 कार्यो  में  काम  पर  लगा  दिया  गया  और
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 कितने  लोगो  की  छंटनी  की

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :
 जी  नहीं

 से  लगभग  3000  को  इस  काम  पर  लगाया  गया  है  लेकिन  समय  समय  पर  इनकी  संख्या
 घटती-बढ़ती रही  आशा  है  कि  लगभग  500  व्यक्तियों  को  अनुरक्षण-कार्य में  स्थायी  रूप  से  आमीलित

 कर  लिया  जाएगा  ।  इस  समय  छंटनीਂ में  आए  500  व्यक्तियों के  अलावा  सभीਂ  व्यक्ति  सर्जित  परिसम्पत्तियों
 के  अनुरक्षण-कार्य  पर  और  शेष  निर्माण-कार्यों  को  पुरा  करने  के  लिए  बरकरार  रखे  जा  रहे  है  ।

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  बक्स  में  निमित  विद्युत  चालित  इंजन

 ह 3091.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल  e  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 1972 से  1972  कीਂ  अवधि  में  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  sae  ने  कितने

 विद्युत  चालित  इंजनों  का  निर्माण

 इस  अवधि  का  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  था  और  क्या  उसे  पुरा  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रल  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  1972 से
 1972

 तक  की  अवधि  में  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  में  बिजली के  35  रेल  इंजन  तैयार  हुए  ।

 1972-73  में  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  द्वारा  बिजली  के  59  रेल  इंजन  तैयार  किए

 जाने  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  ।  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  उत्पादन  की  तुलना  में  1972  से

 1972
 तक  की  अवधि  में  उत्पादन  में  कुछ  कमी  रही  है  ।

 बिजली रेल  इंजनों  के  उत्पादन  में  कमी  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  है  —

 बेहतर  और  परिशोधित  डिजाइनਂ  का  कर्षण  मोटरों  के  निर्माण  ।  अधिप्राप्ति में  विलम्ब  के  कारण

 कर्ण  मोटरों  कीਂ  विदेशी  और  स्वदेशी  दोनों  स्रोतों  से  ट॒प-परिवर्तकों  और  मेसी  हैवीਂ  इलेक्ट्रा
 भोपाल  से  मास्टर  रेग्यूलेटर  और  हाई  स्पीड  सर्किट-ब्रेकर  की  अपर्याप्त

 और  बिजली  अवरोध  ।

 Utilization  of  Irrigation  potential  in  Madhya  Pradesh

 3092.  Shri  Shrikrishna  Agrawal  ;  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power
 be  pleased  to  state

 (a}  whether  the  irrigation  potential  created  in  Madhya  Pradesh  during  the  last
 twenty  years  has  not  been  fully  utilised;

 (b)  11  80;  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  measures  being  taken  for  full  utilisation  of  the  potential?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Verma)  :  (a)  Yes  Sir.  The  Government  of  Madhya  Pradesh  have  reported  that  out  of
 the  potential  of  17.16  lakh  acres  created  by  Plan  works  up  to  1971-72,  utilisation  was
 10.64  lakh  acres.

 (b)  The  main  shortfall  was  in  Chambal  project  mainly  due  to

 (i)  Low  carrying  capacity  of  Right  Main  Canal  due  to  weed  growth.

 (ii)  Higher  losses  in  the  canal  system  than  envisaged  in  the  project  report.

 (iii)  CUd con  struction  of  water  courses  and  field  chamnels,  below  one  cusec

 Capacity.
 (iv)  Water  logging  and  inadequate  drainage  system.
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 (v)  Operating  Gandhisagar  reservoir  at  a  lower  leve  ithan  designed  to  keep  storage  for

 flood  absorption.

 (vi)  Absence  ofnight  irrigation  due  to  dacoit  menace.

 (c)  The  State  Government  have  reported  that  Ayacut  Development  Sch  emes  are
 ultivators being  prepared  and  construction  of  field  channels  which  is  the  responsibility  ofc

 is  being  expedited.  Agriculture  Department  is  also  taking  ste  s  to  develop  irrigation  works
 in  accordance  with  projected  crop  pattern  as  early  as  possible.  Due  to  introduction  of  high
 yle.  ding  varitiesof  wheat  more  quantity  of  water i  s  being  needed  than  that  provided  in  the

 scheme  resulting  reduction  of  area.  They  have  stated  that  designed  acreage  thercfore  needs
 to  be  revised  and  with  that  the  gap  between  utilisation  and  potential  will  further  get
 reduced.

 Drilling  operations  carried  out  during  last  12  months  and  to  be  carried  out  in

 next  12  months  by  O  &  N.G.C.

 3093-  Shri  Shri  Krishna  Agarwal  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and

 Chemicals  be  pleased  to  state,

 (a)  the  number  of  drilling  operations  carried  out  by  Oil  and  Natural  Gas  Commission
 during  the  last  12  months  and  the  outcome  thereof;  and

 (b)  the
 broad

 outlines  of  the  scheme  for  the  next  12  months  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals(Shri  Dalbir
 Singh)  :  (a)  During  the  first  ten  months  of the  financial  year  1972-73,  i-e-  from  April  1972
 to  January,  1973,  the  Oil  &  Natural  Gas  Commission  completed  the  drilling  of  52  wells
 in  various  parts  of  the  country.  During  the  remaining  two  months  i.e.  February  and  March

 1973,  itis  planned  to  drill18  wells.Ofthe  52  completed  wells,  16  have  proved  to  be  oil/gas
 bearing,  12  were  dry  and  the  remaining  24  were  cn  test  as  on  the  gist  January,  1973:

 (b)  During  the  financial  year  1973-74,  the  Commission  has  planned  to  drill  gg  wells  of
 an  aggregate  depth  of  204,470  meters  in  the  various  parts  of  the  country  (including  4  wells
 and  16,000  metres  in  off  shore  areas).

 Agencies  for  Sale  of  Oil,  Petrol  and  Gas  to  Ex-Servicemen  allotted  in  each  State

 3094.  Shri  Nawal  Kishore Sharma  :Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemi
 cals  be  pleased  tostate:

 (a)  the  total  number  of  ex-servicemen  who  have  been  given  agencies  for  sale  of
 oil,  petroland  gas  during  the  last  two  years,  State-wise ;

 than:  and
 (b)  whether  minimum  number  of  agencies  have  beenfgiven  to  ex-servicemen  of  Rajas-

 1८)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri
 Dalbir  Singh)  :  ( \  to  (c)  Information  is  being  collected  and  wil!  be  laid  on  the  table
 of  the  House.

 भारतीय  उवंरक  निगम  के  महानिदेशक  तथा  निदेशक  एंड०  क  विरुद्ध  शिकायतें

 3095.  श्री  प्रसाद  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  भारतीय  उर्वरक  निगमके
 महानिदेशक  तथा  निदेशक  एंड  के  विरुद्ध  शिकायतों के  बारे  मे  19  1972 के
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4988  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जांच  काय  इस  बीच  पूरा  हो  गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और
 ड

 इस  पर  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार
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 ट्रेलिया  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  पका  और  भारतीय

 उर्वरक  निगम  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  लगाए  गये  आरोपों  की  एक  प्रारम्भिक  जांच  से  पता  लगा  है  कि  इन

 आरोपों  में  से  अधिकांश  सारहीन  तथा  कुछ  अन्य  आरोपों  के  सम्बन्ध  में  और  जांच  करना  आवश्यक  समझा

 गया है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही प्रगति  पर

 दुर्गापर  के  लिए  सिटी  बुकिंग  area

 3096.  श्री  कृष्णचन्द्र  हाज़िर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दुर्गापुर  में  बढ़ती  हुई  आबादी  तथा  इस  बात  को  देखते  हुए  दुर्गापुर  रेलवे  स्टेशन  से  इस

 नगर  के  विभिन्न  सेक्टर  बहुत  दूरी  पर  दुर्गापुर  में  रेलवे  सिटी  बुकिंग  आफिस  खोते  जाने  वाले

 ै

 यदि  तो  यह  कब  तक  खोल  दिये  जायेंगे  ;  और

 (7)  बुकिंग  आफिस  किन  स्थानों  पर  खोलेਂ  जायेंगे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  जी  दुर्गापुर  इस्पात  नगर  में

 उपयुक्त  स्थान  पर  ठे  केदार  द्वारा  परिचालित  एक  नगर  बुकिंग  एजन्सी  खोलने  का  प्रस्ताव  है  |

 और  :  एजेन्सी  खोलने  की  तारीख  अगर  उसके  स्थान  के  बारे  में  अभी  विनिश्चय  नहीं  किया

 गया है  ।

 दुर्गापुर  उर्वरक  संयंत्र  के  एकक  के  चालू  होने  में  विलम्ब  के  कारण  हुई  हानि

 3097.  श्री  कृष्णचन्द्र  हॉल्टर  :  क्या  पैट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 दुर्गापुर  स्थित  भारतीय  उर्फ रक  निगम  के  एकक  में  वास्तव  में  कब  तक  उत्पादन  शुरू  हो
 शार

 एकक  को  चालू  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  उत्पादन  में  कितनी  हानि

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  आशा  है  कि  में

 1973  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  हो  जायेगा  |

 क्षमता  के  50  प्रतिशत  प्रयोग  किये  जाने  के  आधार  पर  संयंत्र  के  चालू  किये  जाने  में  प्रत्येक

 मास  के  विलम्ब  के  लिये  लगभग  15,000  मीट  टन  यूरिया  |

 Demand  for  Railway  Service  Commission  at  Patna

 3098.  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleascd  to

 state

 (a)  whether  Members  of  Parliament  from  Bihar  have  been  demanding  since  long  the

 setting  up  ofa  Railway  Servize  Commission  at  Patna;  and

 (b)  ifso,  the  decision  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  Yes.

 ay-wise  and  not
 (b)  The  work  of  recruitment  of  staff  is  distributed  Railw

 rters  a tara  t  Allahabad,  Bombay: There  are  four  Railway  Service  Commissions  with  headqua Ste  at  aff  for  two  contiguous  Railways.  Though  the Calcutta  and  Madras  each  of  which  recruits  st
 are  headquartered  at  these  places,  thty  hold  written  tests  and  interviews  at  al
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 important  centres  in  the  region  so  that  candidates  who  arc  far  away  from  the  headquarters
 are  not  put  to  difficulty.  In  the  case  of  Bihar,  as  an  additional  facility  for  local  candidates,  a
 branch  office  of  the  Railway  Service  Commission  has  been  opened  at  Danapur.

 कोयल  को  अनुपलब्धता  के  कारण  दक्षिण  में  गाड़ियों  का  बंद  होना

 3099.  को  सो०  जनादेश  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारने  कोयले  की  अनुपलब्धता  के  कारण  दक्षिण  में  कई  गाड़िया  बंद  करने  का  निर्णय
 किया  है  ;  और

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या

 जी  at रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सम्मान  शफी  और

 आंदोलनਂ  के  कारण  कोयले  के  संचलन  में  बाधा  पड़ने  के  कारण  फरवरीਂ  197  3  के  दौरान  छोटी  मोटी  कई

 यात्री  गाड़ियां रद  कर  दी  गयीं  थीं  ताकि  अनिवार्य  यातायात  की  ढलाई  के  लिए  दक्षिण  रेलवे  में  इंजन

 कोयला  संरक्षित  रखा  जा  सके  ।  अब  यह  सभी  गाड़ियां  चालू  कर  दी  गयी  हैं  ।

 आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  के  आधार  पर  कम्पनियों  के  निदेशकों  की  नियुक्ति

 3100.  श्री  सी  जना दं नन  :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  det  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 क

 क्या  सरकार  ने  थोड़े  शेयर  रखने  वालों  शेयर  को  अधिक  सुरक्षा  देने
 की  दृष्टि  स ेआनुपातिक  प्रतिनिधित्व के  आधार पर  क  म्पनियों  के  निदेशकों  की  नियुक्ति  के  प्रस्ताव  पर  विचार
 किया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया

 न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  आर०  तथा

 आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  की  पशुपति  पर  कम्पनियों  के  लिये  निदेशकों  की  नियुक्ति  के  लिए  कम्पनी
 1956

 की
 धारा  265  एक  विकल्प  प्रदान  करती  है  ।  विभिन्न  वास गृहों से  इस

 उपबन्ध  को

 देशक  बनाने के  लिए  प्राप्त  सुझाव  का  परीक्षण  किया जा  रहा  है  |

 भूतपूर्व  कम्पनी  के  कर्मचारियों  को  पेंशन  और  उपदान  संबंधी  लाभ

 3101.
 थी  हितेन  भट्टाचार्य  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  की  स्टेशन  समिति  के  स्टाफ  कौ  नियुक्ति  1940  और  19  बीच  भूतपूर्व
 कम्पनी के  दिनों  में  रेलवे  अधिकारियो  दुबारा  की  जाती  थीं

 क्या
 वे  भी  भूतपूर्व  कम्पनी  के  कर्मचारियों  की  यदि  उनकी  सेवा  एं  दूसरी  के  साथ-साथ

 सरकार  दुबारा  अपने  हाथ  में  ले  ली  जाती  तो  उपदान  के  हकदार  थे  ्

 क्या  उनकी
 तो  और

 पूरी  सेवा  को  ध्यान  में  रखकर  उन्हें  पेंशन  के  पूरे-पूरे  लाभ  दिए  जाते  यदि  नहीं

 (#)  क्या  सरका  र  को  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  और  यदि  हाँ  तो  सरकार ने  क्या  निर्णय
 लया

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  क्र  शी  जी  हाँ  ।

 और  13-4-1940  से  31-3-1950  तंक  के  बीच
 नियुक्त  स्टेशन  समिति  के  कर्म

 पारी इस  अवधि  में  की
 गयी  सेवा  के  लिए  उपदान  या  पेंशन  पाने  के  पात्र  नहीं  है  ।

 71



 Wrritten  Answers  Phalguna  22,  1894  (Saka)

 जी  at  25-2-19  42  को  नियुक्त  स्टेशन  समिति के  एक  कर्मचारी से  अभ्यावेदन  को
 स्वीकार

 नहीं  किया  गया  क्योंकि  वह  उन  कर्मचारियों में  से  नहीं  था  जो  2-4-40  से  पहले  से  राजकीय  रेलवे
 भविष्य

 निधि  में  अंशदान  कर  रहे  थे  और  इसलिए  जिन्हें  राजकीय  रेलवे  भविष्य  निधि  में  अंशदान  करते  रहने की
 अनुमति दीਂ  गयी  थी  ।  1-4-1950  के  बाद  से  ही  उसकी  सेवा  को  सेवानिवृत  लाभ  के  लिए  गिने

 जाने

 की  अनुमति  दी  जा  सकी  क्योंकि  स्टेशन  समितियों  के  कमचारीਂ  केवल  इसी  तारीख  से  रेल  क्मेंचारी

 माने  गय  थे  |

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  बक्स  के  लिये  cea  मोटर  का  आयात

 3102.  श्री
 dita

 भट्टाचार्य
 :

 क्या  रेल
 मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  ने  फ्रांस  से  अथवा  किसी  अन्य  देश  से  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  के  लिये  ् न्र ट्क्शन रक्

 मोटरों का  आयात  किया  है  और  यदि  तो  उनकी  लागत  तथा  देश  का  लाभ  कया  है

 कया  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  में  कोई  ट्क्शन ्  मोटरें  बनाई  गई  थीਂ  और  यदि  हां  तो

 संख्या  और  लागत  कितनी

 व्हीलर  sma  की  गई  मोटर  ओर  चितरंजन  लोकोमोटिव  वर्क्स  में  बनाई  गई  मोटरें  दोषपूर्ण
 थीं  अर  उपयोग  में  नहीं  लाई  जा  औरਂ

 यदि  तो  कितनी  मोटरें  दोषपूर्ण  पाई  गई  और  उनकी  लागत  कितनी  और  दोषपूर्ण

 मोटरों  की  सप्लाई  आर  निर्माण  के  कारण  कितनीਂ  हानि  हुई  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  ग

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  क्र  जी  ati  अनुबन्ध  क  के  रूप

 में  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उनकी  लागत  और  देश  का  उल्लेख  है  ।  [  ग्रंथ/लग  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०  448373]

 1972  तक  चित्तरंजन  रेल  इंजग  कारखाने  Fs  2  अलग-अलग  अभिकरणों

 कीਂ  406  कर्ण  मोटर  निर्मित  की  गयी  ।  इन  मोटरों  की  लागत  लगभग  7.6  करोड़  रुपय  है  |

 और  आयातित  मोटरों  का  उपयोग  चित्तरंजन  रेल  इंजन  कारखाने  द्वारा  निमित  बिजली

 ल  इंजनों  में  किया  गया  था  ।  फिर  कुछ  महीनों  के  उपयोग  के  पश्चात  आयातित  नवीनतम  किस्म

 के  कर्षण  मोटरों  में  अभिकल्प  सम्बन्धी  कुछ  कमियां  पायीਂ  गयी  ।  सम्बन्धित  अपने  प्रतिश्रुति  दायित्वों

 के  अधीन  अभिकल्प  सम्बन्धी  इन  कमियों  को  तथाਂ  उन  मीटरों  कीਂ  कमियों  को  श्री  जो  उपयोग  में  नहीं  और

 फल  न हीं  दु रुस तकर  रही  इन  त्रुटियों  को  ain  करने  पर  रेलों  द्वारा  किये  गये  खर्च  का  अभी  हिसाब
 नहीं  लगाया  गया  है  ।

 a
 चित्तरंजन  लॉफक़ोमॉटिय  घाव  क  काउंसिलोंਂ  की  बैठक

 3104.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  काल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  !

 ७"  ह क्या  चिरंत्तजन  लोकोमोटिव  विकास  में  मान्यता  प्राप्त  संघों  के  sats  में  काउंसिलों प्ले
 कार्य  कर  रही

 (a)  यदि  तो  वर्ष  1972  में  कहीं

 इसके  क्या  कारण  और

 सिलों  की
 कितनी

 बैठकें  हुई  और  यदि  कोई  बैठक  नहीं  तो

 क्या  औद्योगिक
 विवाद  अधिनियम

 के  अनुसार  कोई  वर्क्स
 कमेटी  है  और

 यदि  तो  इसके
 क्या  कारण
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 एए

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शकी  ()  a

 की  पाक  तथा  स्टाफ  की  दो  बैठक
 1972  में  स्टाफ  कौंसिलਂ  ग्य  st  मना

 कूर  ।

 चूंकि  कौंसिलਂ  जिनमें  कर्मचारियों  का  पूर्णरूप  से  प्रतिनिधित्व  चित्तरंजन  रेल

 मिति  बनाना  आवश्यक  नहीं  समझा
 इंजन  कारखाने  में  पहले  से  ही  कार्य  कर  रही  इसलिए  वहां  कर्मकार

 स

 गया  हूँ  ।

 लोकों  शेडो  में  लगे  कलियों  को  स्थायी  दर्जा  देना

 3105.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोको  शेडों  में  कोयला  इंजनों  पर  कोयला  रखना
 ओर

 राख  के  गड्ढ़ों  से
 राख

 हटाना  रेलवे  के  स्थायी  काम  हैं  और  क्या  प्रत्येक  लोको  शेड/स्टेशन  के  काम  की  माता  का  मूल्यांकन  किया

 गया  है
 और

 लक्ष्य  निर्धारित  किये  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इन  कामों  के  लिये  स्थायी  श्रमिकों  को  नियुक्त  किया  गया

 क्या  इस  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन मिला  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया

 रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  भारतीय  रेलों  के  आधुनिकीकरण  के

 भाप कर्षण  के  स्थान  पर  धीरे-धीरे  अधिक  कुशल  किस्म  के  क्षण  अर्थात्‌  डीजल  और  बिजली  कोण

 की  व्यवस्था की  जा  रही है  ।  इसलिए  भाप  क्षण  से  सम्बधित  परिचालन  कार्य  जैसे  कोयले
 की  उतराई

 इंजन  टेंडर  मे  कोयले  का  लदान  और  गड्ढों  से  राख  हटाने  का  कायें  स्थायी  नहीं  कहा जा  सकता  |  जहां
 भाप  कर्षण  इस  समय  चल  रहा  है  वहां  उपस्थित  परिचालन  सम्बन्धी  कार्यों  का  निस्संदेह  रूप  से  मूल्यांकन

 सवाल  नहीं  उठता  |

 कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए हैं  ।

 सरकार  ने  ठेका  श्रम  और  1970  के  अन्तर्गत  एक  केन्द्रीय

 सलाहकार  ठेका  श्रम  मण्डल  का  गठन  किया  है  जो  उन  क्षेत्रों  को  निर्धारित  करेगा  जहां  ठेके  पर  मज़दूरों
 को  लगाना  निषिद्ध  है  ।  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गये  निदेशों  का  पालन  रेलों  द्वारा  किया

 जायेगा  ।  बहुत  से  स्थानों  पर  श्रम  सटकारी  समिति ओं द्वारा  काम  किया  जाता  है  और  इसे  प्रोत्साहित  किया

 जाता  है  ।

 असिस्टेंट  ब/मशियल  इन्सपेक्टर  पूर्वी  के  वेतनमानों  का  पुरोधा

 3106.  Wi  समर  मुखर्जी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  परमशंद।त्ली  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  स्थापित  किये  गये  न्यायाधिकरण  के  पंचाट
 के  कारण  असिस्टेन्ट  कमशिअल  इन्स्पेक्टर  के  वर्तमान ों  का  पुनरीक्षण  क्रिया  गया है

 यदि  तो  क्या  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  में  उक्त  असिस्टेन्ट  कमर्शियल  इंस्पेक्टरों  के  एक  सैक्शन
 को  इन  लाभों  से  वंचित  रखा  गया

 क्या  इस  वारे  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया
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 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  और  जी  कर्मचारी  पक्ष  की

 यह  मांग  कि  सहायक  वाणिज्यिक  निरीक्षकों  और  का  वेतन  मान  205-280  रुपये  (To)

 से  बढ़ाकर  210-320  रुपये  कर  दिया  संयुक्त  वार्ता  तंत्र
 के

 अधीन  मध्यस्थ  मण्डल

 विचारार्थे  सौंपी  गयी  जिसने  उसे  स्वीकार  कर  लिया  था  ।  सम्बन्धित  आदेशों  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  कर  दिये  गये  थे  ।  मांग  विशिष्ट  रूप  से  सहायक  वाणिज्यिक  निरीक्षकों

 att  के  सम्बन्ध  में  इसलिए  दूसरे  सहायक  वाणिज्यिक  अर्थात्‌  सहायक  वाणिज्यिक

 निरीक्षक  ,  सहायक  वाणिज्यिक  निरीक्षक  )  ,  सहायक  वाणिज्यिक  निरीक्षक  *

 आदि  पर  यह  अधिनिर्णय  लागू  नहीं  होता  है  ।

 जी  af  ।

 उत  अधिनिर्णय  के  क्षेत्र  विस्तार  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 पश्चिम  बंगाल  और  सन् दर बन  में  रेलों  का  बिस्तार ्

 3107.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :
 क्या  रल  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  सामान्य  रूप  से  तथा  उत्तर  बंगाल  में  विशेष  रूप

 से  रेलों  के  विस्तार  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  योजन  तैयार  करने  का  और

 यदि  तो  क्यों  नहीं  ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शो  :  से  उत्तर  बंगाल  और  पश्चिम

 बंगाल  में  निम्नलिखित  लाइनों  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  पर  विचार  हो  रहा

 (1)  पुराना  मादा-वेलूरघाट  रास्ता  गजल

 (11)  हावड़ा-शिमाडा  को  बड़ी  लाइन  के  रूप  में  फिर  से  चालू  करना
 |

 (11)  हबड़ा  आता  को  बड़ी  लाइन  के  रूप  में  फिर  से  चालू  करना  सर्वेक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ।

 (iv)  लक्ष्मीकांत पुर  से  काक द्वीप  रास्ता  कुलपी  ।

 J (४)  केनिंग  से  गोलावाड़ी

 (vi)  हसनाबाद  से  केनिंग  रास्ता  प्रतापादित्यनगर

 (vii)  बड़गाछिया-चम्पाडांगा को  बड़ी  लाइन  के  रूप  में  फिर  से  चाल ू>  1973-74  में  सर्वेक्षण

 करना  ह  शुरू  किया  जायेगा  ।

 इन  प्रेक्षणों  के  पूरा  हो  जाने  के  पश्चात  इन  प्रस्तावों  पर  आगे  और  विचार  किया  जायेगा  |

 बिजली  के  उत्पादन  तथा  वितरण  के  लिए  पूंजी  निवेश

 3108.  थ्रो  एस०  एन०  मिश्र  क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  भारत  सरकार  ने  बिजली  के  उत्पादन  तथा  वितरण  के  लिए  रुपयों  में  कितनी

 पूजी

 पांचवीं  योजना  के  अन्त  तक  भारत  में  आवश्यकता  के  अनुसार  बिजली  का  उत्पादन  करने  के

 लिए  कितनी  पूंजी  लगाने  की  आवश्यकता  और

 अ  ५.
 बिजली  की  कम  रक  ब  तक  बने  रहने  की  संभावना
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 िणाणाालताा

 सिचाई  और  बिद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 देश

 में  बिजली के  उत्पादन

 और  वितरण  पर  जिसमें  ग्राम  विद्युतीकरण  भी  शामिल  निम्नलिखित  प्रकार से  कुल  व्यय  किए  गए

 रु०  में  आंकड़े
 ne

 )'
 गाथ

 ag  उत्पादन  वितरण  कुल

 1969-70  243.58  255.24  498.82

 1970-71  245.31  287  15  532.46

 1971-72  280.75  348.5  629.27

 योग  769.  64  890.91  1660.55

 इन  आंकड़ों में  वे  काउंटर
 a  म  भी  शामिल  है  जिनकी  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  वित्त-व्यवस्था  की  गई  है  ।

 1972-73  और  1973-74  के  वर्षो ंके  दौरान  1456  करोड़  रुपय  व्यय  होने  की  संभावना

 पांचवीं  पं  वर्षीय  योजना  को  अब  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  |  सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय

 दवारा
 तयार  किए  गए  प्रस्तावों के  अनुसार  पांचवीं  योजना

 के  दौरान  विद्युत  विकास  कार्यक्रम के  लिए
 7600  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  आवश्यकता  है  ।

 यह  प्रत्याशित  है  कि  विद्युत  की  कमी  की  स्थितियां  1973-74  के  दौरान  जारी  रहेंगी  और
 पांचवीं  योजना  की  प्रारम्भिक  अवधि  में  जारी  रहेंगी  ।

 जम्म  मं  खुदाई  भय  का  असफल  होना

 3109.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  पट्ॉलियम  और  सत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  जम्मू  में  सुरीन सर  कुएं  का  खुदाई  कार्य  असफल  हो  गया है  और  क्या  अग्रेतर  खुदाई
 स्थगित  करने  का  निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  खुदाई  स्थगित  करने
 के  करण है

 क्या  उक्त  कुएं  पर  अब  तक  लगभग  चार  करोड़  राय  खर्च  हो  चुके  हैं
 ;

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  परियोजना  की  असफलता  के  कारणों  और  चार  करोड़
 रुपय  के

 निष्फल  व्यय  की  पूरी  जांच  करने  का

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag) :  जम्मू  तथा  काश्मीर  में

 verre

 कुआं  संख्या  का  व्यसन  सकाय  बन्द  कर  दिया  गया  हैं  ।

 भूमिगत  भूगर्भीय  असामान्य  कठिन  परिस्थितियों  जिन  के  कारण व्यसन  कार्यों  कर

 cori
 जारी  रखा  जाना  संभव  नहीं  हो  सका  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तेल  तथा  प्राकृति क

 गैस  आयोग  ने  इस  का  निर्णय  किया  था  ।

 31-12-1972 तक  सुरिनसार  क्  संख्या  1  पर  386.  26  लाख  रुपये  का  व्यय  किया

 गया  थी

 जी  नहीं  ।
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 Supply  of  wagons to  traders  from  within  the  Division

 os  न g110.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister  of  Railway  i  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  sometimes  Railway  wagons  are  supplied  to  the  wagon  users  from  other
 Divisions  instcad  of  from  their  own  Divisions  as  a  result  of  which  wagon  users  have  to  suffer
 in  the  form  of  additional  expenditure  and  more  time;  and

 (b)  ifso,  the  remedial  measures  taken  by  Government  in  this  regard ?

 क Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shii  Mohd.  Shafi  Qureshi )
 (a)  Oa  certain  Divisions  where  outward  traffic  is  more  than  inward  traffic,  it  becomes  neces-
 sary  to  move  empties  from  other  Divisions  to  meet  the  demands  of  outward  traffic.  Some-
 times  it  is  also  more  convenient  to  move  empty  wagens  to  a  Division  from  an  adjacent  section
 of  another  Division.  These  movements  are  ordered,  depending  on  circumstances  and  also
 on  the  quantum  of  traffi:  offering  on  individual  sections  and  the  availability  of  empties  on
 those  sections.  Wagon  users  do  not  incur  any  additional  expenditure  on  account  of  empty
 ‘wagons  having  to  be  brought  from  outside  the  Division.  Normally  the  time  they  have  to

 Division.
 wait  for  empty.  wagons  will  also  be  more  if  wagons  were  to  be  supplied  only  from  within  the

 (b)  Does  not  arise.

 Posting  of  Attendants  in  Waiting  Rooms  at  Kaimganj  Station

 gx11.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Willthe  Minister  of  Railways  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  _Kaimganj  Station  (District  Farukhabad  in  Uttar  Pradesh)  on  the  North-
 Eastern  Railway  is  a  ‘B’  Class  Station  ;

 (b)  whether  there  are  two  separate  waiting  rooms  for  male  and  female  passengers
 but  there  is  no  attendant  there  ;  and

 (c)  ifso,  the  reasons  therefor  and  whether  Government  would  make  arrangements  to
 post  an  attendant  there  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  &  (b)  :  Yes.

 (c)  Waiting  Roomsare  attended  by  the  ClassIVstaff  on  duty  atthestation.  ‘Lhere
 ds  no  proposal  to  post  an  Attendant  separately  for  these  Waiting  Rooms.

 नंगल  sits  कारखाने  के  विस्तार  के  लिये  विश्व  बेक  से  ऋण

 3112.  अर्जुन  सेठी  :

 डा०  हरि  प्रसाद

 क्या  पैट्रोलियम  और  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि :

 क्य  विश्व  te  से  संबंद्ध  argo  डी०  ए०  नंगल  उबरकर  कारखाने के  विस्तार के
 लिए  ऋण  की  मंजूरी  दी

 (a)  यदि  तो  कितनी  राशी  को  मंजूरी  दी  गई  और  विस्तार  से  वर्तमान  संकट  किस
 कार  दूर  और

 प्रस्तावित  विस्तार  कार्यो  कब  तक  पुरा  हो

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उपमंत्री  और  :  जी  हां
 विश्व  बैक  ने  नंगल  विस्तार  यो  1

 के
 लिए  58  मिलियन  डालर  का  एक  ऋण  मंजूर  किया
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 13  मोच  1973  लिखित  उत्तर

 विस्तार  योजना  जो  संभरण  सामग्री  के  रुप  में  ईंधन  तेल/हैवी  ware  पर  अधारित  के
 वयन से  बिजली  की  आवश्यकता  जो  इस  इच्छित  उत्पादन के  लिए  164  मेगावाट
 उत्तरोत्तर कम  हो  जायेगी  |

 लगभग  1975  के  अन्त \

 Electrification  of  Harijan  villages  in  State  During  1972-73

 3113.  Shri  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  picased
 to  state

 eA (a)  the  State-wise  number  of  Harijan  villages  elecirified  during  19  oe)

 (b)  whether  the  prozress  of  electrification  of  Purnea  at  nd  North  Bhagalpur  12:  «(110 of  Bihar  has  been  very  slow  ?  and

 (c)  ifso,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irr  igation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Verma)

 re (a)  Harijan  villages  are  not  |  indicated  separately  in  the  statistics  of  electrified  villages, A  scheme  was  introduced  in  December,  1971,  to  extend  electricity  to  the  Harijan  Bastis
 adjacent  to  villas.  es  already  electrified.  Oa  the  basis  of  information  reccived  so  far,  the  num-
 pet  of  Harijan/Tribal  Bastis  clectrificd  during  1972-73  in  each  of  the  State  is  given  below:

 1.  Andhra  Pradesh  a  632

 2.  Bihar  600

 3  Haryana  188

 4  Gujarat  490

 5  Madhya  Pradesh.  253

 Maharashtra  762

 Manipur  4

 e Mysore

 Orissa  52

 10  Punjab  38

 250 Rajasthan

 12  Tamil  Nadu  39344

 13  Tripura

 Uttar  Pradesh 14  39315

 Nil
 15  West  Bengal

 TorTaL  थक  92743
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 In  Assam,  Himachal  Pradesh  and  Meghalaya  Harijan/Tribal  live  side  by  side  with  other
 communities,  and  general.  programmes  benefit  Hariyan/Tribal  and  other  communities
 equally.  In  Jammu  and  Kashmir,  Kerala  and  Nagaland,  there  is  no  specific  locality  inhabit-
 ed  by  Harijans  alone,  and  while  electrifying  villages,  localities  inhabited  by  Hariyans  are
 also  covered-4

 (b)  &  (c)  About  13%  villages  have  been  electrified  in  Bihar.  It  has  been  reported
 by  Bihar  State  Electricity  Board  that  the  percentage  of  electrification  in  North  Bhagalpur
 and  Purnea  is  34%  and  2%  respectively.  The  progress  of  electrification  in  Purnea  is  slow
 due  to  the  absence  of  high  tension  transmission  and  distributions  system.

 Utilization  of  water  resources  of  rivers  by  installing  pumps  on  river  banks

 3114.  Shri  G.  P.  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 state

 (a)  whether  Government  have  approved  any  comprehensive  irrigation  scheme  to  uti-
 lise  the  water  resources  of  rivers  by  installing  pumps  on  river  banks  with  a  view  to  properly
 irrigate  the  land  on  the  sides  of  the  river;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  and  the  action  taken  by  Government  in  this  regard
 State-wise  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Balgovind
 Verma):  (a)  &  (0)  ४  Irrigation  is  a  State  subject  and  irrigation  projects  are  planned,  for-
 mulated  and  implemented  by  tne  State  Governments.

 The  following  lift  irrigation  projects  were  sanctioned  for  implementation  in  the  major
 and  medium  irrigation  Sector  since  1968  :

 Name  of  River State  Annual
 Benefits
 (lakh  ac-

 ा
 res)

 mp  . I  U.P  1.  Dalmau  | 21
 दि

 ip  Canal  Ganga  1-54
 2  Bh  Opati  LuUsit Ona  1  p  Canai  Ganga  0.60

 3  Zamania,  Pump  Canal  Ganga  0.60
 Tons  Pump  Canal  .  Tons  0.82

 Narainpur  Pump  Canal  Ganga  0.60
 Pateora  Pum  है  ॥  Caral..  .  Yamuna de  0.076
 Sarauli  Bazurg  P.C.  Yamuna  0.078
 Dalmau  Stage  II  e  Ganga  2.774.

 द  J.  &  K.  I  Lethpora’  Jhelum  0.07
 2.  Ravi  Tawai  Lift  Scheme.  Tawai  0.34.

 The  State  Governments  also  have  small  pumping  schemes  in  the  minor  irrigation  sector
 administercd  by  the  Ministry  of  Details  of  such  small  schemes  are  not
 available  at  the  Centre.’

 Employees  working  in  Temporary  Gapacity  in  the  Ministry  of  Law,  Justice  and

 Company  Affairs  and  their  Gonfirmation

 gx15.  Dr.  Laxminarayan  Pandey  :  Wil

 Company  Affairs  be  pleased  to  state  the  Minister
 of  Law,  Justice  and

 (a)  the  number  of  employces  im  his  Ministry  who  have  been  working  continuously  in
 temporary  capacity  for  the  last  ten  years;
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 (b)  whether  any  scheme  to  confirm  them  is  under  ८011510 €1' 11011 2  and

 (c)  ifso,  the  salient  features  thereof?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of  Law,  justice  and  company  affairs

 (Shri  Nitiraj  Singh  Chaudhary)  :  (a)  62

 (b)  and  (c)  ;  There  is  no  specific  scheme  under  consideration  for  their  confirmation.
 These  temporary  persons  will  be  confirmed  in  accordance  with  the  existing  orders  of  the
 Government  of  India  as  and  when  permanent  posts  are  available  and  persons  within  the
 zone  of  confirmation  qualify  for  confirmation.

 यांत्रिक  गड़बड़ी  वाले  रल  के  इंजनों  और  खराब  dat  के  कारण  दुर्घटनायें

 3116.  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  यांत्रिक  गड़  बड़ी
 वाले  रेल  के  इंजनों  और  खराब  ब्रैंको  के  कारण

 कोई  दुर्घटना  हुई

 यदि  ती  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 इन  दुर्घटनाओं  की  आवृति  को  रोकने  के  लिय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद शफी  :  और  1970-71,1971-72

 1972-73  1973  के  तीन  वर्षो  के  दौरान  खराब  रेल  इंजनों  और ब्रेक  शक्ति के  अपर्याप्त

 होने  के  कारण  भारत  की  सरकारी  रेलों  पर  टक्कर  पटरी  से  उतरने  तथा  गाड़ियों  में  आग  लगने  की

 कोटियों  में  98  दुर्घटनाएं  हुई  ।

 प्रत्येक  यात्रा  के  पहले  और  बाद  में  तथा  निरीक्षण  और  मरम्मत  के  निश्चित  कार्यक्रमों के

 अनुसार  नियमित  अन्तराल  पर  भी  सभी  रेल  इंजनों  तथा  चल  स्टाक  के  निरीक्षण  कायें  में  कड़ाई
 जाती  हैं  ।  लेकिन  कुछ  ऐसे  भी  मामले  हुए  हैं  जबकि  खराब  सामान  के  कारण  जिनका  पता  ज्ञात  साधनों  से

 न  लगाया  जा  दुर्घटना  हुई  अथवा  कुछ  दुर्घटनाएं  मानवीय  गलतियों  के  कारण  हुई  |  इनको  व्यापक

 प्रशिक्षण  तथा  लापरवाही  के  मामलों  में  कठोर  अनुशासनिक  कार्रवाई  की  व्यवस्थाਂ  करके  न्युनतम  किया

 जा  रहा  है  ।

 जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया है  इन  मामलों  की  संख्या  का  प्रतिशत  भारतीय  रेलों  पर  चलने

 क्यों  की  कुल  संख्या से  बहुत  ही  कम  बैठता

 चित्तरंजन  लोकोमोटिव  बक्स  के  तमंचा  रियों  द्वारा  अदालतों  में  दायर  किये  गये  मुकदमों  को

 लड़न  के  लिए  सरकार  द्वारा  किया  गया  व्यय

 3117.  श्री  राबिन  सेन  :
 क्या

 रेल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे  fa

 क्या  चित्तरंजन  लोकोमोटिव  ः  के  कर्मचारियों  जिन्हें  ary  रेलवे  में

 कतरण  के  आदेश
 दिये  गये  थे  ,  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  अपने  स्थानान्तरण  आदेशों  के  विरुद्ध  मामला

 दायर  किया  था  तथा  उच्च  न्यायालय  ने  अपने  निर्णय  में  कहा  कि  स्थानान्तरण  आदेश  गलत  इरादे  से  जारी

 किये गय  थे  ;

 यदि  होता  इस  निर्णय  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  और

 चित्तरंजन  वर्क्स  ने  मुकदमे  पर  व्यय
 तथा  अधिकारियों  और

 कर्मचारियों  कीਂ  यात्राओं  पर  कितना  व्यय  किया  गया  ?
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 wat  Ts  y: रल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (aft  मुहम्मद  whee  ही  जी
 न ्पेग व्य  य्य् झ्  ना  च  महाप्रबंधक  द्वारा इस  निर्माण के  विरुद्ध  अपील  दायर  किया  गया  है  |

 कतरण  के  प्रत्येक  मामले  ही  समीक्षा की  जा  रही  है  ।

 | 6,246  रुपये

 Conversion  of  Khandwa-Ajmer  metre  gauge  line  into  Broad  gauge

 g118.  Shri  दल  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  .

 (a)  whether  Government  have  taken  a  decision  to  convert  Khandwa-Ajmer  Railway
 line  into  broad  gauge  line;  and

 (b)  ifso,  the  time  by  which  this  work  would  be  completed  and  the  funds  sanctioned for
 this  project

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.Shafi_  Qureshi)
 (a)  &  (b)  :  The  question  of  providing  a  parallel  B.G.  line  between  Ajmer  and  Chittorgarh
 (186  Kms.),  00012 (0121  length  of632  Kms  between  Ajmer  &  Khandwa,  15  under  investiga-

 tion  as  a  part  of  the  surveys  for  the  Delhi-Ahmedabad  M.G.  to  B.G.  conversion.  Similarly,
 in  another  portion  between  Indore  and  Mhow  (21.01  Kms.)  the  question  of  providing  a

 aralle]  B.G.  line  is  separately  under  consideration  and  the  report  ofa  reconnaissance  survey
 just  completed  for  this  proposal  is  under  examination.  Conversion  or  provision  of  parallel
 B.G.  line  in  the  remaining  portions  of  the  Ajmer-Khandwa  M.G.  link  is  not  being  conside-
 red  for  the  present.

 Construction  of  Over-Bridge  at  Khirkia  Railway  Station

 3119.  Shri  G.  | कि  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  population  of  a  place  is  taken  into  consideration  while  deciding  about

 the  construction  of  over-bridges  on  Railway  Stations;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  which  over-bridges  have  been  constructed  at  Ninbhora  and
 Raver  Railway  Stations  but  not  at  Khirkia  Railway  station?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  and  (b)  Foot  over  bridges  for  the  facility  of  passengers  to  go  from  one  platform  to  ano-
 ther  are  provided  not  on  the  basis  of  population  but  on  other  considerations  like  scheduled
 crossings,  height  of  platform,  extent  oftraffic,  importance  ofstation,  availability  of  funds  etc.
 The  proposals  for  provision  of  a  foot  over  bridge  at  allstations  where  it  is  not  existing  includ-
 ing  Khirkia,  willbe  considered  in  accordance  with  this  policy  and  progressively  implemented
 on  a  programmed  basis.

 Incident  of  Chain  Pulling  on  Bhusawal  and  Jhansi  Sections.

 3120.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  द

 (a)  the  number  of  chain  pulling  incidents  on  Bhusawal  and  Jhansi  sections  of  Central
 Railway  during  the  years  1970-71  and  1971-723

 (b)  the  number  of  cases  in  which  chain  pulling  was  necessary  and  the  number  of  cases
 fn  which  it  was  not  necessary;  and

 (c)  the  number  of  persons  punished  in  this  regard?

 The  न  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (a)
 to  (८)  Itis  presumed  the  Hon’ble  Meniber  desires  to  know  the  noiwt1,

 LTA  posit  on  in  Bhusawal  and  Jhansi
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 Divisions.  The  information  asked  for  is  given  in  the  table  below  :

 Bhusawal  Division  1971-72
 1970-77

 1,115  678 (1)  Total  No.  of  incidents  of  alarm  chain  pulling

 (2)  Number  unjustified  .  .  e  *334  *356

 (3)  Number  justified  थ  .  .  778  322

 (4)  Number  of  persons  punished  *Nil  *Nil

 Jhansi  Division

 (1)  Total  No.  of  incidents  of  alarm  chain  pulling  7241  9,201

 (2)  No.  unjustified  .  थ  थ  e  6,218  8,077

 (3)  No.  justified  थ  1,023  1,124

 (4)  No.  of  persons  punished  10  10

 (excluding  (excluding
 34  cases  15  cases

 pending) pending)

 *No  persons  responsible  for  unjustified  pulling  of  the  alarm  chain  were  punished,  as
 none  could  be  traced.

 Dispute  on  the  utilisation  of  water  of  Tapti  River  between  Maharashtra  and
 Madhya  Pradesh

 gr2t.  Shri  G.C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to
 State  :(a)  whether  any  dispute  has  arisen  between  the  State  of  Maharashtra  and  Madhya
 Pradesh  on  the  question  of  utilisation  of  water  of  the  Taptiriver

 (9)  1fso,  whether  the  dispute  has  since  been  resolved;  and

 (c)  ifnot,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  irrigation  and  power  (Shri  Balgovind
 Verma)  :  (a)  to  (c)  The  Government  of  Maharashtra  haye  reported  that  no  dispute  has
 arisen  between  Maharashtra  &  Madhya  Pradesh  on  the  utilisation  of  Tapi  waters, and  that
 on  the  other  hand,  a  complete  accord  has  been  reached  in  respect  of  planning  and  execution
 of  severa)  projects  in  the  basin.

 Amendment  of  Constitution  to  Ban  Judges  from  Starting  Practice  in  Supreme
 Court  after  Retirement

 3122.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Law,  justice  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1153  on  gist  No-
 vember,  1972  regarding  amendment  of  Constitution  to  ban  judges  from  starting  practice
 in  Supreme  Court  after  retirement  and  state

 a)  whether  any  decision  hassince  been  taken  in  the  matter;  and

 (9)  i€  so,  the  broad  outlines  thereol?

 The  Minister  of  Law,  justice  and
 Not  yet,  Sir.  company  affairs  (Shri  H.R.  Gokhale)  :  (a)

 (b)  Does  not  arise,
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 Provision  of  Shed  over  Kharachi  (Marwar  Junction)

 . . 3123.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state
 (a)  whether  the  platform  of  Kharchi  (Marwar  Junction)  at  which  the  train  for  Udai-

 pur  waits  for  hours,  is  absolutely  uncovered  and  there  are  no  benches  for  passengers  to  sit  on
 and  no  arrangement  for  drinking  water;  and

 b)  whether  Government  propose  to  provide  a  shed  there  and  if  so,  the  time  by  which
 it  would  be  provided ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):
 (a)  There  is  no  station  named  Kharchi.  Presumably,  the  Hon’ble  Member  is  referring  to

 Marwar  Junction.  Ifso,itisstated that  there  is  nocover  overthe  platform  No.  4  from  where
 the  trains  for  Udaipur  originate  at  present.  However,  adequate  benches  and  drinking  water

 srrangements  exist.

 (b)  Cover  over  the  platforms  are  provided  on  a  progrmmed  basis  in  consultation  with

 Railway  Users’  Amenities  Committee  and  in  accordance  with  the  availability  of  funds.  Accor-

 dingly,  the  work  regarding  provision  of  cover  over  the  platform  wiil  be  considered  for  inclu-
 Works  Pogramme. sion  in  future  years’

 Improvement  in  the  conduct  of  Railway  employees  towards  passengers:

 3124.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  १:

 (a)  whether  any  measures  have  been  adopted  to  improve  the  attitude  and  conduct  of

 Railway  employees  towards  third  class  passengers;  and

 (b)  ifso,  what?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qures  hi):

 (a)  &  (b)  Lhe  Railway  staft  who  come  into  contact  with  the  public  are  educated

 to  be  courteous  and  helpful  to  the  passengers.‘  Courtesy  Seminars,’  ‘Courtesy  weeks’  and

 ‘No  Complaint  weeks’  are  organised  by  the  Railway  Administrations  from  time  to  time  to

 make  them  alive  to  their  rsponsibilities  towards  the  pssengers.

 Expansion  of  fertilizer  factories  to  achieve  self  sufficiency

 3125.  Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be

 pleased  to  state

 (a)  the  time  by  which  India  would  become  self-sufficient  in  respect  of  fertilizers ;

 (b)  whether  the  existing  fertilizer  factories  are  being  expanded  and  their  production

 capacity  being  increased;  and

 (c)  ifso,  the  names  thereof  and  the  time  by  which  the  expansion  would  be  done  and’
 the  amount  involved  therein?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petrolium  and  Chemicals  (Shri  Dalbir
 Singh)  On  present  indications,  it  isexpected  that  the  country  is  likely  to  achieve  near  self
 sufficiency  in  fartilizer  production  by  about  the  end  of  the  Fifth  Plan,  This  is  on  the  basis

 qhat  the  proposals  made  for  inclusion  in  the  Fifth  Plan  are  approved  well  in  time.

 (b)  &  (c)  :  Yes,  Sir,  Some  plants  ere  being  put  through  expansions  bottelnecking
 programmes

 as  indicated  below

 Name  of  the  plant,  Likely  date  of  completion,  Estimated  amount  involved
 in  crorres)

 ली  ए nl

 1.  Nangal  Exp  n  End  of  1975  75-60

 £ ह  Namrup  Expansion  Jan.,  1974  50.69

 3.  Gorakhpur  Expansion  .  April,  1975  11.82

 eee  aaa  aeons  ene  eee  eeenene

 82



 लिखित  उत्तर 22  1894

 Name  of  the  plant  Likely  date  of  completion  Estimated  amount  invelved

 (Rs.  in  crores)

 4.  Kota  Expansion  March,  1974  8.70

 October,  1973  6.73 FACT  (IVth  Stage  Expansion)

 6.  FACT  Cochin  II  Expansion  September,  1974  45-00

 e  Beginning  of  1976  37-50 Trombay  Expansion  .

 8.  Sindri  Rationalisatio  Middle  of  1974  34-99

 .  ° g.  Sindri  Modernisation  Ist  half  of  1976  93-30

 130  रुपय  से  240  रुपये  और  205  रुपये  से  280  रुपये  के  वेतनमान  में  सहायक  स्टेशन

 मास्टरों  और  स्टेशन  मास्टरों  को  स्थायी  करना

 3126.  श्री  इसहाक  सम्भली  :  क्या  रल  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  म

 205  रुपय से  280  रुपय  के  वेतनमान  में  कितने  स्टे शन  मास्टरों  को  स्थायी  किया  जाना  है
 और  दिल्‍ली  डिवीज़न  में  कितने  स्ट  शन  मास्टरों  को  स्थायी  किया  गया

 205  रुपय  के  वेतनमान  में  कितने  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  स्थायी  किया  है  और
 दिल्‍ली  डिवीज़न  में  कितने  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  स्थायी  किया  गया

 130  रुपय से  240  रुपये  के  वेतनमान  में  कितने  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  स्थायी  किया

 जाना  है  और  दिल्‍ली  डिवीज़न  में  कितने  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  carat  किया  गया  और

 उन  स्टेशन  मास्टरों  और  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  को  स्थायी  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  जिनकी
 स्थायी  होने  की  बारी  है  ?

 रेल  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :

 जिनको  स्थायी  किया  जाना  ,  167

 जो  स्थायी  कर  दिय  गय  ह  के  159

 159 जिनको
 स्थायी  किया  जाना

 जो  स्थायी कर  दिये  गय  है  कोई  नहीं

 जिनको  स्थायी  किया  जाना  e  थ  चि  543

 जो  स्थायी कर  दिये  गये  है  e  e  e  238

 कुछ  स्टेशन  मास्टरों  को  स्थायी  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि या  तो  वे  अनुशासनिक  नियमों
 अधीन  भूगत  रहे  हैं  या  उनके  विरुद्ध  सकता  विभाग  द्वारा  मामले  चलाये  जा  रह  हूँ  ।  सहायक

 स्टेशन  मास्टरों  का  स्थायीकरण  रोक  लिया  गया  है  क्योंकि  उन्होंने  निर्धारित  जमानत  जमा  नहीं  करायी

 जो  स्थायीकरण  की  एक  शर्ते  है  ।
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 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  से  जमानत  राशि  जमा  कराया  जाने  क  आदेश  का  लागू  करना

 3127.  श्री  इसहाक  सम्भली

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सहायक  स्टेशन  मास्टरों से  जमानत  राशि  जमा  कराये  जाने  के  आदेश कब  से  लागू
 गये

 इन॑  आदेशों को  arm  करने  के  क्या  कारण हैं  ?  -

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  और  कदाचार  आदि के  कारण

 सरकार को  होने  वाली  हानि  के  रक्षोपाय  के  रुप  में  रोकड़ और  भंडार के  काम  पर  लगे  कर्मचारियों

 से  जमानत  ली  जाती  संहिता  निगमों  में  इसकी  व्यवस्था  है  और  यह  पद्धति  एक  लम्बे  अर्से

 से  प्रचलित है  ।  लेकिन  वाणिज्यिक  कर्मचारियों  से  300  रुपये  जमानत  लेने  के  सम्बन्ध  में

 वर्गीकरण  वाणिज्यिक  कर्मचारियों  के  अंतगर्त  किया  जाता है  ।

 विशिष्ट  अनुदेश  बोर्ड
 द्वारा

 25-1955
 को  जारी  गये  थे

 ।
 सहायक

 स्टेशन  मास्टरों का

 दिल्‍ली  डिवीजन  1957  से  पर्व  नियुक्त  किये  गये  सहायक  स्टेशन  मास्टरों

 का  tara  न  किया  जाना

 3128.  श्री  इसहाक  सम्मति :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  दिल्‍ली  डिवीजन  में  1957  के  पुर्व  नियुक्त  किये  गये  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  से
 300  रुपये  की  जमानत  राशि  जमा  नहीं  कराई  गई  क्योंकि  उस  समय  एसा  आदेश  लागू  हीं

 आर

 यदि  तो  उनको  स्थायी न  करने  haar  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  1957  से  पूर्व  नियुक्त  किये  गय

 सहायक  स्टेशन  मास्टरों  से  जमानत  जमा  कराई गयी  थी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  अधिकारियों  के  लिए  सैलूनों  पर  किया  गया  व्यय

 3129.
 श्री  इसहाक

 सम्भली
 :

 रेल  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे

 भारतीय  रेलवे  में  रेलवे  अधिकारियों  के  लिए  4,  6  और  8  पहियों वाले  सैलूनों  की
 संख्या  कितनी है  और  रेलवे  इन  कितना  व्यय  करता

 और

 क्या  रेलवे  अधिकारियों  के  विशेषाधिकारों  को  कम  करने का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन है  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  एक  विवरण  संगीत  है  ।

 अब
 निरीक्षण-यानों  का  उपयोग  कार्य  सम्बन्धी  प्रयोजनों के  लिए  ही  सीमित  कर  दिया

 गया हैं

 और
 उनकी  संख्या  में  उतनी  सीमा  तक

 कमी  की
 जायगी

 जो  क्षमता  पर
 विपरित

 प्रभाव
 न
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 विवरण

 रेल  कर्मचारियों  द्वारा  निरीक्षण  यानों  का  उपयोग  कार्य  सम्बन्धी  प्रयोजनों के  लिए  किया  जाता
 31-3-1972  को  भारतीय  रेलों  पर  ऐसे  यानों  की  संख्या  नीचे  बतायी  गयी  है  ———

 वाले  Ort  eat earfror  वाले  वाले

 132 बड़ी  लाइन  e  448  e

 मीटर  लाइन  191  38  162

 छोटी  लाइन  17  36

 इन  यानों के  अनुरक्षण  पर  होने  वाले  खच  हिसाब  अलग  नहीं  रखा  जाता

 दिल्‍ली  डिवीज़न  में  रेस्ट  गिवर  स्टेशन  मास्टरों  की  व्यवस्था  करना

 3130.  श्री  इसहाक  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  ने  अपने  पत्न  संख्या  ई०  Io  )  एच०  Fo  20  दिनांक

 15  1972  द्वारा  भारतीय  रेलवे  में  रेस्ट  गावर  स्टेशन  मास्टरों  की  व्यवस्था  करने  ay

 लिए  आदेश  जारी  किये

 दिल्‍ली  डिवीज़न में  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  द्वारा  अनेक  स्टेशन  मास्टरों  को  रेस्ट

 जाता

 क्या  उत्तर  रेलवे  के  महाप्रबंधक  को  दिल्‍ली  डिवीजन  में  रेस्ट  गावर  स्टेशन  मास्टरों

 की  व्यवस्था  करने के  बारे में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 तो  रेस्ट  गिवर  स्टेशन  मास्टरों  की  व्यवस्था  न  करने के  क्या  कारण है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद
 शफी  कुरेशी  )

 :  जी  भादेशये
 थे

 कि

 द्वारा  जाना fasta  स्टेशन  मामलों  में
 जैस ेकि  शाखा  लाइनों  fara  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  द्वारा भी  दिया जा  सकता

 स्टेशन  मास्टरों  को  विश्राम दाता  स्टेशन  मास्टर  विश्वास  देते  हैं  ।

 मण्डल  में  150  में  से  केवल  25  मामलों में  विश्वास  दाता  सहायक  स्टेशन  205-280
 रुपय ेके  पद क्रम के  स्टेशन  मास्टरों  को  विश्राम  रहें

 जी  हां  ।

 रेलवे  बोर्ड  के  16-9-1972  के  पत्र  संख्या  ई०  1 71/एच ०  ई०  आग  20
 निबन्धों  के  अनुसार  19  स्टेशन  मास्टरों के  130-240  रुपये  के  प्राधिकृत  वतनमान वाले

 दाता  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  वर्तमान  पदों  की  जगह  205-280  रुपये  के  प्राधिकृत  वेतनमान  वाले

 विश् वाम दाता  स्टेशन
 मास्टरों

 के  पद  बनाने के  लिए  कार्रवाई की  जा

 बेस्ट  कोर्ट  रेलवे  पर  आने  वाली  लागत

 3131.  श्री  to  पी०  नायक  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  a  करेंगे

 वेस्ट  कोस्ट  रेलवे
 उफ  कोंकण  रेलवे  के  निर्माण  पर  कितनी  लागत  आयेगी

 इस  रेलवे  का  निर्माण  कब  तक  पुरा हो  जायेगा ।
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 निर्माण कार्य  कितने  स्थलों  पर  शुरू  किया  जायेगा ;  और

 इन  स्थलों के  क्या  नाम  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  लगभग  213  करोड़  रुपये

 इसके  अनुमोदित  हो  जाने के  पश्चात  लगभग  8  वर्ष में  ।

 और  यह  परियोजना  विचार-विमर्श के  विभिन्न  चरणों  में  है  ।  सुखा से  राहत  के

 रुप  आप्ता-दसगांव खण्ड  (  लगभग  106  किण  मी  >)  पर  सम्बन्धी काम  किया
 जा  रहा  है  |

 दसगांव से  मंगलूर  तक के  शेष  खण्ड  800  कि०
 के  सम्बन्ध  में  एक

 सर्वेक्षण  भी  किया  जायेगा ।

 तीसरी  श्रेणी  के  प्रतीक्षालयों  और  डिब्बों  की  स्थिति

 3132.  श्री  क्‌०  चन्द्रभान  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  रेलवे  स्टेशनों  पर  तीसरी  श्रेणी  के  प्रतीक्षालयों  की  वर्तमान  स्थिति  क्रो  सुधारने  तथा  तीसरी

 श्रेणी  के  डिब्बों  के  यात्रियों  के  लिए  बेहतर  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  और  स्टेशनों  पर
 और  गाड़ियों

 इस  दिशा  में  जो  कदम  उठाये  गये  है  उनमें  निम्नलिखित  शामिल  है  :--
 में  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  लिए

 की
 गयी  विमान  सुविधाओं  में  सुधार  के  लिए  सभी  प्रयास  किय  जा  रहे  है  ।

 (1)  1971-72  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  34  स्टेशनों  पर  तीसरे  दर्जे के  नये  प्रतीक्षालय  और

 53  स्टेशनों
 पर

 तीसरे  दर्जे
 के

 मौजूदा  प्रतीक्षालओं
 में  सुधार/विस्तार  की  व्यवस्था  की  गयी  है  |

 (2)  इस  प्रयोजन के  लिए  ay  1972-73 और  197  3-74 में  24,  54  लाख  और  19.  77

 लाख  रुपये  की  रकम  की  भी  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 (3)  तीसरे  दर्जे  के  प्रतीक्षालयों  आदि  का  विद्युतीकरण  एक  निर्धारित  कार्यक्रम

 के  आधार  पर  किया  जा  रहा  है  और  95  प्रतिशत  स्टेशनों  जहां  आस-पास  में  उचित  दर  पर  बिजली

 उपलब्ध  है  पहले  से  हीਂ  बिजली  लगाओ  जा  चुकी  है  ।

 (4)  सवारी
 डिब्बों  में  सुविधाओं  में  सुधार  के  उद्देश्य  से  हल्के  वजन

 वाले
 नये  किस्म  के

 उच्चतर

 क्षमता  वाले  डायनमों  के  परीक्षण  किये  जा  रहे  है  |

 (5)  उन  सभी  स्टेशनों  पर  जहां  आगत  और  नीलामी  यात्रियों  की  संख्या  प्रतिदिन  1000 से  अधिक

 है  और  जहां  बिजली  और  नल  ग्  जल  की  सप्लाई  उपलब्ध  विद्युत  चालित  जलती  तकों  की  व्यवस्था

 की  जा  रही  है  ।

 6)  तीसरे  दर्जे  के  सवारी  डिब्बों  के  समुचित  अनुरक्षण  पर  निरन्तर  ध्यान  दिया  जाता  है  ताकि
 उसकी  स्वच्छता  और  सुविधा  फिटिंगों की  उपलब्धता  सुनिश्चित  at  जा  सके  ।

 काल  में  पंजाबी  परियोजना  का  निर्माण  काय

 3133.  श्री  सी०  क्‌०  चन्द्रभान  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  पंजाबी  परियोजना  पर  निर्माण  कायें  धीमी  गति  से  चल  रहा

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण  और
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 इस  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  किस  चरण  पर  है  और  यह  कब  तक  पुरा  हो

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  से  केरल  सरकार
 ने

 सूचित  किया  है  कि  carat  परियोजना  कार्य  नियत  समय  से  पीछे  है  और  इसकी  प्रगति  तेजी  से  हो

 रही  चिनाई  बांध  बायें  तट शीर्ष भाग  पर  24.  75  मीटर  तक  और  दो  ब्लाकों  में
 25  मीटर तक  पूर्ण

 होगया  मुख्य  नहर  और  माहे  शाखा  नहर  पर  कार्य  प्रगति  पर  है  ।  उन्होंने  बताया  है  कि  परियोजना
 का

 1980  में  gut  होना  संभावित  है  ।

 ब्रह्मपुत्र  और  गंगा  को  कावेरी  नदी  से  मिलाकर  भूमि  की  सिंचाई

 3134.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्रह्मपुत्र  और  गंगा  को  कावेरी  से  मिलने  के  परिणामस्वरूप  कितनी  भूमि  की  सिंचाई

 प्रत्येक  राज्य  में  इस  योजना  से  जहां  से  यह  नहर  गुजरेगी  कितनी  भूमि  की  सिंचाई

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  और  ब्रह्मपुत्र
 गंगा से  जोड़ने  का  विचार  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  की  मुख्य  अवधारण  का  एक  भाग  है  जिस  पर  अभी

 क

 की  जानी  है  ।  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड  के  संबंध  में  अभीਂ  तक  कार्यालय  अध्ययन  किए  गए  जिसके  संघटकों

 में  से  एक  होगा  कृष्णा  और  कावेरी  जैसी  विभिन्न  नदियों  को  जोड़ने  वाला
 सम्पकं

 |  विस्तृत  ब्यौरा  क्षेत्र  अन्वेषणों  के  पूर्ण  होने  पर  म,लूम  होगा  जिन  पर  पांच  से  सात  वर्ष  लगेंगे  ।

 मेरठ  शटल  को  डीजल  इंजन  से  चलाना

 3135.
 श्री  राम  प्रकाश :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मे ंडि
 क्या  नौ  बज  कर  नौ  मिनट  पर  गाजियाबाद  से  नई  दिल्‍ली  को  छुटने  वाली  मेरठ  शटल

 जल  इंजीन  और  कुछ  अतिरिक्त  डिब्बे  लगाने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन मिला  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  श्री
 :

 जी  हां
 ।

 फालतू  डीजल  इंजन  उपलब्ध  न  होने  और  दिल्ली  दिल्‍ली  स्टेशनों  पर  लम्बी  गाड़ियों  को

 |
 में

 टर्मिनल  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  यह  प्रस्ताव  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं

 उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  क  बारे  a  नीति

 3136.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 (a
 सरकार

 )  गस

 or  तेल

 और

 कोयले  पर  आधारित  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  के  बारे  में

 कया  सरकार  ने  विभिन्न  कच्चे  माल  पर  आधारित  उर्वरक  कारखानों  के  आधिक  लाभ  का
 तुलनात्मक  अध्ययन  किया  और

 यदि  हां  तो  उसके  अध्ययन  के  कया  निष्कर्ष  निकले

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  बीर  fag)  :  से  गस  और
 जो  दोनों  अधिकांश तौर  पर  के

 मंत्री
 (st  sy  सम्भरण माल  है  की  पर्याप्त  मात्राओं  में
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 अनुपलब्धि  के  संदर्भ में  सरकार ने  लाभप्रद  एवं  अन्य  तथ़्यों पर  ध्यान
 पूर्व

 विचार  करने  के  बाद  निर्णय

 लिया  है
 कि

 नये  उबर  कारखाने  जहां  तक  सम्भव हो  इंधन तेल  हैवी  पेट्रोलियम  फैशन  जिनके  देश
 में

 उपलब्ध  होने  की  आशा  है  जैसे  सम्भरण  माल  पर  आधारित  होने  चाहिए  |  उवैरक  सम्भरण  सामग्रियों

 में  अधिकतम  आत्म  निर्भरता  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कोयले  पर  आधारित  तीन  aa  भी  योजना  के

 एक  अंश  के  रूप  में  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 अन्य  देशों  की  तुलना  में  भारत  में  पारेषण  व्यवस्था  के  कारण  बिजली  का  नष्ट  होना

 3137.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  सिचाई और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  *

 भारत  में  राज्य  विद्युत  बोर्डों  कों  पारेषण  व्यवस्था  के  कारण  बिजली  कीਂ  जितनी  हानि  उठानी

 पड़ती  अन्य  देशों  की  तुलना  में  उसकी  औसत  प्रतिशतता  क्या

 क्या  इस  देश  में  पारेषण  व्यवस्था  के  कारण  बिजलीਂ  अधिक  नष्ट  होती  यदि  तो  इसके
 कारण  और

 इस  स्थिति  क़ो  सुधारने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रहीਂ

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  भारत  में  frat  सप्लाई

 को  17.5 में  पारेषण  और  वितरण  हानि  पारेषण  कीਂ  गई  कुल
 t

 |  कुछ  उन्नत  देशों  में  विद्युत

 प्रणालियों  में  इस  प्रकार  की  हानियां
 8  से  12  प्रतिशत तक

 और  बिजली  के  पारेषण  परिवहन  और  वितरण  में  हानियां  बिल्कुल  समाप्तਂ  नहीं
 की  जा

 सकती  क्योंकि  कुछ  हद  तक  हानि  अप रिहा यं  है  लेकिन
 ६  क  आयोजन  और  प्रणाली  अभिकल्प

 पर्याप्त  पारेषण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  और  प्रणालीਂ  को  ठीक  ढंग  से  प्रचालन  करके  हानियों  को  काफीਂ

 निम्न  स्तर
 पर  प्रत्यक्ष बड़ी  हानियों  कुछ  मामलों  में  बिना  मीटर  कीਂ  सप्लाई  और  ग्राम्य

 विद्युत  भारों  के  विस्तृत  विखराव  के  कारण  है  ।  चोरी  दोषपूर्ण  मापन  और  पारेषण  में  ara  के  कारण

 हुई  हानियों  को  पर्याप्त  उपाय  करके  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ।  इस  समस्या  की  जांच  करने  के  लिए
 अभियंताओं  की  एक  समिति  का  गंठन  किया  गया  है  ।  विद्युत  अनुसंधान  बंगलौर  भी  ्

 अध्ययन  और  प्रयोग  कर  रहा  ज्यों-ज्यों  हानियों  को  कम  करने  के  उपायों  क़ो  अभिज्ञात  कर  लिया

 जाता  अपेक्षित  उपायਂ  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  है  ।

 1962  के  पश्चात्‌  स्वतंत्र  रूप  से  तथा  सहयोग  के  स्थापित  हुए  औषध  उद्योगों  की  संख्या

 3138.  श्री  प्रियरंजन  दास  मुंदी  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  हमारे  देश  में  औषधियों  के  कितने  नये  कारखानों  तथाਂ  भेषज  उद्योग

 स्थापित  हुए  है
 और

 इनमें  से  कितने  पूर्णतया  स्वदेशी  है
 और

 कितनों  को  विदेशी  एककों के  सहयोग  प्राप्त
 पर

 क्या  पूर्णतया  स्वदेशी  कंपनी  दवारा  बनाई  गई  किसी  औषधि  काਂ  अधिक देशों  को  निर्यात
 किया  जाता  और

 यदि  तो  उन  कंपनियों  के  नाम  क्या

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान

 संगठित  क्षत्र  में  औषधि  एवं  भषजों  के  निर्माण  के  नये उ  स्थापना  के  संबंध में  4  एककों

 लाइसंस दिये  गये  इन  चार  एककों  में  से  तीन  भारतीय  कंपनियां  है  और  एकएक  एक  विदेशी  कंपनी
 इसके  अतिरिक्त  गत  न  वर्षों  के  दौरान  तकनीकी  विकास  के  पास  पंजीकृत  चार

 औषधि  एककों  नें  उत्पादन  आरंभ  कर  fear
 इनमें  सें  एकਂ  पूर्णतया

 भारतीय  कंपनी हैं  और  अन्य

 तीन  एककों  में  विदेशी  साझेदारी  हैं
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 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  जायगी

 जिले  के  दॉमोहिनी-लतागुरी  रेलवे  लिक  लाइन  का पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  के  अन्तगंत
 जलपाईगुड़ी

 3139.
 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कहा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  पूर्वोत्तर  सीमान्त  tera  के  अन्तर्गत  पश्चिम  बंगाल  में  जलपाईगुड़ी  जिले  के
 /  लता गु री  रेलवे  लिक  लाइन का  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने के  लिए  पुनः  कोई  प्रयास  अभी  आरम्भ  कियां

 गया  है  जों  कि  1968  के  तीस्ता  नदीं  की  बाढ़  में  नष्ट  हो  गया  और

 यदि  तो  वास्तविक कार्य  कब  आरम्भ

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  :  और  लतागड़ी-दोमृष्ानी-चंग्र बाँध १८.
 से  घनिष्टरूप

 लाइन  को  फिर  से  चालू  करने  का  प्रश्न  तिस्ता  के  आर-पार  रेल  और  सडक  पुलों  के  विस्तार

 से  जुड़ा  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्मित  बाढ़  प्रतिरक्षा  पों  की  जिनसे  रेलवे

 का  जल लाइन  की  सुरक्षा  रहती  बाढ़ों  से  टूटने  की  सम्भावना  तब  तक  बनी  रहेगी  जब  तक  तिस्ता
 सवार  चौड़ा  न  कर  दिया  जाय  |  वर्तमान रेलवे  पुल  में  150 फुट  के  7  स्पेन  बढ़ाने के  काम  को  पहले

 ही  मंजूरी  दी  जा  चूकी है  सड़क-पुल  को  चौड़ा  करने  काम  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाना  है
 ।  इसके

 अलावा  रेलवे  के  संसाधनों  का  पूर्ण  उपयोग  बंगला  देश  की  रेलवे  लाइनों  की  फिर  से  चालू  करने  से  सम्बन्धित

 तात्कालिक  प्राथमिक  वचन  बद्धताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  हो  चुका  स्थिति  में  सुधार  होते  at

 और  तिस्ता  के  आर-पार  सड़क  तथा  रेलवे  पुलों  क़ो  चौड़ा  करने  का  काम  पूरा  होते  ही  इस  लाइन  को  फिर
 से  चालू  करने  का  विचार  किया  जायेगा  ।

 Agencies  fox  sale  of  oil,  petrol  and  Gas  allotted  to  in  Bareilly
 District  of  U.P.

 3140.  Shrimati  Savitri  Shyam  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  only  gt  ex-servicemen  of  Uttar  Pradesh  have  been  given  agencies  for  the
 sale  of  petrol,  oil  and  gas  during  the  last  two  years;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  giving  agencies  to  such  a  small  number  of  ex-servicemen  in
 Uttar  Pradesh  ;

 (c)  the  number  of  agencies  for  the  purpose  given  in  Bareilly  District  of  Uttar
 Pradesh;  and

 (0)  if  no  such  agency  was  given  to  the  Ex-servicemen  in  Bareilly  District,  the  reasons
 therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministty  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir
 Singh)  :  (a)  Inaian  Oil  Corporation  appointed  g1  ex-Servicemen  as  its  dealers/distributors
 in  Uttar  Pradesh  from  tne  beginning  of

 January»  1970
 tillthe  end  ef  February  1973-

 (b)  The  appointment  of  dealers/distributors  is  made  by  the  IOC  mzinly  on  the  basis
 of  the  market  potential  and  the  need  for  creating  new  dealerships/distributorships.  Apart
 from  this,  prior  to  December  1971,  LOC  was  awarding  its  agencies/  distributorship  to  unem-
 ployed  graduates  from  low  income  group  families  on  a  preferential  basis.  Since  December,
 71  onwards,  the  Corporation  has  been  giving  first  preference  in  awarding  its  agencies  to  dis-
 abled  defence  personnel,  widows/dependents  of  those  killed  or  missing  in  action  and  ex-
 servicemen  on  the  basis  of  recommendations  made  by  the  Director  General  of  Resettlement
 in  the  Ministry  of  Defence.

 (c)  The  number  of  dealerships/distributorships  awarded  by  the:  IOC  to  et  servicenien
 in  Bareilly  District  of  Uttar  Pradesh  is  three.

 jd)  Does  not  arise.
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 Relatio
 Chemicats Ubhemicais  with  indian  Petr  oleum n’of  Ministry  of  Petroleum  and

 Institute,  Dehradun

 3141.  Shrimati  Savitri  Shyam:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals
 be  pleased  to  state

 (a)  the  nature  of  relationship  between  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and
 tne  Indian  Petroleum  Institute,  Dehradun  ;

 (b)  whether  the  Ministry  avails  of  any  sort  of  technical  assistance  from  that  Institute
 and

 (c)  ifso,  the  nature  thereof  and  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir

 Singh)  :  (a)  to  (c)  Since  its  inception  in  1960,  the  Indian  Institute  of  Petroleum  has  been
 assisting  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  in  a  number  of  studies,  feasibility  reports,
 experimental  work,  evaluation  etc.  and  its  advice  has  been  extremely  useful  to  the  Ministry
 in  arriving  at  decisions  on  various  subjects  concerning  petroleum  industry,  for  example,
 process  schemes,  evaluation  of  crude  oils,  development  of  new  processes  for  products  so  tar
 imported,  demand  projections  for  petroleum  products  and  refining  capacity,  quality  standards
 for  products  etc.  Experimental  work  carried  out  in  its  laboratories  has  guided  the  Ministry
 in  taking  decisions  on  a  number  of  issues.

 उत्तर  प्रदेश  और  पंजाब  में  सहकारी  क्षेत्र  में  उतारे  कारखानों  की

 3142.  श्री  भान  fag  भौरा  :  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 कया  उत्तर  प्रदेश
 और

 पंजाब  में  सहकारी  क्षेत्र  में  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना के  लिए  प्रयत्न

 किए जा  रहे

 यदि
 तो

 उसकी  मुख्य  बाते  कया  और |

 क्या  अन्य  राज्यों  में  भी  ऐ  से  प्रयत्न  को  बढ़ावा  दिया  जायगा  ?

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  मैसर्स  इण्डियन  फार्म रस
 टिलाइजसं  को-आपरेटिव

 एफ  एफ  सी  ने  मथुरा  To)  और  भटिण्डा
 में

 उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना  के  लिए  अस्थायीਂ  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  है  ।

 प्रस्तावों  में  इन  दो  कारखानों  में  से  प्रत्येक  के  लिए  सिद्धांत  रूप  में  निम्नलिखित  क्षमताओं  का

 उल्लेख  किया  गया  है  :

 197 अमोनिया  e  147  0  मीटरी  टन  प्रतिदिन

 1 iavyv qgnn
 ”  बी  बैरी यूरिया

 नाइट्रेट-फास्फेट  00  बै  बैरी  बैच

 e  1500  0.0  बै  पपी

 प्रत्येक  सन् यन्त्र  पर  लगभग  1:25  करोड़  रुपये  की  लागत  आने  का  अनुमान  है  और  वह  ईंधन  तेल  को  सम् भरण
 माल  के  रूप  में  प्रयोग  करेगा

 ।

 सरकार  ऐ  से  प्रस्तावों  पर  गुणावगुण  आधार  पर  विचार  करेगी  ।
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 गुजरात  में  भावनगर  और  तारापुर  के  बीच  रेलवे  लाइन

 3143.  श्री  कमल  मिश्र  मधुकर :  व्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 \  |  )  कया  गजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  भावनगर  और  तारापुर  केबीच  रेलवे  लाईन  बिछाने
 7

 का  अनुरोध  किया  है  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  कया  निर्णय  लिया

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफ़ी  :  जी  हां  ।

 इस  रेल  सम्पर्क  के  निर्माण  के  लिए  नये  सर्वेक्षण  करने  का  प्रश्न  गुजरात  राज्य  सरकार  के  साथ

 परामशपूर्वक  विचाराधीन  है  ।

 Improvement  in  the  supply  of  Indane  Gas

 3144.  Shri  Chandutal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Che-
 micals  be  pleased  to  state

 (a)  whether  supply  of  Indane  Gas  is  improving  ४

 (b)  ifso,  its  present  position  in  comparision  to  the  last  year;  and

 (c)  whether  Government  have  received  complaints  of  discrimination  being  made  in
 giving  its  agencies?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir
 ngh)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  As  against  the  supply  of  74,400  tonnes  in  the  year  1972,  supplies  in  1973  are  antici-+
 pated  to  be  approximately  94,800  tonnes.

 (c)  In  accordance  with  the  present  policy  of  IOC,  approved  by  the  Government,
 ersnips/distributorships  are  being  awarded  preferentially  to  the  disabled  defence  person-

 nel,  widows/dependants  of  those  killed  or  missing  in  action  and  ex-servicemen  on  the  recom-
 mendations  of  the  Director  General  of  Resettlement,  Ministry  of  Defence.  No  specific  com.
 plaints  of  any  deviation  from  this  policy  have  been  received.

 Setting  on  fire  a  passenger  train  at  Khurda  Road  Railway  Station

 3145.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  1.0
 state

 (a)  whether  a  crowd  stoned  a  passenger  train  at  Khurda  Road  Railway  Junction  (Bhu-
 baneshwar)  and  set  the  train  on  fire;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  Government’s  reaction  thereto;  and

 (c)  the  estimated  loss  sustained?

 The  Dy.  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  ः  (a)
 The  duplicate  7Dn.  Puri-Howrah  Express  was  stoned  at  Khurda  Road  Railway  Junction
 on  17-2-73-  However,  a  bogie  of  317  Up  Howrah-Puri  Passenger  train  was  set  on  fire  at  Retang
 Station  near  Khurda  Road  Junction  the  same  day.

 (b)  These  incidents  arose  out  ofinter-provincial  following  publication  of  an
 ditorial  in  the  ‘Hindustan  Standard’  of  5tn  February  1973  under  the  caption  ‘Doctors

 rom  Prompt  action  was  taken  by  the  Orissa  State  Government  to  bring  the  situation

 under  control.

 (c)  Rupees  5
 lakhs  approximately.
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 Reduction  in  prices  of  medicinal  preparations  of  common  use.

 & है
 211 Vill  tne  Minister  of  Petroleum  & 3146.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :  Chemicals

 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  proposed  to  reduce  the  prices  of  medicinal  preparations  of  common  use;
 and

 (b)  ifso,  the  names  of  those  preparations  and  the  extent  to  which  their  prices  would  be
 reduced?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir
 Singh)  :  (a)  and  (b)  :  The  prices  of  all  drugs  and  the  formulations  based  thereon  are  con-
 trolled  under  the  Drugs  (Prices  Control)  Order  1970,  (DPCO)  the  main  objective  of  which
 is  to  see  that  all  drugs  and  medicines  inclusive  of  those  in  common  use  are  available  at  jrea-
 sonable  prices.  The  DPCO  contains  special  provisions  regarding  prices  of  ‘‘essential  bulk
 drugs’’  to  ensure  their  availability  at  fair  prices.  Lesser  margins  are  generally  allowed  in
 fixing  tne  prices  of  medicinal  preparations  in  common  use.  The  prices  are  constantly  revi-
 wed  to  effect  reductions  wherever  justified.

 केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  दवारा  बिजली  परियोजनाओं  का  निर्माण

 3147.  श्री  ATTo  पी०  उलनबी  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 ऐसे  तापीय  और  पनबिजली  परियोजनाओं  की  संख्या  क्या  है  जो  बिना  किसी  बाहरी

 सहायता  के  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  के  सहयोग  से  ही  निर्मित  की  गई  हैं  अथवा

 निर्माणाधीन  हैं  ;  और

 देश  में  निर्माणाधीन  बिजलीघरों  को  परामशं  देने  के  लिए  tala  जल  और  विद्युत
 आयोग  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  में  क्या  कठिनाइयां

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 बाल  गोबिन्द  :  25  लघु|  जल  विद्युत
 तथा  8  ताप  प्रतिष्ठापनों  के  अतिरिक्त  30  विद्युत  परियोजनाएं -  ताप  तथा  जल  विद्युत  पूर्णतः

 केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  की  सहायता  से  निर्माण  की  जा  चुकी  हैं/की  जा  रही  हैं  ।

 इनमें  कोई  बाह्य  सहायता  नहीं  ली  गई

 सलाहकारी  कार्य के  लिए  स्टाफ  बढ़ाने  तथा  संगठन  को  पर्याप्त  रूप  में  सुगठित  करने  के

 लिए  कायंवाही  की  जा  रही  हैं

 बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  का  निर्माण  कार्य  पुरा  होना

 3148.  श्री  आर०  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  देश  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सहायता  प्राप्त  सभी  बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं  पर

 निर्माण  ज  निर्धारित  समय  के  अनुसार  हो  रहा  है  ;

 यदि  तो  ऐसी  परियोजनाओं  के  नाम  कया है  और  प्रत्येक  मामले  में  कितना  विलम्ब

 इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हूँ और  परियोजनाओं  पर  निर्माण  कार्य  शीघ्र  पूरा  करने

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  तथा  करने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री वि  बाल  गोविन्द  वर्मा  )  ।
 और

 सिचाई  एक  राज्य  विषय  है  और  राज्य  सरकारें  अपनी  विकासात्मक  योजनाओं  के  sata  सिंचाई
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 परियोजनाओं
 का  कार्यान्वयन  करती  हँ  राज्य  योजनाओं  को  केन्द्रीय  सहायता

 और  अनुदानों  के  रूप  में  दी  जाती  है
 और  यह  किसी  विशेष

 स्कीमों  के  ग्रुप  अथवा

 विकास  के  शीर्षों  से  संबद्ध  नहीं  है  ।

 चौथी  योजना  में  4.'8  मिलियन  date  की  अतिरिक्त  सिचाई  शक्यता  को  लक्ष्य  रखा  गया

 at  ए  प्रत्याशा  है  कि  कोसी  राजस्थान  नहर  और  रामगंगा

 सिचाई  परियोजनाओं  जिनके  प्रत्याशित  लाभों  में  चौथी  योजना  के  अंत  तक  दो  से  तीन  वर्ष

 तक  देरी  हो  परियोजनाओं  की  लागत  में  वृद्धि  के  कारण  लगभग  1  मिलियन  हैक्टर

 की  कमी  हो  सकती

 राज्य  सरकारों  को  उन  स्कीमों  को  got  करने  के  लिए  जिन  पर  पहले  से  अच्छी  प्रगति
 हो  चुकी  अधिकतम  संभव  शैतानों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  सलाह  दी  गई  है  ।  परियोजनाओं की
 प्रगति  का  बार-बार  पुनरवलोकन  किया  जाता  है  और  सामने  आई  कठिनाइयों  को  दूर  करने के
 लिए  हर  dna  प्रयत्न  किए  जाते  उन  महत्वपूर्ण  परियोजनाओं  पर  भी  जिनसे  भविष्य  में

 पूर्ण  अतिरिक्त  लाभ  हो  सकते  योजना  आयोग  द्वारा  ध्यान  दिया
 जा

 रहा  है
 ।

 पतरातू  तापीय  बिजली  घर  की  एक  यूनिट  का  बन्द  होना

 3149.  श्री  आर०  पी०  उलंगनम्बी  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  पतरातू  तापीय  बिजली  घर  की  एक  यू  निट  कुछ  फालतू  पुर्जों  के उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 बन्द  कर  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  यह  कितनी  अवधि  तक़  बन्द  रही  ;

 इसमें  प्रयुक्त  होने  वाले  फ़ालतू  पुर्जों  की  लागत  कितनी  है  तथा  इन  पुर्जों  को  कहां से
 प्राप्त किया  गया  था  ;  और

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  स्थिति  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक

 वाही  at  गई  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द  बर्मा )  टर्बाइन  मोटर

 की  मरम्मत  के  कारण  में  एक  50  मेगावाट  की  यूनिट  इस  समय  चालू  नहीं

 मशीन  की  11  1972  से  मरम्मत  हो

 मैसेज  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  हरिद्वार  में  मोटर  की  मरम्मत  हो  रही
 सोवियत  रुस से  भ  पुर्जों  के  आयात  करे  लिए  7,69,634  रुपय ेके  बराबर  की  विदेशी  मुद्रा  भी

 नियुक्त  कर  दी  गई  है  ।

 तथा
 डी०  जी०  ही०  की  स्वीकृति  के  बिना  प्रत्येक  परियोजना  पर  उपस्कर  की  कीमत के

 (1)  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  विदेशी  war  की  विशेष  मुक्ति  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता

 0.  1
 प्रतिशत  तक  आपात्कालीन  फालतू  पुर्जों  के  आयात  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया  है  ।

 (2)  फालतू  पुर्जों  को  देश  में  निर्माण  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे

 (3)  सरकारी  क्षेत्र  में  बिद्युत  संयंत्र  और  उपस्कर  की  भारी  मरम्मत  की  देशी  बिद्युत  संयंत्र

 निर्माताओं  द्वारा  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 _  (4)  बी०  एज०  ई०  एल०  ई०  आई०  एल०  के  कारखानों  में  fears  उपस्कर

 को  मरम्मत  में  तेजी  लाई  जा  रही  है  और  ऐस  कार्यों  को  अधिक  नियमित  पर  गठित  करने
 के

 लिए  प्रबंध  किये  रहे
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 fet
 arts wat  डोरी  a  तापीय  बिजलीघर  की  स्थापना द  ि

 3150.  श्री  आर०  पी०  उलनबी  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  पांडिचेरी  में  एक  तापीय  बिजलीघर  की  स्थापना  करने  की  संभावना  के  बारे  में

 जांच  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  की  जांच  इस  समय  किस  स्तर  पर  की  जा  रही  और

 प्रस्तावित  तापीय  बिजलीघर  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  जी  हां  ।

 और  :
 केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  पांडिचरी  में  30  /  60  मैगावाट  को

 क्षमता  के  साथ  कोयले  से  चलने  वाले  विद्युत  केन्द्र  की  स्थापना  की  संभाव्यता  ही  जांच  पांडिचेरी

 प्रशासन  के  साथ  परामशं  करके  कर  रहा

 सहा नदी  बेसिन  में  हसदिओं  परियोजना  की  तकनीकी  जांच

 3151.  श्री  ई०  ato  faa  पाटिल  :  क्या  लिखाई  और  बिद्युत  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 ्
 ण  )  क्या  महानदी  बेसिन  में  प्रस्तावित  सदियों  परियोजना  की  तकनीकी  जांच

 पुरी  हो  गयी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बाते  कया  हूँ  ;
 और

 यदि  तो  तकनीकी  जांच  कब  तक  पूरी  कर  ली  जाएगी ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द
 से  महानदी

 बेसिन  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  हृदयों  परियोजना  “  अन्तिम  चरण  में  46

 लाख  एकड़  को  सिंचाई  और  150  मेगावाट  विरुद्ध  के  प्रतिष्ठापन  करने  के  एक  बांध  का

 निर्माण  परिकल्पित परियोजना  को  58.  92  करोड़  रुपये  की  अनुमनित  लागत  पर  जून  1972

 में  प्राप्त  किया  गया  ary  परियोजना  पर  केन्द्रीय  जल  और  विद्युत  आयोग  की  टिप्पणियां

 1972  में  राज्य  सरकार  को  भेज  दी  गई  इनके  उत्तर  अभी  तक  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं

 हुए
 el

 गोदावरी  बेसिन  विवाद

 3
 152.  श्री  ई०  वी०  fag  पाटील  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बतानेਂ  की  कृपा  करेंगे

 क्या  संबंधित  राज्यों  के  बीच  उत्पन्न  गोदावरी  बेसिन  विवाद  सुलझ  गया  है  ;

 यदि  तो  यह  विवाद  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ;  और

 इस  विवाद  को  निपटाने  के  लिए  सरकारने  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  से  (7)  गोदावरी
 र  कृष्णा  से  संबंधित  जल  विवादों  जिनको  बातचीत  द्वारा  हल  नहीं  किया  जा  सका

 दोनों  के  लिए  बनाए  गए  न्यायाधिकरण  को  न्यायनिर्णयन  के  लिए  निर्दिष्ट  किया  गया  था  न्याय

 निर्णयन की  कार्यवाही  प्रगति पर  जब  कि  न्यायाधिकरण  द्वारा  विवाद  पर  बहस  करने  को  अभी
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 तक  हाथ |  में  नहीं  लिया  गया  है
 और  जो

 इस  समय  कृष्णा  विवाद  पर  कार्यवाही
 कर

 रहा
 यह  बताना  कठिन  है  कि  गोदावरी  जल  विवाद  पर  न्यायाधिकरण  का  पंचाट  कब  उपलब्ध

 होगा
 न्यायाधिकरण के  अध्यक्ष  जहां तक  हो  कार्य  में  तेजी  लाने  के  लिये  कहा  गया  है  ||

 दिल्ली  तथा  नई  दिल्लो  स्टेशनों  के  yea  इंस्पेक्टरों  को  साप्ताहिक  छुट्टी  भत्ता

 3152.  श्री  महा दीपक  fag  शाक्य  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्‍ली  और  दिल्‍ली  मेन  स्टेशनों  पर  8  घंटे  की  शिफ्ट  में  धमकी

 के
 रूप  में  काम  कर  रहे  हैल्थ  इंस्पेक्टरों  को  इसके  एवज  में  काम  के  घंटो  संबंधी  विनियमों  के

 उल्लंघन  में  साप्ताहिक  छुट्टी  अथवा  समयोपरि  भत्ता  नहीं  दिया  जाता  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यिकी  की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  सें  उप मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  कार्य  घंटा  विनियोगों  के

 सांविधिक  उपबंधों  के  अधीन  दिल्‍ली  मेन  और  नयी  दिल्‍ली  स्टेशनों  पर  काम  कर
 रहे

 क्षकों  को
 कर्मचारियों

 के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  ये  कर्मचारी  साप्ताहिक
 विश्राम  अथवा  उसके  बदले  सर्वोपरि  भत्ता  पाने  के  हकदार  नहीं  लेकिन  ऐसी  स्थिति  को  छोड़
 कर  जब  काम  की  अनिवार्यता  के  कारण  न  किया  जा  सकता  उन्हे एक  पाक्षिक

 छुटटी  मनाने  दी  जाती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 अजमेर  डिवीजन  में  सेवावधि  के  आधार  पर  zo  ए  जी०  सी०  anal  आदि  की
 नियुक्ति

 3154.  श्री  कार  लाल  बरवा :  क्या  रेल  मंत्री  अजमर  डिवीजन  रेलवे
 में  टी०  wo  जी०  सी०  और  केश  विट्नेंसिज  की  नियुक्ति  के  बारे  में  9  मई  1972

 के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  5544  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  टी०  Vo  जी०  सी०  लगभग  गत  10  वर्षों  से  काम  कर  रहे  हैं  जब  कि  अन्य

 होए

 अ  की

 सेवा  के  सिर्द्धात भ. “म
 अनुसार

 दार

 जाए  हैं  और

 यदि हाँ  तो  एक  ही  विभाग  के  कर्मचारियों के  बीच  भेदभाव  बरतने  के  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  (F

 आबू  रोड  में  काम  कर  रहे  कुछ  सहायक  चल  माल  बाबुओं  को  नहीं  बदला  सका

 था
 क्योंकि  उस  स्टेशन  पर  110-200  रुपये  के  वेतनमान में  सहायक  माल  बाबुओं  के  कोई  कार्यकारी

 पद  नहीं  फिर  रेल  प्रशासन  ने  ये  अनुदेश  जारी  किये  हैं  कि  मण्डल  के  अन्य  स्टेशनों  पर
 काम  कर  रहे  सहायक  माल  बाबुओं  को  बारी  बारी  से  रखा  जायें  ।

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  कर्मचारी  सहकारी  ऋण  समिति  के  बारे  में  रिज  बेक  की  रिपोर्ट

 3155.  थी  मधु  दण्डवत :  क्या  रेल  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aa  दक्षिण  पूर्व  रेलवे
 कर्मचारी  सहकारी  ऋण  समिति  .  निर्देशक  दक्षिण

 पूर्व  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  नाम-निर्देशित हैं ;

 ये  निदेशक वहाँ  कितने  समय  से  हैं  और  उनके  नाम  क्या  हैं  ;
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 es  प्याउ ना
 ा
 ् क्या  ऋण  समिति  के  लेखों  का  पिछले  ई  वर्षों  से  मि  नहीं  हो  पाया  और

 क्या  इस  संबंध  में  रिजर्व  बैंक  की  रिपोर्ट  अंशधारियों  को  नहीं  दी  गई  है  और  यदि

 तो  उसके  क्या  कारण  हू ँ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  eras  शफी  कुरेशी  )  at

 जिन  तारीखों  से  उपाध्यक्ष  और  चार  नामित  निदेशक  इन  पदों  परे  काम  कर

 रहे  वे  इस  प्रकार

 1  श्री  आर  कण  अध्यक्ष  -14-9-1972

 2  श्री  आर०  उपाध्यक्ष  1)~27-5-1968

 3  श्री  एम०  Uo  2  5-3-1963

 4  श्री  एस०  कं०

 5  श्री  एम०

 6  श्री  बी०  बी०  निर्देशक  14-9-1972

 यह  सही  नहीं  है  कि  समिति  के  लेखों  का  पिछले  कई  वर्षों  से  मिलान  नहीं  किया

 गया

 भारतीय  रिजवी  बैक  की  रिपोर्ट  निदेशकों के  निमित्त  थी  और  उनके  समक्ष  रख  दी

 गयी  थी

 कलकत्ता  मे  भूमिगत  रेलवे  की  व्यवस्था  के  लिय  विदेशी  मुद्रा  की  सहायता

 3156.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  में  भूमिगत  रेलवे  का  निर्माण  ard  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 निर्माण  कार्य  एजेंसी  को  दिया  गया  है  ;  और

 इस  परियोजना  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 मुहम्मदਂ

 शफी  :  दमदम टाली मंज  भूगत  रेल

 लाइन  को  1979  में  पूरा  करने  का  लक्ष्य  बनाया  गया

 यद्यपि  खण्ड वार  fader  का  काम  भारतीय  ठेका  फर्मों  को  सौंपा  जायेगा  तथापि  रेल

 मंत्रालय  के  अधीन  महानगर  परिवहन  परियोजना  संगठन  पूरे  काम  के  लिये  उत्तरदायी  है  ।

 चुने  गये  उपस्करों  के  आधार  पर  विदेशी  मुद्रा  24  करोड़  रुपये  और  32  करोड़  रुपये
 के  बीच  रहने  की  संभावना  है

 बेस्टकोस्ट  फार्टीलायपझर  प्लॉट  के  लिए  स्यान  की  खोज

 3157.  श्री  पी०  वेंकटासुब्बया  :
 क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 (F)  क्या  बेस्ट  कोस्ट  फर्टीलाइजर  प्लॉट  के  लिए  स्थान  खोज  लिया  गया  है  ;  और
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 $n

 यदि  तो  उसका  नाम
 क्या  है  और

 इस  मामले में  क्या  निर्णय  किया  गया

 और पैट्रोल  नया  और  रसायन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  :
 संभव  स्थानों  जहां  पांचवी

 पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  उर्वरकों  की  अतिरिक्त

 क्षमता  स्थापित  की  जा  के  बारे  में  इस  समय  अध्ययन  किये  जा  रहे  इन  अध्ययनों  में

 पश्चिमी  तट  के  कुछ  स्थान  भी  शामिल  हैं  ।

 कम्प्यूटर  लगाने  के  कारण  क्मचारियीं  की  छंटनी  को  रोकन  क  लिपे  कार्यवाही

 3158.  श्री  पी०  वेंकटासुब्बया
 :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  रेल  विभाग  में  इस  समय  चौदह  कम्प्यूटरो  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ;

 ये  कम्प्यूटर  कहां  कहा
 पर  लगाय  गय  हँ  और  जानकारी  देने  में  ये  कहां  तक  सहायक  सिद्ध

 हुए  हूँ  ;  और

 (7
 )  कम्प्युटर  लगाने  के  कारण  कर्मचारियों  की  छँटनी  न  हो  इस  दृष्टि  से  कार्यवाही

 की  गई

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी )  at

 एक  विवरण  संलग्न  म  रखा  SUK  ।
 देखिए  संख्या  एल०  fo  4484/73]

 कर्मचारियों  की  फिर  से  काम  पर  लगाने  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  बशर्तें  कि

 लिखित  बातें  सुनिश्चित  हो  जायें

 (1)  कोई  छंटनी  न  हो
 ;

 (11)  परि लब्धियो ंमें  कोई  कमी  नई  हो  ;

 (iii)  भावी  पदोन्नति  की  संभावनाएं  पदों  की  संख्या  के
 रूप  में )

 जो  मशीन

 पद्धति  लागु  करने  के  समय  वे  कर्मचारियों  के  लिये  पूरीं  ate  संरक्षित  और

 (iv)  feet  भी  कर्मचारी  का  उनकी  सहमति  के  बिना  उनके  वर्तमान  स्टेशनों  से  स्थानान्तरण

 तीन  योजना
 अवधियों में

 रल  पर  यातायात  की  मात्रा  अत्यधिक  बढ़  गयी  ।  सूचना  इकट्ठी
 करने  दस्ती  तरीका  बढ़े हुए  काम  को  सम्हाल  नहीं  सका  ।  इसलिए  तुरंत

 “
 प्रबंध  सूचना  प्रणाली ਂ*

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कम्प्यूटरों को  लगाना  ।  रेलोपर  लगाये  कम्प्यूटरों  का  उपयोग  लेखा  तैयार
 सामान  सूची  नियंत्रण  और  कुछ  परि चाल निक  का  संकलन  करने  के  लिए  किया  जाता

 न्त्यादन  कारखानो ंमें  लगाये  गये  उपस्करों  का  उत्पादन  अनुसूची  सामान  सूची

 मशीन  से  लदान  आदि  के  लिए  किया  जाता  है  ।  मुगलसराय  विन्यास  यार्ड  में  गये  कम्प्युटर  का
 उपयोग  विन्यास  मरम्मत  लाइनों  पर  कार्यों  की  ब्यौरा  और

 नो
 की  रुकौनी  से  संबंधित

 सूचना  इकट्ठी  करने  के  लिए  किया  जाता  है  ।  बोर्ड  कार्यालय में  लगाये  कम्प्यूटर
 का  उपयोग  माल

 डिबों  केਂ  संचलन  और
 क्षेत्रीय

 चलो  के  दिन  प्रतिदिन  के  परिंचालन  के  समन्वय  से  संबंधित  परिचालनिक
 आंकडों  का  संकलन  करने  के  लिये  किया  जाता

 है
 ।

 पंजाब  के  मनसा  से

 3160.  श्री  भान  सिह  क्या  रेल/मंत्री  यह  बताने  कीं  कि
 :

 कयों  पंजाब के  मस्साਂ  रेलवे  स्टेशन पर  नवम्बर  1972  को  ढलान  के  लिये  मकका  की
 लगभग  दो  हजार  बोरियां  बुक  करायी  गयी  थीं  ;  और
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 कारियों  ने  माल  बुक क
 ff

 कराने  वालों  को  8 क्या  इस  तथ्य  के
 बावजूद

 कि  tad  अधि

 1972  को  ही  रेलवे  रसीद  दे  दी  थी  मकका  की  उक्त  बोरियां  अभी  तक  स्टेशन  पर  पड़ी

 हुई  यदि  तो  इसके  कया  कारण
 है

 ?

 रेल  मंत्रालय में  उपमंत्री  मुहम्मद  शफी  8-11-72 को  मनसा  स्टेशन
 पर  ढुलाई  के  लिय  मकका  की  क  वल  964  बोरियां  बुक  की  गयी  थीं  ।

 मकका  की  ये  964  बोरियां  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  न  होने  के  कारण  निकासी  के  पड़ी  हुई
 थीं

 किः  इसी  बीच  10-11-72  को  पंजाब  सरकार  ने  एक  सिविल  प्रतिबंध  लागू  कर  पंजाब

 सरकार  को  तुरंत  इस
 संबंध  में  लिखा  गया  था  और  उन्होंने  15-1-73  को  इस  आशय  का

 उत्तर  दिया  कि  रेलवे  अथवा व्यापारी  मकका  का  यह  स्टाक  निर्धारित  भाव  पर  भारतीय  खाद्य  निगम

 को  दे  सकते है  ।  पाठकों  को  नोटिस  जारी  किये  गये  थे  कि  वे  या  तो  परीक्षणों  को  वापिस  ले

 8-11-72  कौतुक  की  गयी  मकका  की  इस या  उन्हें  भारतीय  खाद्य  निगम  को  दे  दें  ।

 964  बोरियों  में  से  724  बोरियां  पोषकों  द्वारा  वापिस  ले  ली  गयी  लेकिन  शेष  240  बो

 अभी  थी  स्टेशन  पर  पड़ी  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  गांवों  में  बिजली  लगाया  जाना

 3161.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  कया  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1972  से  अब  तक  पश्चिम  बंगाल  के  कितने  गांवों  में  बिजली  लगाई  गई

 ईन  गांवों  में  बिजली  की  कुल  कितनी  खपत  हुई  है  तथा  बिजली  की

 विक  खपत  कितनी  है  ;  और

 वर्ष  1973  के  अंत  तक  कितने  और  गांवों  में  बिजली  सप्लाई  किये  जाने  की  आशा

 सिचाई  और  विदित  मंत्रालय  उपमंत्री  बाल  गोविंद  पहली  अप्रैल
 31  1972  तक  पश्चिम  बंगाल  में  1,328  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  किया  गया  ।

 जैसा  कि  पश्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  सूचित  किया  औसत  10  से
 12  कि०  वा०  प्रति  ग्राम  था  और  वास्तविक  मांग  औसत  रूप  में  3  से  5.  कि०  वा०  की

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  विद्या  ate  क  कार्यक्रम  क  अनुसार  1972-73  और  197  3-74

 ul  दौरान
 10,000  गांवों  के  विद्युतीय  रण  की  संभावना  यदि  समयानुसार  साज  सामान  तथा  धन

 उच्च  न्यायालयों  में  अनूरु चित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  न्यायाधीशों के  पदों  का
 आरक्षण

 3162.  को  मान  fag  दौरा :  क्या  न्याय  और  कम्पनी  कायें  मंत्री  ag बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 =)  क्या  भारत  के  उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  के  कुछ  प्रतिशत  पद  अनसचित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  लिय  आरक्षित  किय  गये  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ;'
 और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 अनुसूचित  जातियों  के  कितने  न्यायाधीश  नियुक्त  किये  गये

 हँ
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 न्याय  और  कम्पनी  काय  मंत्री  एच०  आर०  :  जी

 उच्च  न्यायलयों  में  नियुक्तियां  गुणावगुण  और  उपयुक्तता  के  आधार  पर  की
 जाती

 ऐसी  नियुक्तियां  में  जाति  और  समुदाय  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  |

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  आजकल  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों में  अनुसूचित  जातियों

 से  संबंधित  तीन  न्याय।धीश  उनमें  से  एक  1973  में  नियुक्त  किया  और

 अन्य  दो  1965  और  1968  में  नियुक्त  किए  गए  थे  ।

 दूतावास  रेलवे  स्टेशन  पर  पानी  की  सप्लाई  का  प्रबन्ध

 3163.  श्री  मान  सिह  मौरा  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जनता  के  अनेकों  अभ्यावेदनों  के  उपरांत  दिल्ली-भाटिया  लाइन  के  दूतावास

 रल  स्टेशन
 पर

 पाती  की  सप्लाई  का  अभी  तक  कोई  प्रबंध  नहीं  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  इस  स्टेशन  पर  यात्रियों  की

 सुविधा  के  लिये  पानी  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  पहल  से  मौजुद  यहाँ  प्लेटफार्म  पर  एक  हैण्ड
 पम्प  लगा  हुआ  है  और  एक  पानी  वाला  रहता

 प्रश्न  नहीं  उठता

 यात्रियों  की  भीड़  कम  करने  के  लिये  हावड़ा  तथा  समस्तीपुर  के  बीच  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ी  का  चलाया

 जाना

 3164.  श्री  योगेंद्र  झा  :  कया  रेल  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  नाथ  बिहार  तथा  मिथिला  एक्सप्रैस  से  हावड़ा  तथा  समस् ती प्र  के  बीच  माता  करने

 वाले  यात्रियों  को  रेलों  में  प्रतिदिन  अत्यधिक  भीड़  होने  के  कारण  अत्यधिक  असुविधा  होती  है

 और  क्या  इस  संबंध  में  उनको  बहुत  से  अभ्यावेदन  दिए  गए  हैं ;

 यदि  तो  कया  हावड़ा  और  समस्तीपुर  के  बीच  एक  अन्य  एक्सप्रैस  अथवा  मेल  रेल

 गाड़ी  चलाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  कब  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है ं?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  जी  इस  मागं  के  कुछ  खंडो

 पर  इन  गाड़ियों  में  भीड़-भाड़  रहती  है  और  इस  संबंध  में  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हुए  ह ूa

 जी

 मोकामा-बरौनी  खंड  पर  लाइन-क्षमता  और  हावड़ा  में  टर्मिनल  संबंधी  सुविधाओं  की

 कमी  के  हावड़ा  और  समस्तीपुर  के  बीच  डाक /  एक्सप्रैस॑  गाड़ी  चलाना  इस  समय

 तारीक  नहीं  है

 इन्डियन  tain  टिकट-चेकिंग  स्टाफ  एसोसिएशन  का  संकल्प

 3165.  श्री  वी०  पी०  साठे  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इंडियन  र  लगेज  टिकट  चैकिंग  स्टाफ  ऐसोसिएशन  द्वारा  भेजे  गए  संकल्पों
 aps  fs की  एक  प्रति  प्राप्त  हो

 गई
 है  11  19  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का

 बचा रहे है
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 |  पूर्ण  स्टेशनों  पर  रनिंग  सुविधाए क्या
 टिकट  निरीक्षण  aaa  को  महत

 प्रदान  नहीं  की  गयी  हैं  और  यदि  तो  इसक  क्या  कारण  और

 समाज  विरोधी  तत्वों  से  टिकट  निरीक्षण  क्मेंचारियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिय

 क्या  उपाय  करने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 मुहम्मद

 शफी
 कुरेशी  )

 :
 इस  मान्यताप्राप्त  एसोसिएशन

 की  मध्य  र  लवे  शाखा  द्वारा  स्वीकृत  संकल्प  जिसमें  13  मांग  मिले  ऐसे  मसले  मान्यताप्राप्त

 श्रम  संगठनों  द्वारा  समय-समय  पर  उठाये  जाते  हैं  और
 विभिन्न

 स्तरों  पर  वार्ता तंत्न  तथा  संयुक्त

 परामर्श  ta  की  बैठकों  में  विचार-विमर्श  के  जरिए  तय  किये  जाते  है  ।

 वर्तमान  अनुदेशों  के  अनुसार  चल  टिकट  परीक्षकों  को  रनिंग  कमरों  का  उपयोग  करने  की

 अनुमति  है  बशर्तें  रनिक  कर्मचारियों  की  आवश्यकताओं  कौ  पूरा  करने  के  बाद  उनमें  फालतू  जगह

 उपलब्ध
 हो

 ;  रेलों  को  भी
 कहा

 गया
 है

 कि  जिन  स्टेशनों
 पर  रनिंग  कमरों  में  फालतू  जगह  उपलब्ध

 हो  वहां  एक  निर्धारित  कार्यक्रम  के
 आधार

 पर  गैर  रनिंग  रियों  को  कुछ
 जिसमें

 टिकट  जांच  कर्मचारी  भी  शामिल  ञ
 @,  के  लिए  आराम  कमरे  कीਂ  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करें  ।

 रेलों  पर  कानून  और  व्यवस्था  कायम  रखना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेवारी  जो

 रेलवे  स्टेशनों  पर  पुलिस  तैनात  करक  इस  दिशा  में  आवश्यक  कदम  उठाती  है  ।  सरकारी  रेलवे

 पुलिस
 द्वारा  भी  अधिकांश  यात्री  गाड़ियों  की  मार्ग रक्षा  की  जाती  इसके  अलावा  उपद्रव  ग्रस्त

 क्षेत्रों  में  चलन  वाली  मालगाड़ियों  और  रोकड़  इकठ्ठी  करने  वाली  '  सवारी  गाड़ियों  कीਂ  रेलवे

 स्तर
 दल  के  सशस्त्र  कर्मचारियों  द्वारा  मार्ग रक्षा  की  जाती  इससे  कर्मचारियों  की  सुरक्षा  रहत

 ।

 तूतीकोरिन  saws  उद्योग  समूह

 3166.  श्री  ज्योति मंथ  ag:  क्या  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  तूतीकोरिन  उब  रक  समूहਂ  भारत  में  सबसे  उर्वरक

 समूह हैं  ;

 यदि  at,  तो  इस  प्रस्तावित  समूह  के  कौन  कौन  है

 निर्देशक  बोड़े  के  सदस्य  कौन  कौन  है  ;  और

 कुल  कितनी  पूंजी  लगाई  गई  हैं  और  इसके  निर्माण  पर  कुल  कितनी  लागत

 आयेगी  और  वित्तीयक  पोषण  के  साधन

 पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  जीਂ  समतल
 की  प्रतिदिन  1100  मीटरी  टन  अमोनिया  की  क्षमता

 चामस  सदन  पैट्रोकैमिकल  इंडस्ट्रीज  कार्पोरेशन  लि०

 इस  समय  निर्देशकों  के  बोर्ड  का  गठन  निम्न  प्रकार  है

 1  श्री  एम०  पु  चिदाम्बरम

 2  श्री  के०  आर०  श्रीवास्तव

 3.  श्री  वी०  के०  शाह
 4  श्र  एस०  गोविन्द  स्वामीनाथन
 5  ी  ०  wowstrr श्री  Vo  MIO  शभुथया छ
 6  श्री  एम०  जी०  मेनन
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 7.  श्री  आर०  नरसिम्हन
 एन  स 8.  श्री  वी०  wr  प  ब्रायन

 9.  श्री  mo  eto  वी०  aaa

 10.  श्रीਂ  हरचन्द  सिंह

 11.  श्री  एस०  कें कटारा मन

 12.  श्री  एच०  वी०  एन०  शटी

 13.  श्री  djo  एस०  विजया राघवन

 14.  श्री  एम०  एन०  काले

 15.  AY  क०७  आर०  पी०  आयंगर

 इस  परियोजना  के  लिए  27.77  करोड़  रुपये  के  विदेशी  मुद्रा  अंश  सहित  71  करोड़
 रुपये  की  पूजी  लागत  स्वीकृत  की  गई  थी  ।  कंपनी  के  अनुसार  इस  परियोजना पर  xa  73.  95

 wc करोड़  रुपय  ला  जो  निम्न प्रकार  से  पूरी  की  आने  अनुमान  है
 :

 शेयर  पूंजी  रुपये  19.00  करोड़

 वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  रुपये  18.  00  करोड़

 कर्न्सादियम  या  बैंकर्स  से  ऋण  रुपये  26.50  करोड़

 परिमाण  शक्ति  विभाग  हेवी  aic ee De  ama  रुपये  3.  00  करोड़
 परियोजना  के  लिए  से

 अंशदान

 इंटरनेशनल  जनरेशन  आफ  कैश  .'  रुपये  7.45  करोड़

 कुल  रुपये  73.  95  करोड़

 Pensionary  benefits  to  Railway  employees  during  1972-73

 3167.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai

 Shri  Narendra  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Railway  employees  whose  persion  cases  were  decided  during  t  h
 financial  year  1972-73  ;  and

 (b)  the  number  of  cases  pertaining  to  the  said  period  which  are  still  pending  with
 Government?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :
 (a)  &  (b)  Information  is  being  collected  and  will  be  placed  on  the  table  of  the

 abha.

 सिचाई  कार्यों  के  लिए  त्रिपुरा  को  सहायता

 3168.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  कीਂ  सूखा
 की

 स्थिति  से  निपटने  के  लिये  केन्द्र  ने  faq  सरकार  को  सिंचाई  का  at

 के  लिये  कु  ल  कितनी  धनराशि  दी  और

 क्या
 केन्द्र

 द्वारा  चालू  वित्तीय वर्ष  में  कोई  बुहत  सिंचाई  परियोजना आरंभ  की  जाये  ?
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 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविंद
 निम्नलिखित

 सिंचाई

 स्कीमें  जिनको  चाल  वर्ष  1972-73
 के

 अन्दर  पूर्ण  होना  परिकल्पित
 कार्यान्वयन के  लिये  fare

 सरकार ने  दीवंकालीन ऋण  के  रूप  में  21.40  लाख  रुपये  की  धनराशि  स्वीकृत  की  है  ——

 (1)  कृषकों को  50%  की  आर्थिक  सहायता  पर  120  अतिरिक्त  पम्प  सेटों  का  वितरण

 (2)  सरकारी  खाते  में  पंप  सेटों  की  प्रतिष्ठापना

 (3)  मौसमी  बंधों  का  निर्माण

 (4)  200  आर्टेसियन  नलकूपों  का  निर्माण t

 अब  तक  त्रिपुरा सरकार  ने  केन्द्रीय सरकार  कोई  नहर  अथवा  मध्यम  सिंचाई स्कीम  प्रस्तुत

 नहीं की  है  ।

 सगलतराय  रेलवे  स्टेशन  पर  रेल  सम्पत्ति  की  चोरी

 3169.  श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ह्

 क्या  मुगलसराय  में  रेल  सम्पत्ति  की  चोरियों  की  घटनाओं  में  किसी  प्रकार  की  कमी

 हुई  है  अथवा  ऐसी  घटनायें  बढ़  रही

 भूतपूर्व  रेल  मंत्री  श्री  गुलजारी  लाल  नंदा  ने  जो  प्रयास  किए  उन  पर  कितना व्यय

 हुआ  और  उनसे  कितनी  सफलता

 इस  समस्या के  उन्मूलन के  लिय  अब  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 मुहम्मद  शफी  :

 जी  हां  ।  मुगलसराय  ATS

 और  मुगलसराय  क्षेत्र  के  निकटवर्ती  अपराध  सुधार हुआ  है  ।
 197 1

 और  1972  में  निम्नलिखित  तुलनात्मक  आंकड़ों  से  पता  चलेगा  कि  स्थिति  किसी  हृद  तक  सुधरी
 द्र

 चोरियों  की  किस्म  पंजीकृत  मामलों  की  संख्या

 1971  1972

 चलती  गाडियों  में  चोरियां  eo  80  31

 art में  चोरियां  56  14

 कोई  नहीं  कोई  नहीं माल  में/प्लेटफाम॑  पर  चोरियां

 उठाईगीरी  11
 tT

 147  51
 ee

 इस  विशेष  अभियान में  हुए  अतिरिक्त  खर्च  का  कोई  अलग  हिसाब  नहीं  रखा  गया

 है  ।  लेकिन  मुगलसराय  में  चोरियों  और  उठाईगीरी  को  कम  करने  के
 लिए  भूतपूर्व

 रल  |

 Hat

 are  किये  गये  प्रयासों  के  अच्छे  परिणाम  निकले  है  और  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ  है

 (1)  मुगलसराय  के  पूर्वी  और  पश्चिमी  फ्लाइ  ओवरों  पर  जहां  तज  बलात  है  और

 कारण  गाड़ियां  बहुत  ही  धीमी  रफ्तार  से  चलती  है  जिससे  अपराधियों  को  आसानी  से
 अपराध  करने  का  मौका  मिल  जाता  बराबर  सशस्त्र  तैनात  कर  दि  गये
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 (2)  ae  के  भेद्य  क्षेत्रों  में  सशस्त्र गश्त  की  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है  ।

 (3)  रात  में  चलने  वाली  सभी  महत्व  पूर्ण  माल  गाड़ियों  की  लव  सुरक्षा  दल  के  सशस्त्र
 कर्मचारियों  द्वारा  मार्ग रक्षा  की  जाती  है  ।

 (4)  पर्यवेक्षण  कर्मचारियों  द्वारा की  जाने  वाली  जांचों  को  dia  कर  दिया  गया  है  ।

 5)  कुख्यात  अपराधियों  को  पकड़ने  के  लिये  रेलवे  सुरक्षा  दल  द्वारा  स्वतंत्र  रूप  तथा

 सिविल  पुलिस  और  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  सहयोग  से  समय-समय  पर  अभियान  चलाये  जाते  है  ।

 (6)  रेल  सम्पत्ति  a  उठाईगीरी  में  अंतर्ग्रस्त  अनेक  अपराधियों  और  रेल  कर्मचारियों को

 गिरफ्तार  किय  गया  ।

 (7)  कुछ  कुख्यात  अपराधियों/रल  सम्पत्ति  को  aa  वाले  व्यक्तियों  को  आन्तरिक  सुरक्षा

 अनुरक्षण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  हवालात  में  रखा  गया  है  |

 कक्काडोव  तथा  पानदानों  सिचाई  परियोजनाओं  के  अनुमान

 3170.  को  रामचन्द्र  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मं  ग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  इस  बीच  केरल  सरकार  से  कक्काडोव  तथा  पयास्विनों  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अनुमान॑
 प्राप्त हो  गए  है  ?

 सिखाएं  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  ये  सिचाई  परियोजनाएं
 अभी  तक  केरल  सरकार  से  केन्द्रीय जल  और  विद्युत  आयोग  में  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 Assault  on  petroleum  worker's  in  Calcutta

 3171.  Shri  Ramavatar  Shastri

 Shri  5.  A.  Muruganantham  :

 Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  be  pleased  to  state

 (a)  whether  four  Members  of  Parliament  from  West  Bengal  had  sent  him  telegrams
 or  checking  murderous  assaults  alleged  to  have  been  made  on  the  w

 orkers
 of  Indian  Oil

 Employees’  Union  in  Calcutta  and  its  neighbournood ॥

 (b)  whether  similar  telegrams  have  also  been  sent  to  the  Prime  Minister  and  the  Minister
 ofState  in  the  Ministry  of  Home  Affairs;  and

 (c)  ifso,  the  action  taken  by  Government  to  check  such  assaults  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  (Shri  Dalbir
 Singh)  :  (a)  &  (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Government  as  well  as  the  Indian  Oil  Corporation  have  been  in  close  touch  with  the
 West  Bengal  Government  in  this  regard.  The  local  100  management  is  also  fully  seized  of
 the  matter.  All  cases  of  violence  were  promptly  brought  to  the  notice  of  civil  authorities  and
 protection  soughtfor  the  Corporations  workers.  West  Bengal  Government  has  been  rendering
 full  assistance  in  dealing  with  the  matter  and  the  situation  has  since  become  normal.

 राज्यों  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  को  असमान  प्रगति

 3172.  श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  भागीरथ  भवर  :

 क्या  सिचाई  पदक ans
 विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  प्रगति  अत्यन्त  असमान  रही
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 es  अनधिक

 क्या  कुछ  राज्यों  के  अधिकांश  गांवों  में  अभी  तक  बिजली  नहीं  पहुंची  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उत  राज्यों  में  बड़े  पैमाने  पर  ग्रामीण  विद्युतीकरण  प्रारंभ

 करने के  लिए  कोई  योजना  बनाई है  ?

 लिखाई  और  विद्युत  मंत्रालय
 सें  जाल  योधिस्द  :  से  प्राम

 विद्युतीकरण  कार्यक्रम  विभिन्न  घटकों  यथा  विद्युत  उपलब्धता  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पारेषण  तथा  वितरण

 संगठनात्मक  संरचना  इत्यादि  पर  निर्भर  है  ।  देश  के  समस्त

 राज्यों  में  ग्राम  विद्युतीकरण  के  मामले  में  एक  समान  प्रगति  नहीं  हो  सकती  |

 जम्मू  व  मध्य

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यों  में  ग्राम  विद्युतीकरण  31

 1972  को  23.4%  अखिल  भारतीय  औसत  से  कम  है  |

 ग्राम  विद्युतीकरण  के  लिए  योजनाएं  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  तयार  तथा  कार्यान्वित  कौ

 है  और  इनकी  वित्तीय  व्यवस्था  राज्य  परियोजना  परिव्यय  के  अन्तर्गत  निधि  से  और  वित्तीय

 व्यवस्था  करने  वाल  संस्थानों  जैसे  जीवन  बीमा  वाणिज्यिक  वित्त/पुर्वित
 प्राम  विद्युतीकरण  निगम  इत्यादि  से  ऋण  लेकर  की  जाती  है  ।  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यक्रम

 के  लिए  वित्तीय  व्यवस्था  करने  वाले  संस्थानों  द्वारा  दिया  गया  धन  राज्यਂ  योजना  परियों  से  अलग

 होता है  ।  उन  राज्यों  में  जो  पिछड़े हुए  ग्रामीण  विद्युतीकरण के  प्रगति  तीब्र  करने के
 लिए  विशेष  प्रयत्न  किये जा  रहे  है  ।  wast  योजना  के  परियों  से  वृद्धि  हुई  है  ।  ग्राम  में
 विद्युतीकरण  निगम  ने  उन  राज्यों  को  जो  कि  पिछड़े  हुए  स्कीमें  स्वीकृत  करने  पर  भी  बल

 दिया है  ।  निगम  द्वारा अब  तक  स्वीकृत  की  गई  394  स्कीमों  में  से  212  स्कीम  उन

 राज्यों  से  संबंधित  है  जो  पिछड़े  हुए  है  ।  208.97  करोड़  रुपये  की  ऋण  सहायता
 के

 प्रति  117.51  करोड़  रुपये  a  धनराशि  इन  राज्यों  कें  निमित्त  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 ग्राम  विद्युत  +रण  निगम  के  लिये  (1971-81)  के  निमित्त  परिप्रेक्ष्य  योजना  भारत

 सरकार  द्वारा  दश  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिये  तेयार  कीਂ  गई  है  ।  यदि  धन  उपलब्ध  हो  गया

 1981  तक तो  यह  परिकल्पना  कीਂ  जाती  है  कि  3.40  लाख  गांवों  का  विद्युतीकरण

 हो  जायेगा  ।  यह  भी  आशा  की  जाती  है  कि  उस  समय  तक  समस्त  राज्यों में  कम  से  कम

 50  प्रतिशत  गांवों  का  विद्युतीकरण  हो  जायेगा  |

 वाराणसी  में  अफिसस  क्लब  का  निर्माण

 3173.  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  यादव  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  द्वारा  वाराणसी  में  लगभग  दो  लाख  रुपयों  की  लागत  से  हाल  ही
 में  एक  आफिसस  क्लब  बनाया  गया है  ;

 क्या  इसी  रेलवे  द्वारा  उसी  स्थान  पर  दूसरा  आफिसस  क्लब  बनवाया जा  रहा
 जो

 लगभग  पुरा  होने  वाला  और  इस  पर  लगभग  ढाई  लाख  रुपये  खच  होने  का  अनुमान  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  यह  भारतीय  रेलवे  अपेक्षित  मितव्ययता  अनुरुप  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  मंत्री  मुहम्मद  शफी  कुरेशी )  1970-71  में  वाराणसी में
 लगभग  14970  रुपये की  लागत से  एक  आफिसर्स  क्लब  की  व्यवस्था की  गयी  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रीत  नहीं  उठता  |
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 रा  श  यवक  को  कथित  हत्या foray
 स्टेशन  के  समीप  रेलवे  सुरक्षा  बल  हवा

 3174.  श्र  रोबिन  ककैटो  क्या  रेल  मंत्नी यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  आसाम  में  सिम्लुगुरी  सिबसागर  के  समीप  रेलवे  सुरक्षा  चलने  एक  चलती

 हुई  माल  गाड़ी से  गोली  चला  कर  23  1973  को  एक  युवक  की  हत्या  करदी
 ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  तथ्य  क्या  है
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  i ( TI  मुहम्मद  शरद्  :  और  23-1-1973

 ड़ी को  लगभग  17.  30  बजे  शिमल गुड़ी  के  सर्वश्री  अबिदुर  रहमान  और  अलकुर  रहमान  ने  शि  डा

 के  स्टेशन  मास्टर  और  सरकारी  रेल्वे  पुलिस  के  कमांडिंग  अफसर  को  सूचना  दी  कि  रेलवे  सुरक्षा  दल

 के  कर्मचारियों  जो  टी  12  डाऊन  माल  गाड़ी  की  मार्ग  रक्षा  कर  रहे
 लगभग  15  वर्ष

 के  एक
 लड़के  को  गोली  से  मार  डाला है  ।  जांच  करने  पर  गोली  से  घायल  लड़के  का  शव  शिमल गुड़ी  रेलवे

 स्टेशन  के  दिखाऊपुल के  पास  होम  सिगनल  और  बाहरी  सिगनल  के  बीच  रेल  पथ
 के

 बगल  में  पड़ा

 हुआ  पाया  गया  ।  शिमल गुड़ी  के  सरकारी  रेलवे  पुलिस  के  कमांडिंग  अफ़सर
 ने

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के

 विरुद्ध  भारतीय  दंड  संहिता  की  धारा  302 के  sana  एक  मामला नं०  9(1)/73 दर्ज  किया है
 जिसकी  अभी  जांच  की  जा  रही  है  ।  रेलवे  सुरक्षा  दल  &  तीन  कर्मचारियों  को  इस  अपराध

 से  संबंधित  होने  के  संदेह  पर  पुलिस  gare  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  है  |

 अमरीका  में  अध्ययन  हेतु  लम्बी  अवधि  के  लिये  छुट्टी  पर  गए  यांत्रिक  इंजीनिर्यारग  विभाग  के

 कारियों  दूबारा  अंशकालिक  रोऊंगा  प्राप्त  करना

 3175.  श्री  के  ०  सुर्य नारायण  कया  रेल  मंत्री  कनिष्ठ  वेतनमान  वाले  अधिकारियों  की  वरिष्ठ

 वेतनमान  में  पदोन्नति के  बारे में  14  1972 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  209 के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किस  एजेन्सी  के  माध्यम  से  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  कि  यांत्रिक  इंजीनियरिंग  विभाग

 के
 जो  अधिकारी

 इस  समय
 अध्ययन  के

 लिये  लम्बी  छुटटी  पर  अमरीका  में  हैं
 उन

 में  से
 कोई  भी

 कालिका  रोजगार  नहीं  कर  रहा  है  ;

 क्या  यांत्रिक  इंजीनिर्यारंग  विभाग  के  उन  अधिकारियों  जो  इस  समय  अध्ययनਂ  के

 लम्बी  छुट्टी  पर  अमरीका  में  रिज  बैंक  ने  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  के  लिये  विदेशी  मुद्रा

 नहीं दी  ;

 यदि  तो  विदेश  में  रहने  बाले  इन  अधिकारियों  का  गुजारा  किन  स्त्रोतों से  हो  रहा
 और 2

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उसका  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  कि  इस  में  से  किसी
 अधिकारी

 ने
 अमरीका

 में  अंशकालिक  रोजगार  प्राप्त  नहीं  किया है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुहम्मद  शफी  कुरेशी  )  पूर्वोत्तर  और  उत्तर  रेलवे
 के  यां ब्रिकी  इंजीनियरी  विभाग  के  जो  अधिकारी  अध्ययन  के  लिए  छुट्टी  पर  संयुक्त  राज्य  अमरीका

 गये  हुए  उनमें  से  किसी ने  भी  कोई  अंश-कालिक  नौकरी  करने  की  अनुमति लेने  के  लिए  अर्जी

 नहीं  दी  है  और  न  कोई  एसी  fers  मिली  है  जिसमें  अधिका रि  े  ों  दुबारा  इस  सम्बन्ध  में  नियमों  का
 लंघन  किये  जाने

 का  आरोप  लंगाथा  गया हो  ।  इस  मामले  में  सत्यापनਂ  की  कोई  बात  पैदा  न
 होती  ।

 और  :  जो
 अधिकारी  अपनी  छुट्टी  लेकर  विदेश  पढ़ने  जाते है

 उन्हें  बिदेशी  मुद्रा  के  प्राप्त  करने
 की  व्यवस्था स्वयं  ही  करनी  होती है  ।  अतः  रेल  प्रशासन के  पास

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुचना  उपलब्ध  we  हू  |

 105



 Written  Answers  arch  13,  1973

 ण

 उपयुक्त  को  देखते  इस  भाग
 में  सुझायी  गयी

 कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं
 उठता  |

 यदि
 नियमों  के  उल्लंघन  का  कोई  विशिष्ट  मामला  नोटिस  में  आयेगा  तो  सम्बन्धित

 कारियों  के  faery  उपस्थित  कार्रवाई  की  जायेगी ।

 aica बार  बे  हाई  a  छिद्र  कार्यों  के  लिये  फ्लोटिंग  प्लेटफाम  का  परीक्षण

 3176.  श्री  एस०  आर०  दामानी  कया  पेट्रोलियम  और  रसायन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क

 क्या  वोम्बे

 हाई

 में  छिद्रण  कार्यों  के  लिये  फूलो टिंग  प्लेटफार्म  की  कार्य  कुशलता  की  पुरी  तरह
 जांच कर  गई

 और यह  कब  तक  बम्बई  पहुच  जाएगा  तथा  काय के  लिये  स्थापित कर  दिया

 आगामी  दो  वर्षों  में  आरम्भ  में  किये  जाने  वाले  कार्यक्रमों  की  मुख्य  बातें  हैं
 ?

 पेट्रोलियम  और  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर
 :  जी  हां

 |  an

 की  शर्तो  के  अनुसार  इस  की  उपयुक्तता  का  पुरी  तरह  से  निर्धारण  करने  के  लिये  प्लेटफार्म  का  जापान

 में  समुद्री  परीक्षण  किया  जा  रहा है  ।

 यह  समद्री-परीक्षणों  के  सफलतापूर्वक  मुकम्मल  होने  तथा  प्लेटफार्म  के  प्राप्त  होने  की

 तारीख  पर  fade  करेगा  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  व्यधन  के  लिये  बम्बई  हाई  तथा  अरब  सागर  में
 अन्य  संरचनाओं  में  कुल  मिला कर  9  स्थान दिये  गये  हैं  ।  आगामी  दो  वर्षों  में  इन  में  से  कितनों  का  व्यसन
 किया  जाना  संभव हो  सके  गा  यह  बात  व्यधन  की  उस  समय  की  परिस्थितियों  पर  निसार  करेगा  जब

 वास्तव

 में  at  शुरू  हो  जाएगा  |

 बिजली  बनाने  वाली  परियोजनाओं  के  लिये  उपकरणों  का  उत्पादन

 3177.  श्री  एस०  आर  दामानी

 श्री  हरी  सिह

 क्या  सिचाई  और  घटिया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  पांचवीं  योजना के  अन्तर्गत  स्थापित  की  जाने  वाली  विद्युत  परियोजनाओं

 के  लिये  अपेक्षित  सभी  आवश्यक  उपकरणों  का  उत्पादन  करने  की  स्थिति में  है  ;

 यदि  तो  उन  अपेक्षाकृत  बड़े  औद्योगिक  एककों के  नाम  कया  हैँ  जिन  को  यह  कायें

 सपा  जाएगा  तथा
 कया  निर्धारित समय  पर  सामान  देने  के  लिये  उन्हें पुरी  तरह  से  समर्थ  बना  दिया

 गया है  ;

 (77)  क  तो  उन  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैँ  जिन  का  आयात  करना  ही  पड़ेगा तथा  उन्हं

 प्राप्त  करने के  लिये  की  गई  कार्यवाही की  मुख्य  बातें क्या  है  ?

 पाए
 और  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द  :  )  -  स्वदेशी

 संयंत्रों  से  पांचवीं  योजना  के  दौरान  शुरू  होने  वाली  प्रस्तावित  विद्युत  उत्पादन  परियोजनाओं  दि  लिये

 संयंत्र  और  उपस्कर  के  एक  बेहद  भाग  के  निर्माण की  आशा  है  ।

 yaa  भारत  हवा  इलेक्ट्रिकल्स
 लिमिटेड  और  मेंससं  हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड

 ये  दो  बहत्तर  औद्योगिक  इकाइयां  जिनकी  प्रति  वर्ष  निर्धारित  क्षमता  4.235  मिलियन  किलोवाट
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 है  ।  1975-76  तक  इन  दोनों  संयंत्रों की  निर्धारित  क्षमता को  प्राप्त  करने  के  उद्देशय  से  विंमान

 उत्पादन  में  वृद्धि  हेतु  कार्यवाही  की  जा  रही है  ।

 उपस्कर कीਂ  जहां  स्वदेशी  निर्माताओं  दवारा  की  गई  greet at  नियम  तिथि  से
 योजना  की  प्रचालन  तिथि  क्षमता  नहीं  है  या  जहां  कि  स्वदेशी  में  संसंत्र  की  वांछित  किस्म  का  निर्माण

 करते  में  असमथ  है  जैसे  अल्प  संचय  उपस्कर  उच्च  a  जलीय  यूनिटें  और  बहत्तर  आकार  की  डीजल

 उत्पादन  यूनिटों  का  आयात  किया  जा  सकता  हैं  ।  इनमें  से  कुछ  मद्दे  पहले  से  ही  आयात  के  लिये  स्वीकृत  कर

 दी  गई  है  और  इनमें  से  अन्य  मदों  के
 आयात

 की  स्वीकृति के  लिए  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ।

 पूर्वोत्तर  सामान्य  रेलवे  के  लुमिडंग  डिवीजन  में  कर्साशयल  क्लर्कों  की  कमो

 3178.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  पूर्वोत्तर  सीमान्त  रेलवे  के
 लुकिंग  डिवीजन

 में  क्रूशियल  sarah की  भारी  कमी
 है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 यदि  तो  after  डिवीजन  एक  1973  को
 कमर्शियल  क्लर्कों

 की  कुल
 कितनी  संख्या  थी  तथा  छुट्टी  रिजर्व  सहित  प्रत्येक  ग्रेड  में  अलग-अलग  कामर्शियल  क्लर्कों  के  कार  में
 कर्मचारियों  की  स्वीकृत  संख्या  कितनी  है  ;  और

 यदि  कोई  कमी  तो  कितनी  तथा  दूसरे
 क्या

 कारण  हैँ  तथा  कमी  को  दूर  करने  के  लिये
 सरकार ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  से  पूर्वोत्तर  सीमा  रेल
 के  लुर्माडंग  मण्डल

 में  वाणिज्यिक  लिपिकों  की  स्वीकृत  AeqT

 और

 वास्तविक  संध्या  नीचे
 दी  गयो  है  :-

 ग्रेड  स्वीकृत  लगे  हुए

 )

 250-380  10  10

 205-280  39  36

 150-240  171  171
 110-200  L0/ QO

 246
 a

 सेवा

 पदों  को  अनुमोदित
 तिमि  जैसी  सामान्य  क्षमता

 के  कारण  खाली हुए  पदों
 और  सुजन  किये  गये  कुछ  अतिरिक्त

 व्यक्तियो ंके  अभाव के  न
 भर  सकने  के  कारण  यह  कमी  है  ।  फिर  भीਂ

 रेल  श्राइन  दुबारा  रिक्तियों को  भरने  के  लिये  आवश्यक कदम  पहले  ही  उठाये जा  चुके  हैं  ।  ||

 आल  इण्डिया  रेलवे  कर्मशील  ् क्लकस्‌ (क  एसोसिएशन  के  जोनल  सेक्रेटरी  द्वारा  मुख्य  कामर्शियल  सुपरिटेंडेंट
 पूर्वोत्तर  रेलवे  को  दिया  ज्ञापन

 3179.  श्री  चंद्रिका प्रसाद  :  कया  रेल  मंत्नी यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ने  12  जनवरी  ,  1973  को
 क्या  आल  इंडिया  रेलवे  कमर्शियल  क्लक्स  पूर्वोत्तर  के  जोन  सेक्रेटरी

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के
 मुख्य

 कमर्शियल  सपरिन्टेडेंट  से  मुलाकात  की  थी  तथा
 एक  ज्ञापन दिया  था  ;

 (a)  यदि  तो  उसका  सार  नया है <4  >  और
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 सरकार ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेल  सवाल  उप  मंत्री  (sl  मरम्मत  शक्ती  :  )
 और

 इस  एसोसियेशन
 ने  12  जनवरी  1973  को  मुख्य  वाणिज्यिक  अधीक्षक  को  जो  ज्ञान ज्ञापन  दिया  था  उसमें  पेश  की  गयी  मुख्य
 मार्गों  का  सार  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 ग  रेल  प्रशासन  द्वारा  मांगों  पर  प्रथा  शक्य  कार्रवाई  की  जा  रही  है  । थ

 विवरण

 (i)  वाणिज्यिक  क्लर्कों  को  वाणिज्यिक  निरीक्षकों  और  क्लेम  ट्रेसरों  के  रूप  में  पदोन्नति  देने

 के  लिए  अधिक  अच्छे  अवसर  प्रदान  किये  जाये  ।

 (ii)  वाणिज्यिक  नियंत्रकों  के  पदों  को  संवर्ग  बाह्म  पदों  के  रुप  में  वर्गीकृत  न  किया  जाये  |

 (iii)  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  के  वाणिज्यिक  क्लर्कों  को  मंडल  वाणिज्यिक  अधीक्षकों  के  साथ

 मासिक  बैठकें  करने  के  लिए  बुलाया  जाये  ।

 (iv)  वाणिज्यिक  क्लर्कों  की  व्यावहारिक  कठिनाइयों  पर  ध्यान  दिया  जाये  ।

 (४)  रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  द्वारा  अधिकारों  का  दुरुपयोग  न  होने  दिया  जाये  |

 (vi)  सामान
 और  पार्सलों  की  चोरी  और  उठाईगीरी  के  सम्बन्ध  में  उत्तरदायित्व  ठीक-ठीक

 निर्धारित  किया  जाये  और  रेलवे  सुरक्षा  दल  को  पुनर्गठित  किया  जाये  ।

 (vii)  ऊंचे  ग्रेडों  में  वरिष्ठ  पलकों  के  लिए  विश् वाम दाताओं  की  व्यवस्था  की  जाये  ।

 (viii)  वाणिज्यिक  विवरणियां  तयार  करने  के  लिए  अलग  वाणिज्यिक  पलकों  की  व्यवस्था

 की  जाये  |

 ix)  तीन  महीने  बीत  जाने  पर  वाणिज्यिक  क्लर्कों के  नाम  वाणिज्यिक  नाम  खाते  नहीं  चढ़ाय

 जाने  चाहिए  ।

 (x)  किफायत  के  रूप  में  वाणिज्यिक  क्लर्कों  के  जिन  पदों  को  कभ  कर  दिया  गया  उन्हे  फिर

 से  स्थापित  किया  जाय  ।

 xi)  वाणिज्यिक  संवर्ग  में  उन
 कम  चोरियों

 को  आमेलित  न  किया  जाये  जिन्हें  डाक्टरी  जांच  में

 अनुपयुक्त  पाया  गया  हो  ॥

 अजमेर  डिवीजन  में
 बिजली  विभाग  के  कर्मचारियों

 के  स्थानान्तरण  आदेश  रद्द  किये

 जान  क  बारे  में  जांच

 3180.  श्री  कार  लाल  बरवा :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अजमेर  डिवीजन  में  बिजली  विभाग  के  काफी  कर्मचारियों  को  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  स्थानान्तरित  करने  के  आदेश  दिए  गए  थे  और  बाद  में  उनके  स्थानान्तरणਂ  आदेश

 स्थगित  या  रूदाद  कर  दिए गए  थे  ;  और
 a.

 (a)  यदि  तो  इसके  कारण  हैं
 ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 केंद्रीय  जल  और  जप्त  आयोग  दवाए  उड़ीसा  को  आनन्दपुर  बांध  परियोजना  को  अनापत्ति  पत्र  देना

 3181.  श्री  अजन  सेठों  क्या  चाई  ate  थित  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उडीसा  के  क्योड़क  जिले  में  स्थित  आनन्दपुर  बांध  परियोजना  के  बारे  में  केन्द्रीय  जल

 और  faa  आयोग  ने  हाल  में  अनापत्ति  पत्न  दे  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  तथा  यह  परियोजना  कबर  तक  हो  जायेगी  ?

 पिटाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोबिन्द  और

 पुर  दराज  परियोजना  आयोग  दुबारा  उडीसा  को  विकासात्मक  योजनाओं  में  शामिल  करने  के  लिये

 1972 में  स्वीकार  की  गई  ।  परियोजना पर  21.  94  करोड़  रुपये  लागत  आने  का  अनुमान
 है  और  इसको  योजना  की  कालन्दी  परियोजना  के  साथ  समंजित  किया  गया है  ।  और  इसमें  आनन्दपुर
 पर  बं तरणि  नदी  के  पार  एक  बराज  तथा  एक  नहर  प्रणाली  का  निर्माण  परिकल्पित है  |  समंजित

 परियोजना  2,  28  लाख  हेक्टर  क्षत्र  की  सिचाई  को  लाभ  पहुंचाएगी  ।  परियोजना के  पांचवीं  योजना
 के  अन्त  तक  काफी  हद  तक  पूर्ण  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 उडीसा  दवारा  तलचर  तापीय  बिजली  घर  क  बारे  a  प्रतिवेदन

 3182.  श्री  अजन  सेठी  :  क्या  सिचाई  और  विधेयक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने
 तलचर  तापीय  बिजलीघर  में  120  मैगावाट  की  क्षमता  वाले

 दो  और  यूनिट  लगाने  के  लिय  इसके  दूसरे  चरण  का  ब्यौरेवार  परियोजना  प्रतिवेदन  केंद्रिय  जल  और

 विद्युत  आयोग  को  प्रस्तुत  कर  दिया है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  हां  ।

 सरकार
 ने

 स्वदेशी  स्त्रोतों
 से

 110
 मैगावाट

 के  सेटों  की  उपलब्धता  शीघ्र  होने  को
 ध्यान

 में  रखते  उड़ीसा  सरकार  दवारा  प्रस्तावित  120  मैगावाट  के  प्रति  तालचिर  में  110-110  मैगावाट
 की  दो  यूनिटों  को  प्रतिष्ठापना  करने  की  स्वीकृति  दी

 45  अप  हावड़ा-हैदराबाद  एक्सप्रेस  मं  खतरे  की  जंजीर  खींचते  के  मामले

 3183.  श्री  अजन  सेठी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  45  अप  हावड़ा-हैदराबाद  एक्सप्रैस
 में  बालासोर

 और  भद्रक  रेलवे  स्टेशनों  के  सोच
 असंख्य  बार  खतरे  की  जंजीर  खींचने  के  मामले  हुए हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 (at  मोहम्मद  शफी

 :
 डाट

 के  दौरान
 बालासौर  भद्रक  खण्ड  पर  खतर  कीं  जंजीर  खींचने  कीं  248  घटनाएं  हुई ;  से  72  मामलें
 45

 अप  गाड़ी  पर  हुए  ।

 खतरे की  जंजीर  खींचने  की  घटनाओं की  रोकथाम  के  लिए रेल है  ९  ह  प  ण  प्रशासन  द्वारा  निम्न
 त  उपाय  किये  जा  रहे  हैं

 1.  तीसरे  दर्ज  के  डिब्बों में  सादे  लिबास  में  चल  टिकट  a |  क्षकों  और  रेलवे  सुरक्षा दल  के चोरियों  को  तैनात  किया
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 5.  खतरे  की  जंजीर  खींच  निरोधी  दस्तों  जिनमें  चल  टिकट  परीक्षक  और  रेलवे  सुरक्षा
 दल  के  कमंचारी  होते  अचानक  जांच  की  व्यवस्था  |

 3.  अनधिकृत  रूप  से  जंजीर  खींचने  के  लिए  बदनाम  स्थानों  पर  घात  लगाकर  बदमाशों  को  पकड़ने

 के  लिए  अचानक  जांचों  की  व्यवस्था  करना  |

 4.  समाचार  पत्तों  सिनेमा  स्लाइडों  आदि  के  माध्यम  से  और  महत्वपूर्ण  स्टेशनों  पर

 लगे  लाउडस्पीकरों  से  घोषणा  करके  शैक्षिक  अभियान  चलाना  |

 5.  सेवा  निवृत्त  या  सेवारत  वरिष्ठ  रेलवे  अधिकारियों  दवारा  शैक्षिक  संस्थाओं  में  भाषणों  की  व्यवस्था

 करके  खतरे  की  जंजीर  खींचने  की  बुराई  के  विरु दूध  विद्यार्थियों में  चेतना  जाग्रत  करना  ।

 6.  जंजीर  खींचने  वालों  को  पकड़वाने  वालों  को  इनाम  देना  ;

 7.  जहां  जरुरी  वहां  गाड़ियों  से  खतरे  की  जंजीर  वाले  उप शकर  को  हटा  देना  ;

 8.  कनून  और  व्यवस्था  की  इस  समस्या से  जूझने  के  लिये  राज्य  सरकार से  निकट  सम्पक  रखना  ।

 खुरदा  रोड
 डिवीजन  पुर्व  के  डिवीजनल  सुपरिटेंडेंट  को  जटनी  यूथ  कांग्रेस  द्वारा  दिया

 गया  ज्ञापन

 3184.  श्री  अर्जुन  सेठी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 खुरदा  रोड  डिवीजन  के  डिवीजनल  सुपरिटेंडेंट  को  जटनी  यूथ  कांग्रेस  द्वारा  गत  अगस्त

 में  दिये  गये  ज्ञापन  में  क्या  क्या  मांग  की  गई  है  ;  और

 उन  पर  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  और  जटनी  युवक  कांग्रेस  द्वारा

 पेश  किय
 गय  ज्ञापन  में  समाविष्ट  मांगें  और  उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  सलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  3]

 पौंग  बांध  क्षेत्र  से  विस्थापित  हुए  लोगों  को  पुनः  बसाना

 3185.  श्री  विक्रम  महाजन  :
 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पौंग  बांध  क्षत्र  से  विस्थापित  हुए  लोगों में  से  कितने  लोगों को  फरवरी
 1973  के  अंत  तक  बसा  दिया  गया  था  ;  और

 1973  और  1973  के  दौरान  पौंग  बांध  क्षेत्र  से  वीर
 को  बसाने  के  लिए  क्या  लक्ष  निर्धारित  क्या  गया  है  ?  थापित  हुए  लोगों

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :  अब  तक  राजस्थान
 नहर  क्षेत्र  में  572  पौंग

 बांध
 विस्थापितों  को  उनके  पुनर्वास  के  हेतु  भूमि  आवंटित

 की
 जा  चुकी है

 1973  तक  लगभग  7000  विस्थापितों  को  उपवास  करने  का  लक्ष्य
 1973  तक  लगभग  3000  व्यक्तियों  के  चले  जान  को  आशा  है  |

 Charging  of  Express  fare  even  when  Train  runs  as  P
 ection

 assenger  Train  ona

 3186.  515  Chandrika  Prasad  :  Will  tne  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 \a)  whether  passengers  are  charged  fare  for  express  train  irrespective  ofthe  fact  that  the
 train  runs  as  express  train  on  a  Certain  section  only  and  on  other  sections  it
 train;  and  runs  aS  passenger
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 (b)  whether  Government  propose  not  to  charge  full  express  fare  in  such  cases?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  Fares  are  charged  according  to  classifications  of  atrain  as  Mail,  Express  or  Ordinary.
 For  trains  classified  as  Express,  ‘Express’  fares  are  cnarged  and  for  those  classified  as  Pas-

 senger  trains,  ‘Ordinary’  fares  are  charged.  Ifa  train  is  classified  as  Express  over  a  Section
 only  while  on  other  section  it  is  classified  as  Passenger  train,  the  fares  are  express-cum-ord]-
 nary  for  the  respeciive  distances.

 (b)  Does  not  arise.

 Supply  of  wagons  to  Small  traders

 Shri  Chandrika  Prasad  :  Will  the 3187.  Ministery  of  Railways  be  pleased, to
 state  :

 (a)  whether  priority  is  given  in  supplying  wagons  for  transportation  of  chemical  ferti-
 lizers  and  steel  to  big  factories  but  small  factories  face  difficulty  in  getting  wagons  for  the

 purpose;  and

 (७)  ifso,  the  arrangements  being  made  by  this  Ministry  to  remove  this  ताडटापाए। 2010] हैँ

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shati
 (a)  No  discrimination  is  made  by  the  Railways  between  big  and  small  factories  as  such  in  the

 supply  of  wagons  for  movement  of  chemical  fertilizers  and  steel.  Pooled  fertilisers  sponsored
 by  the  Ministry  of  Agriclture/  Food  Corporation  of  India  are  moved  in  item  ‘B’  priority
 Wagons  supplies  for  fertilisers  from  domestic  manufacturers  in  accordance  with  the  programm
 submitted  by  the  Ministry  of  Agriculture  are  arranged  in  item  ‘C’  priority.  Finished  product
 from  the  different  Steel  producing  units  and  fourfdaries  on-the  basis  of  the  programme  furns
 shed  by  the  Iron  and  Steel  Controller  are  cleared  in  item  ‘C’  priority.

 (b)  Does  not  arise.

 Formulation  of  15-20  year's:
 plan

 by  railways

 3188.  Shri  Chandvika  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 State  ६

 (a)  whether  the  Railway  Department  is  formulating  a  15-20  years  plan;

 (9)  if  so,  the  outlines  thereof;  and

 (c)  the  timé  by  which  difficulties  of  passengers,  hurdles  in  transportation  of  goods  and
 financial  losses  are  likely  to  be  removed?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :(a)
 Yes.  The  Indian’Railways  have  started  preparation  of  a  Corporate  Plan  covering  the  period
 up  to  the  year  1988-89.

 (b)  The  processes  of  Corporate  Plan  consist  of  making  traffic  projections  for  the  period

 नि
 question  and  thinking  601  the  best  possible  steris  to  meet  the  traffic  demands  efficeintly.

 (c)  The  Corporate  Plan  is  expected  to  reach  some  degree  of  finalisation  at  the  end  of
 this  year.  However,  it  is  always  the  obyective  of  the  Railways  to  remove’  the  difficulties  of
 Passengers,  etc.  as  expeditiously  as  possible.

 दिल्ली  विदित  प्रदाय  संस्थान  को  अपने  हाथ में  लेना

 3189  श्री
 बनमाली  पटनायक  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें कि  !

 क्या
 दिल्ली

 विद्यत  प्रदाय  संस्थान  को  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लन  का  विचार

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  किया  ही  की  गई  है  ;  और
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Phalguna  22;  1894  (Saka)

 Urgent  Public  Importance

 इस  समय  मामले  की  क्या  स्थिति  है  तथा  इससे  समस्या  का  क्या  समाधान  होगा ?

 [9 ~d
 अनुरूप

 सिवाय  और
 विद्युत  मंत्रालय

 में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द  :
 से  अन्य  राज्यों

 म  के  लिए  एक  संगठन  बनाने  यह =~
 प्रस्तावित है  कि  इस  संघीय  क्षेत्र  में  विद्युत  के  उत्पादन  पारेषण  और  वितरण  को  अधिकार  में  लेने

 एक  राज्य  विद्युत  बोझ  का  गठन  किया  अनिवार्य  विधान  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ।

 अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना  .

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 गोमिया  स्थित  इण्डियन  एक्सप्लोजिव  बारूद  कारखाने  में  विस्फोट  का  समाचार

 डा०  पूरी  प्रसाद  मैं  औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री

 का  ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  प्रार्थना  करता

 हूं  कि  वें  इंस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दें  :

 का  समाचार
 *'गोमिंया' न्यनदान्नयन्यमन् ॉ  स्थित  इण्डियन  एक्सप्लोजिव  बारुद

 कारखाने  में  विस्फोट  से  25  कर्मचारियों  की  मृत्यु

 दिनांक  3
 औद्योगिक

 विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  (att  सी०

 1973  को  6  बजकर  40  मिनट पर  गोमिया  स्थित

 भारतीय  विस्फ़ोट  कारखाने  के  जेड़
 1

 टाली  मार्किटिंग  शेड  में  एक  विस्फ़ोट  हुआ ।  फौरमैन  सहित
 सात

 कर्मचारी  उसी  जगह  मर  गये  व  दी  गंभीर  से  आहत  उसी  दिन  आहत  व्यक्ति  हवाई
 जहाज  _

 द्वारा  कलकत्ता  पहुंचाएं  वे  विशेष  उपचार  हेतु  नर्सिंग  होम  में  दाखिल  किये  गये

 ऐसा  बताया  गया  है  कि  दुर्भाग्यवश  बाद  में  वे  भी  मर  गये  ।

 गोमिया  के  विस्फोटक  उपनियंत्रक  ने  विस्फोट  होने  के  तुरन्त  बाद  जांच  प्रारंभ  कर  दी  है
 ।

 उप  प्रधान  विस्फोट  3  मैचों  के  अपराहन  में  गोलियां  पहुंच
 व

 मुख्य

 विस्फोटक  4  मैच  को  वहाँ  पहुंचे  व  दोनों  ने  मिलकर  घटना  स्थल  का  निरीक्षण  किया
 |

 वहाँ  अधिष्ठापित  टाली  मिक्सिंग  शेड  और  अन्य  मशीनें  तथा  उपकरण  सभी  प्री  तरह  नष्ट  हो
 जिधर  विस्फोट हुआ  था  की  ओर  नार्थ  लाइटों  में  तथा  सीमेंट  की

 एसबेसट्स  कीं  चादरों  में  थोड़ी  बहुत  क्षति  हुई  पाई  सौभाग्य  से  किसी  अन्य  ds  में  करूणाजनक
 चघिस्फोट नहीं  हुआ  1

 विस्फोट  विभाग  के  अधिकारियों  के  निरीक्षण  से  ऐसा  नहीं  मालम  होता कि  कोई  उल्लंघन
 अथवा  उपेक्षा  हुई  उप  गिरीडीह  भारतीय  विस्फोट  अधिनियम  कीं  धारा  9  के  अधीन

 एक  मेजिस्टेरियल  जांच  ब्  तथा  उप  प्रधान
 विस्फोट  कलकत्ता  भी

 इस
 जांच से  संबंध  रहेंगे

 कंपनी  द्वारा  मृत  व्यक्तियों  के  परिवारों  की  तत्कालिक  आवश्यकताओं  की  और  ध्यान  दिया
 जा  रहा  इसके  अतिरिक्त मृत ्  व्यक्तियों  के  परिवारों  के  लिए  कर्मचारी  मुआवजा

 अधिनियम

 के  अधीन  देय  प्रेच्यइटी  (  तथा  मुआवजा  तथा  अनुग्रह  करने  की  भी  घोषणा

 at गई

 !
 सम्पत्ति  तथा  उपकरणों  की  लगभग  20  लाख  रु०  की  क्षति  होने का  अनुमान  लगाया  गया
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 13  मारे  1973  लोक  महत्व  के

 विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 15  वर्षों के  कार्य  में  गोलियां  पहली  घातक  दुर्घटना है  ।

 डा०  हरिप्रसाद  शर्मा :  गोमिया  स्थित  इण्डियन  एक्सप्लोजिव  कारखाने  में  .  अत्यंत  गम्भीर

 gear  हुई
 है  ।

 पहले  समाचारों  मैं  व्यक्तियों  की  मृत्यु  की  सूचना  दी
 उसके  बाद  अन्य  18

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  मृतकों  की  संख्या  9

 डा०  हरि  sata  शर्मा  विस्फोट  के  कारणों  के  बार  में  कुछ  नहीं  बताया  गया  तथा
 कारखाने

 को
 हुई

 क्षति  का  भी  ब्यौरा  नहीं  दिया  इस  प्रकार  होने  वाली  घटनाओं से  हुई  क्षति  का

 पहले  बहुत  कम  ब्यौरा  दिया  जाता  है  तथा  वास्तविक  क्षति  का  हमें  स्वयं  पता  लगाना  पड़ता
 है

 पूर्व  जानकारी  के  अनुसार  मृत  सात  व्यक्तियों  में  से  तीन  कर्मचारी  थे  तथा  चार  राहगीर

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 उन

 चार  व्यक्तियों  के  मुआवजे  के  बारे  में  सरकार

 की  क्या  नीति

 कया  मुआवज  के  संबंध  में  स्थायी  गैर  अस्थायी  कमंचारियों  में  भी  कोई  अंतर  रखा  गया  है  ?

 कया  उस  कारखाने  के  कर्मचारियों  को  खतरे  के  लिय  भी  कुछ  विशेष  व्यवस्था  है
 ?

 उक्त  कारखाने  के  प्रबन्धकों  ने  बताया  कि  इस  घटना  के  कारण  व्यापारिक  विस्फोटक

 पदार्थों
 की

 सप्लाई  a  कोई  कमी  नहीं  आएगी
 ।

 इंस  संबंध  में  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  यह
 कारखाना  रक्षा  संबंधी  सामग्री  का  भी  उत्पादन  करता  है  और  तो  क्या  रक्षा  सामग्री  की

 सप्लाई  पर  कोई  प्रभाव  पड़ा

 इसके  अतिरिक्त  सुरक्षा  खतरा  और  तोड़फोड़  करने  वाले  तत्वों  का  प्रश्न  भी  उतना  ही

 गम्भीर  सभी  को  जात  है
 कि

 ate  दिसम्बर  दल  की
 ओर

 से  धर्मा क्यां  दी
 गई  है  जिसका

 उल्लेख  उसी  समाचारपत्न  में  हुआ  हैं  जिसमें  इस  घटना  का  ।  मेरा  सुझाव है  कि  सरकार को  इस

 प्रकार  की  धमकियों  से  डरना  नहीं  चाहिए  तथा  इस  संबंध  में  समुचित  जांच  करानी

 इन  कारखानों  में  एसी  दुर्घटनाओं  को  रोकते  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही

 जिससे  कर्मचारियों
 में

 सुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  हो

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम :  प्रश्नों  से  ज्ञात  होता  है  कि  सम्भवतः  माननीय  सदस्य  समझा  रहे  हैँ
 कि

 यह  सरकारी  कारखाना  वास्तव में  वह  गर  सरकारी  कम्पनी है  ।  कम्पनी  ने  क्षति  का  अनुमान
 20

 लाख  रुपया  बताया  इसके  साथ  ही  मुझे  यह  देनी  है  कि  बाहर का  कोई  व्यक्ति  नहीं

 मारा  गया
 ।

 मरने  वाले  व्यक्ति  शैड  में में  कार्य  .  कर  रहे  जिनमें
 से  7  कर्मचारी  घटनास्थल  पर

 मरगये  तथा  शेष  2
 इलाज  के  लिये  कलकत्ते  ले

 जा
 गए  तथा  उनकी  वहीं  मृत्यु  हो  गई |

 श्रमिक  क्षतिपूर्ति  अधिनियम  के  अंतर्गत  मुआवजे  की  राशि  के  साथ  उनकी  सेवावधि  के

 हिसाब  से  उपदान
 और

 भविष्य  निधि  की  राशि
 भी  दी

 जाएंगी
 ।

 कम्पनी  ने  जानकारी  दी  है  कि
 मृतकों के  परिवारों  को  मुआवजे  के  साथ-साथ  लगभग  चार  वर्ष  का  वेतन  मुआवजे  के

 रूप  में  दिया  जाएगा  ।

 इसके  प्रत्येक  मृतक  के  परिवार  को  500  रुपयों  की  aia  राहत  दी  गई  है  ।

 अंतिम  संस्कार  आदि  का  खं  भी
 ने  वहन  किंया  है  ।  कारखाने  में  कार्य  करने  वाला

 की  सुरक्षा  के  लिये  विशेष  विनिमय  हैं  क्यों  कि  वहाँ  दुर्घटना  की  आशंका  रहतीं  गत  15  वर्षों
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 Calling  Attention  to  Matter  of  March  13,  1973
 Urgent  Public

 Importance
 $$

 सी०  सुब्रह्मण्यम |

 में  इस  कारखानें  में  कोई  बड़ी  ज दूघटन  नहीं  इससे  ज्ञात  होता  है  कि  वहाँ  समुचित  उपाय
 किये गए  इस  संबंध  में  ऐसी  कोई  आशका  नहीं  होनी  चाहिए  कि  इसमें  किसी  समाज

 विरोधी  तत्व  का  हाथ  दुर्घटना  के  कारणों  पर  जिला  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  कुछ

 प्रकाश  यह  भी  प्रयत्न  किया  जाता  है  कि  एसी  कम्पनियां  उन  उपायों  का  दृढता  से  पालन

 करें  जिनसे  दुर्घटनाओं  को  रोका  जा  सकता  है  ।

 जहाँ  तक  उत्पादन  में  कमी  का  सवाल  है  ,  कम्पनी  ने  सामान्यरुप  से  काय॑  करना  आरंभ  कर

 दिया  उसके  पास  फालतू  कलपुर्जे  थे  तथा  उत्पादन  में  कमी  होने  की  कोई  सम्भावना  नहीं है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  उन  तथ्यों का  कोई  उल्लेख  नहीं

 किया है  जो  हमें  गोमियों  मजदूर  यूनियन  कीਂ  ओर  से  प्राप्त  हुए  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि

 सात  कम  चोरियों  की  मृत्यु  हुई  है  किन्तु  हमें  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  मृत  व्यक्तियों की  संख्या

 अधिक  है  तथा  कुछ  व्यक्तियों  के  शवों  को  वहां  से  हटा  दिया  गया  ।  गर-सरकारी  उपक्रमों  में

 इस  प्रकार  की  घटनाएं  होती  इस  में  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है
 कि

 2
 व  1973  को  एक  तकनीशियन  न

 सुपरवाइजर  श्री  बी०  एन०  प्रसाद  तथा  शिफ्ट

 सूर्पारिटेंडेट  श्री  सेठी  को  यह  बताया  था  कि  वहां  कुछ  खतरा  है  किन्तु  प्रबन्धकों ने  इस  चेतावनी

 पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  उक्त  कर्मचारी  को  काम  पर  जाने  अथवा  अस्पतालों  भर्ती  होने  को

 कहा  ।  उक्त  कर्मचारी  अस्पताल  में  भर्ती  हो  गया  तथा  इस  प्रकार  उसकाਂ  जीवन  बच  गया

 कया  इन  बातों  क़ी  जानकारी  बिहार  सरकार  को  दी  जाएगी  ?  हम  यह  भी  चाहते  है  कि  मामले  की

 गम्भीरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  घटना  की  न्यायिक  जांच  कराई  जांच  कार्य

 न्यायालय  के  किसी  न्यायधीश  को  सौंपा  चाहिये तथा  उक्त  कर्मचारी श्री  का  बयान
 लिया  जाना  क्या  सरकार  ये  कदम  उठाएगी  ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  15-20  दिन  पूर्वे  खतरे  की  सूचना  at  गई  थी  तथा  यदि  उस  पर

 ध्यान  feat  गया  होता  तो  इस  दुर्घटना  को  टाला  जा  सकता  था
 ?

 क्या  इस  बात  की  ओर  भी
 उच्च  शक्ति  प्राप्त  जांच  आयोग  का  ध्यान  दिलाया

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :
 माननीय  सदस्य  ने  बहुत  उपयोगी  जानकारी  दी  है  तथा  इस  जानकारी

 से  जांच  अधिकारियों को  .  अवगत  कराया  जाएगा  ।  वास्तविक  तथ्यों  का  पता  लगाने के  लिए

 समुचित  जांच  कराई  जाएगी  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  करता  हुं  कि  सभी  तथ्यों और

 आरोपों  का  उल्लेख  करते  हुए  वह  एक  नोट  बनाकर  दें  दे  जिसे  जांच  अधिकारियों  को  सौप  दिया
 जाएगा  ॥

 .  उ
 अधिनियम  म ae

 जांच  कराया  जाने कीਂ  व्यवस्था  है  ।
 यदि  उसकी  रिपो  | संतोषजनक  प्रतीत  नहीं  हुई

 तो
 सरकार  विशेष  जांच  का  आदेश  देने  में

 20  दिन  पहले  खतरें  की  सचना  संबंधी  बात  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  जांच  at  रिपोर्ट  मिलने

 पर  आगे  कोई  उठाया  जाएगा  ।

 Shri  M.C.  Daga  (Pali)  :  ‘May  I  know  w  ether  it  was  not  obligatory  on  the  part  of  the
 hon.  Minister  to  visit  the  spot?  I  want  to  know  the  basis  on  which  it  has  been  stated  by  him

 come.
 that  any  evidence  of  violation  or  negligence  has  not  been‘found  when  ‘the  report  is  yet  to

 In  view  of  the  fact  that  De
 the  justification  for  entrustin:

 puty  Commissioner  is  not  a  technical  hand,  may  1  also  know

 sives  fa
 g  him  with  enquiry  into  the  accident  taken  place  in  an  explo-

 Has  the
 ctory?  I  also  want  to  know  the  fact  contained  in  the  report  of  éxplosives  officers.
 recorded  the  statements  of  the  workers  on  the  spot  or  not?

 May
 also  know

 whether
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 गलत  वक्‍्तब्य के बारे में के  बारे  में

 the  dead  bodies  of  the  workers  were  removed  from  that  place in  his  presence  or  they  were
 removedfrom  there  before  he  had  reached  the  spot.  Who  were  the  labourers  examined  on
 the  spot?  There is  nothing  mentioned  here.

 In  view  of  the  serious  risk  involved in  the  duties  of  the  workers  of  explosives  factories.
 wouldlike  to  suggest  that  life  insurancescheme  should  be  made  compulsory  for  every

 worker.  I  am  sorry  to  say  that  Government  have  provided  a  meagre  amount  of  compensation
 for  the  families  of  workers  who  lost  their  valuable  lives.  The  lives  of  workers  have  been
 computed  atthe  rate  of  Rs.  500  or  1,000.

 श्री  ato  सुब्रहमण्यम  यह  सच  कि  मुझे  घटनास्थल
 का

 दौरा  करना  चाहिये  किन्तु
 मुझे  बाद  में  सूचना  मिली  ।  मैंने  बाद  में  वहां  जाने  से  लाभ  नहीं  समझा  |

 जहां  तक  जांच  का  संबंध  है  डिप्टी  कंट्रोलर  oe  एव्सप्लोसिव्ज  स्थल पर  विस्फोटक
 15

 मिनट  पहुंच  डिप्टी  चीफ़  कंट्रोलर  वहां  बाद  पहुंचा  तथा
 चीफ  कंट्रोलर

 चार  तारीख़ की  वहां  Wg  ।.  उन्होंने  मिलकर  जांच  कीं  तथाਂ  यथासम्भव  साक्ष्य  एकत्र  करने  के
 बे

 इंस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  असावधानी  अथवा  उल्लंघन  का  कोई  प्रमाण  नहीं  यह  जांच

 प्रारम्भिक  थी  तथा  इसी  लिये  अभी  न्यायिक  जांच  जिसमें  अधिक
 तथ्यों का  पता  चल  सकता  है  जांच  के  पश्चात्‌  ही  सरकार  कोई  निकाल  सकती  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  हमें  पहले  ही  यह  अनुमान  नहीं  लगाना  चाहिये  इसमें  ave  असावधानी  का

 मामला  निहित  है  ।

 मुझे  आशा  है  कि  इन  अधिकारियों
 ने  जांच  करते  समय  उचित  fears  बनाया  होगा  जिसे

 जांच  अधिकारी को  सौंपा  जाना  प्र  तकनींकी  मामले  की  जांच  के  लिये  डिप्टी  कमिश्नर  की
 नियुक्ति के  औचित्य  के  संबंध  में  मेरा  निवेदन  है  कि  उसकी  सहायता  के  लिए  तकनीकी  जानकारी

 प्राप्त  व्यक्तियों  को  उसके  साथ  रखा  जाएगा  |

 जहाँ  तक  श्रमिकों  के  बीमा  का  संबंध  मैं  चाहता  हूं  कि  खतरनाक  स्थानों
 पर

 कायें  करने
 वाले  श्रमिकों  साथ  सभी  श्रमिकों  का  सामान्य  बीमा  होना  ।  कमंगार  मुआवजा  अधिनियम
 में  इन  कार्यों  निहित  खतरों  की  भी  व्यवस्था  किया  है  तथा  इसी  आधार  पर  मुआवजा  निर्धारित  किया

 जाता  मुझे  विश्वास  है  कि  इनमें  श्रमिकों  के  परिवारों  को  उक्त  उस  मुवावजें  के  अतिरिक्त

 जिसके  वे  अधिकारी  कुछ  अतिरिक्त  सहायता  भी  कर  रही है

 यह
 सच

 है  कि  इस  दुर्घटना  में
 9

 व्यक्तियों  का  जीवन  नष्ट  हो  गया  इस  संबंध  में  पर्याप्त

 सुरक्षात्मक  उपाय  होने
 उक्त  कम्पनी  का  पिछलाਂ  बहुत  अच्छा  है  तथा  मुझे  विश्वास

 है  कि  यहं  कम्पनी  स्वयं  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  किं  आर्ग  दुर्घटना  a  जिससे  उन्हें
 कठिनाइयों का  सामना  करना

 मंत्री  द्वारा  दिये  गये  कथित  गलत  वक्तव्य  के  बारे  में
 RE:  ALLEGED  WRONG  STATEMENT.  BY.  MINISTER

 श्री  ज्योतिमय  बंसु  :
 av fe

 |
 में

 यह  विवेदन
 करेला  चाहता  हैं

 कि
 इस महीने  की  7  तारीख  को  जब  इसे  प्रश्न  का  ्  दिया  जा  रहां  था

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  निदेश  .  115  के  arena ६.  2... &..  ह  थ

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  May I  know  whether  it  is  not  a  quéstion.
 of  privilege  if  a  Minister  deliberately  misleads  the  House  ।

 115
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 statement  by  Minister

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  यदि  इस  प्रकार  के  मामलों  पर  सात  गम्भीरता  से
 निर्णय  नहीं  तो  उनकी  पुनरावृत्ति  को  रोका  नहीं

 जा  सकता ।  आप  यह  समझतें  है  कि

 सदन  में  पहले  ऐसे  प्रश्न  नहीं  उठाये
 मैं

 इस  प्रकार  के  कई  उदाहरण
 दे

 सकता  हूँ  जब  संदेह

 में  ऐसे  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  दी  गई  कुछ  मंत्री  सभा  के  समक्ष  गलत  जानकारी  देते  है
 जिससे  हमें  अपने  कर्तव्यों के  पालन  में  बड़ी  होती  है  तथा  जनता  के  सामने  हमारीਂ  स्थिति

 खराब  होती  मैं  अभी  उत्तर  की  प्रतीक्षा  कर  रहा  हूँ  और  अभी  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  भी

 उठा  रहा

 तथा  प्रजातंत्र  प्रणाली  से

 क

 में
 फिल  बात

 दर  नाता  व्यय
 दगा  द

 गद  stele  गदाए  है  तगा  उसका

 संबंध  चुनाओ
 ।  उस  सम्बन्ध में  मंत्रीਂ  मही  ने  जानਂ  बुझकर  गलत  जानकारी  दी  है  ।

 श्र  पोल  मोदी  :  महोदय  !  यदि  कोई  मंत्री  गलत  जानकारी  देता  है  तथा  उस  गलती

 को  सुधारा  नहीं  तो  इसका  अर्थ  है  कि  देश  की  जनता  को  अंधरे  में  रखा  जाता  है  ।  हम  सम्बद्ध  मंत्री  को

 अवसर  देते  रहे  है  कि  वह  अपनी  गलती  को  सभा  में  स्वीकार  कर  ले  तथा  जनता  के  समक्ष  तथ्यों  को

 प्रस्तुत कर  सके  |  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  तब  उत्पन्न  होता  है  जब  मंत्री  अपनी  गलत  बयानी  को  स्वीकार
 नहीं  करता  ।

 मेरा  निवदन  है  कि  देश  की  जनता  को  अंधरे  में  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  ।  इस  बात  की  पुरी

 व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  मंत्रीगण  सभा  में  कोई  गलतਂ  जानकारी  न  दे  सके  |

 थ्री  भोगेन्द्र  झा  इस  प्रश्न  को  राजनीतिक  दृष्टि  या  दलगत  भावनाओं  से  नहीं  देखना

 चाहिये  ।

 वह  प्रत  सीधा

 था

 तथा  उत्तर  भी  इतना

 ही

 स्पष्ट  था  जिसपर  श्री  बसु  ने  विरोध  किया  ।
 वास्तव  में  यह  मामला  स्पष्ट रूप  से  विशेषाधिकार  का  मामला  है  ।  यदि  मंत्रीਂ  महोदय  खेद  व्यक्त

 करते  तो  सभा  उस  पर  कर  सकती  है

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  महोदय !  मेंने  पुछा  था  कि  क्या  यह  सच  है  अथवा  नहीं  कि  1969

 से  पूर्व  प्रधान  मंत्री  द्वारा  चुनावों  तथा  दल  के  कार्यों  के  लिये  किये  गये  दौरों  का  qs  उनकी  पार्टी  ने  किया
 कितु  उसके  बाद  उनका  भुगतान  सरकारी  खजाने  से  किया  कितु श्री  एफ०  एच०  मोहसिन ने  बताया
 कि  यह  सच  नहीं  है  ।  मेंने  इसका  विरोध  किया था  और  अब  मने  सम्बद्ध  पैराग्राफ  तथा  संशोधित  पै  रा ग्राफ

 आपके  समक्ष  प्रस्तुत  किया  है  ।

 अध्यक्ष
 यदि  कोई  सदस्य  मंत्री  द्वारा  सदन  में  दिए  गए  वक्तव्य

 को  गलत  बताता  है  तो

 इसे  निदेश  संख्या  115  के  अन्तगंत  लाया  जाना  चाहिए  न  कि  विशे  साधिकार  का  विषय  बनाया  विवाद

 ग्रस्त  मामलों  में  मैं  अपना  निर्णय  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  यह  बिलकुल  स्पष्ट  प्रथा  है  और  हाउस  आफ  कॉमन्स
 की  पद्धति  पर  आधारित है

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  विशेषाधिकार  समिति  इसका  पता  लगा  सकती है

 अध्यक्ष  महोदय :  जी  यदि  तथ्य  विवादग्रस्त  ह  अथवा  इसकी व्याख्या  की  जानी  है  तो  म  इस

 पर  अपने  विचार  नहीं  दे  सकता  इसीलिए  संख्या  115
 लाया  गया  कोई  भी  सदस्य  मंत्री  महोदय

 को  पत्न  लिखकर
 सदन

 में
 हुए  वक्तव्य  के  बारे  में  सकता  है

 और
 मंत्री  महोदय  उसे  उत्तर  दे  सकते

 यदि
 माननीय  सदस्य  इससे  संतुष्ट  नहीं  है  तो  वह  सदन  में  अपनीਂ  राय  व्यक्त  कर  सकते है  ।  मंत्री  महोदय

 यदि
 स्वीकार  करते  है

 कि  वे  गलती  पर  है  तोड़े  सत् नमे  इस  पर  खेद  प्रकट  कर  सकते  है  |
 में  इसी प्रथा

 का

 ,  थे  इस
 विषय  पर  वाद-विवाद कर
 अनुसरण  कर  रहा  हुं  ।

 मुझे  सदन  द्वारा  इस  विषय  पर  वाद-विवाद  करने  पर  कोई  आपत्ती  नहीं  है
 |
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 गलत  वक्तव्य के  बारे  म

 मैने  हाउस  आफ  कॉमन्स  तथा  अन्य  देशों  से  इस  विषय  में  जानकारी  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 यदि
 माननीय  सदस्य  तथा  मंत्री  महोदय  किसी  विषय  पर  सहमत  नहीं  होते  है  तो  इस  विषय  पर

 सदन
 में

 चर्चा की  जाए  तथा  वहीं  इसका  निर्णय  यह  विशेषाधिकार की  प्रस्ताव  नहीं  बन  सकता  है  ।  इसको

 अन्य  प्रस्ताव
 का

 रूप  दिया  जा  सकता  है
 |

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  हम  आपसे  सहमत  है  परंतु  यदि  यह  सदन  को  जानबूझकर  गुमराह
 करने  वाला  वक्तव्य हो  तो

 अध्यक्ष  महोदय  आप  इसे  सदन  पर  छोड़ी  |

 शी  श्याम  नन्दन  मिथ  हमने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  उनका  वक्तव्य  सदन  को  पुरातन  करने  वाला
 था |

 अध्यक्ष  महोदय :  यहाँ  सभा  में  इस  संबंध  में  नियमित  प्रस्ताव  लाया  गया  था  न  कि  विशेषाधिकार
 प्रस्ताव लाया  गया  था  ।  मैंने  इस  संबंध  में  विस्तार  से  चर्चा  की  है  और  मुझे  इस  प्रक्रिया  के  अलावा  अन्य

 प्रक्रिया  का  उदाहरण  नहीं  मिला  यदि  आप  ऐसा  पूर्व  उदाहरण  ला  सकें  तो  मुझे  प्रसन्नता  होगी  ।

 श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  स्वेतलाना  के  संपुर्ण  मामले  पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  दी  गई  इसी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  है  परंतु  विशेषाधिकार  प्रश्न  के  रूप  में  नहीं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  मने  श्री  चव्हाण  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  मांग  का  प्रस्ताव  रखा  था
 जो  स्वीकृत हो  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  इससे  सहमत  नहीं  है  तो  मुझे  सदन  द्वारा  इस  पर  चर्चा  करने  पर  कोई
 आपत्ती नहीं  है  ।

 थ्रो  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  पने  उनके  आशय  के  बारे  में  पूछा  है  न  कि  वैधता  के  बारे  में  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  मैं  आपका  आशय  अन्य  प्रकार  से  लगाता  हूं  तो  में  सही  नहीं  हूं  अगर  यदि  मैं

 आपके  वक्तव्य  के  अनुसार  आशय  लगाता  हूं  तो  मैँ  ठीक  मेरा  कार्य  तथ्यों  की  जाँच  करना  है  न  कि

 आशय  जानना  है  ।

 हैं  ।
 थ्री  ज्योति  बसु  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  इनको  प्रलेखों  से  सत्यापित  किया  ar  सकता

 श्री  जी०  विश्वनाथन  :  यदि  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  कोई  गलती  है  तो  वे  निदेश
 115  के  अंतर्गत  प्रश्न  उठा  सकते  (  यदि  मंत्री  महोदय  जान-बूझकर  तथ्यों  को  दबा  रहे  है  तो

 विशेषाधिकार  प्रस्ताव  के  अंतर्गत  मामला  उठाया  जा  सकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  यदि  मंत्री  महोदय  और  माननीय  ween  सहमत  नही  edt  सदन  में  उस  पर
 चर्चा  की  जा  सकती  है  ।

 will  decide  the  facts,
 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  May  I  konw  whether  the  majority  of  the  House

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  में  बहुमत  अथवा  अल्पमत  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।  विवादग्रस्त  मामले पर
 सभा  में  चर्चा  की  जा  सकती है  इस  प्रश्न  पर  और  अधिक  समय  बर्बाद  न  कीजिए  |
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 March  13,  1973
 Papers  Laid  on  the  table

 श्री  पाल  मोदी  1  आपने  हमें  यह  नहीं  बताया  है  कि  यदि  मंत्री  महोदय  गलत  वक्तव्य  देते

 है
 तो

 हमें  क्या  करना  चाहिए
 ।

 श्री  एच० एन०  मुकर्जी  :  यह  एक  स्थापित  प्रथा  हैं  कि  यदि  कोई  मंत्री  अथवा
 सदस्य  सदन  को  गुमराह  करता  है  तो  उसके  विरुद्ध  प्रस्ताव  लाया  जाना  ।

 प्रथा  के  अनुसार  यह  देखना  अध्यक्ष  महोदय  के  ऊपर  है  कि  क्या  यह  मामला  विशेषाधिकार  का  बनता  है  या

 आप  संबंधित  सदस्य  तथा  मंत्री  महोदय  के  कथनों  अध्य॑यनਂ  कर  सकते  कि  कया  यह
 मामला

 विशेषाधिकार के  अंतर्गत  आता  है  अथवा  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय :  इस  संबंध  में  मैने  नियम  115  कें  अंतर्गत  मामला  उठाया  है  ।
 मंत्री  महोदय के

 उत्तर  के
 प्राप्त  होने  पर  मैं  इसे  श्री  जोतिमंय  बसु  को  दे  यदि  वे  इससे  संतुष्ट  नहीं  होंगे  तो  यह  मामला

 सदर  में  उठाया  जा  सकता  है  ।

 थो  श्याम  नन्दन-मिश्रा  :  निदेश  222  के  अंतर्गत  मामला  उठाया जा  सकता  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  नियम

 222  के  अंतत  मामला  नहीं  उठाया  जा  सकता  है
 यदि  आप  कहते है

 क  एसा  किया  जा  सकता  है  तो  उदाहरण

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  मैँ  आपकी  समझ  नहीं  हूं  ag  ठीक

 दह  लिन

 है  हसर  पामा  दो रैगर सस  बो  जह  को

 दगी  चार

 हो  जोश

 बसु  इस  पर

 संतुष्ट  न  हुए ती

 अध्यक्ष  महोदय  मे  इस  पर  अपने  विचार  रख  सकते  |

 att  इन्द्रजीत  गीत  :  अध्यक्ष  होने  के  नाते  क्या  आपका  कर्तव्य  मंत्रीजी  का  उत्तर  प्राप्त  पर

 उस  पर  अपनी  टिप्पणियाँ देने  का  नहीं  है  ?

 Mr.  Speaker:  Before  giving  my  comment,  I  will  have  to  listen  both  of  them

 शी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  आप  दोनों  को  सुनने  के  बाद  निर्णय  करेंगे  कि  कया  ae  विशेषाधिकार

 का  मामला  बनता  है  या

 मध्यक  मैंने  इस  बारे  में  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दिया  यदि  एंसा  कोई  पुर्व  उदाहरण
 है

 तो

 आप  कृपया  में  प्रक्रिया  अनुसरण  करूंगा
 |  में  मंत्रीजी  और  माननीय  सदस्य  के  व

 को
 सुनकर  ही  निर्णय  कर  सकता  हूं

 कि
 क्या  यह  विशेषाधिकार  का  मामला  बनता  है  या  नहीं

 ।

 Shri  Satpal  Kapur  (Patiala) :  The  Dave  Commission  have  submitted  an  in-
 terim  report  against  Akali  and  Jansanghi  Minister  of  Punjab.  May  I  know  whether

 it  willbe  laid  on  the
 table

 of  the  House,

 Mr  Speaker  This  question  pertains  to  Punjab  Government

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERSLAID  ON  THETABLE

 सका  सेवा  1973-74

 wa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सुशीला  :

 मैं  श्री  यशवंतराव  चव्हाण  की
 ओर  से  रक्षा

 ५ सवा  1973-74  तथा
 की  एक  प्रति  सभा  wea  पर  रखती  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।
 देखिए

 संख्या  एल०  ठी०  4475/73]
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 22
 फाल्गुन

 1894
 ate  पदा  समति

 मृत्यु  क  पश्चात  अजित  सम्पत्ति  पर
 सम्पदा  शुल्क  और  लॉक

 सेवाओं
 से  सेवा  निवृत्त  सदस्यों  की  पेंशन

 के  लिए  मुकदमा  करने  के  अधिकार  के  संबंध  में  विधि  आयोग  का

 बतान
 fafa,  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य
 मंत्री  (att  नीति  राज  सिंह  :  में  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  --

 (1)
 र मृत्यू  के  पश्चात्‌  अजित  सम्पत्ति  पर  संपदा  शुल्क  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  के

 52  वें  प्रतिवेदन

 की  एक  प्रति

 _  (2)  रिस्  सस  oe  eer  eh  केसार  ताम
 पेंशन  अधिनियम  1871  के  प्रभाव॑  के  सम्बन्ध  में  विधि  आयोग  के  53  वें  प्रतिवेदन की  एक  प्रति  ।

 प्रिंयालय  में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  go  4476/73]

 दामोदर  घाटी  निगम  का  वच  1970-71  का
 विधिक  प्रतिवेदन  आदि  और  ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम

 नई  दिल्‍ली  के  विधिक  प्रतिवेदन  की  समीक्षा

 सिचाई और  विद्युत  मंत्री  के
 ०  एल०  मैं  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  दामोदर  घाटी  निगम  afatar  1948  की  धारा
 45

 की  उपधारा  (5)  के  अन्तर्गत  दामोदर

 घाटी  निगम  के  वर्ष  1970-71  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  तत्संबंधी

 लेखेपर  लेखापरीक्षा  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  4477/73]

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अंतर्गत  .  निम्नलिखित

 पत्रों  तथा  भंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति

 )  ग्रामीण  विद्युतीकरण निगम
 नई

 के
 वर्ष  1971-72  सम्बन्धी

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा ।

 ग्रामीण  विद्युतीकरण निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1971-72  सम्बन्धी  विधिक

 प्रतिवेदन
 तथा

 लेखापरीक्षत  लेखे
 और

 उन  पर  नियन्त्रक  ike  महालेखापरीक्षक  की
 टिप्पणियां  ।

 [प्रंथ/लय
 में  रखे  गए  ।  देखिए  एल०  ठी  ०  4478/73]

 aaa
 तालिका

 के  लिए  नियुक्त
 APPOINTMENT  TO  PANET.  OF  CHAIRMAN

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  सचालन  सम्बन्धी  नियम  के  नियम  9(1)  के
 अंतत

 सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूँ
 कि

 मेंने  श्री  एवं  Wo  कादर को  श्री  आर ०  डी ०  स्थान

 जो  लोक  सभा  के  सदस्य नहीं  रहे  सभापतियों की  नामिका  के  लिए  नाम  निर्दिष्ट  किया  है  ।

 लोक  लेखा  समिती

 PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEEJ

 71  at  प्रतिवेदन

 श्री
 afer

 में  सीमा  शल्क  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  के  43  नें  प्रतिवेदन
 में

 की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  71  वां  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हूं
 कृषि  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  :

 में  राष्ट्रीय  कृषि
 आयोग  द्वारा  प्रस्तुत  अंतरिम  प्रतिवेदनों

 बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०
 4479/73]
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 Public  ही  ecounts दि  1 10११1111111 1:62
 Phalguna  22,

 sll
 (Saka)

 वक्तव्य

 जसा  कि  सदस्यों  को  ज्ञात  हीਂ  भारत  सरकार  द्वारा  स्थापित  राष्ट्रीय  ale  आयोग  से  कहा  गया  है
 कि  वह  अपने  विचारार्थ  विषयों  की  ऐसी  मदों  पर  अंतरिम  सिफ़ारिश  प्रस्तुत  at  जिसे  वह  उचित  समझता

 alt  आयोग  ने  अब  तक  निम्नलिखित  विषयों  पर  दस  अंतरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  :

 .  सक  धान्य  की  अधिक  उत्पादनशील  किस्मों  के  अच्छे  बीजों  का  ada  और  वितरण  |

 2  sara  वितरण  |

 3  कृषि  विस्तार  तथा  प्रशिक्षण  के  कुछ  पहलू  ।

 लघु  तथा  सीमांत  कृषकों  और  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  ऋण  संबंधी  सेवायें
 ।

 लघु  तथा  सीमांत  कृषकों  और  कृषि  श्रमिकों  के  जरिये  दुग्ध-उत्पादन  |

 कृषि  विश्वविद्यालयों  में  क़ृषि-मौसम  विज्ञान  प्रभागों  की  ।:

 मानव  द्वारा  लगाए  गए  बनों  का  उत्पादन  ।

 भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  के  लिए  आवासीय  भू-खण्ड  ।

 मुदा  सर्वेक्षण  तथा  भारत  का  मृदा  मानचित्र  ।

 10  आलू  के  बीज  ।

 इन  रिपोर्टों  को  प्रतियां  पहले  ही  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  हैं  ।

 इस  आयोग  ने  आज  भारत  सरकार  को  निम्नलिखित  चार  अंतरिम  रिपोर्टे  प्रस्तुत  कर  दी  है  :

 1.  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  संगठनात्मक  पहलु  ।

 2.  सिंचाई  पद्धतियों  को  आधुनिक  बनाना  और  कमांड  क्षेत्रों  का  समेकित  विकास  ।

 3.  समग्र  ग्राम-विकास  कार्यक्रम  |

 4.  जिन्स  विकास  परिषदों  तथा  निदेशालयों  का  संगठन  और  उनके  कार्य  ।

 ये  रिपोर्टें  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  है  ।  इन  अंतरिम  रिपोर्टों  में
 की  गई  महत्वपूर्ण  सिफारिशों

 सार  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 मैंने  अपने  विभाग  को  निदेश  दिया  है  कि  इन  सिफारिशों  की  शीघ्र  हीਂ  जांच  की  ताकि  सरकार

 इन  मामले  में  आगे  कार्यवाही  कर  सके  |

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  दारा  दिनांक  13-3-73  को  प्रस्तुत  की  गई  चार  अंतरिम

 रिपोर्टों  की  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  का  सार

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग ने  भारत  सरकार  को  आज  निम्नलिखित चार  अन्तरिम  रिपोर्टे  प्रस्तुत  की

 नन

 (1)  अखिल  भारतीय  अनुसंधान  परियोजनाओं के  संगठनात्मक

 (2)  सिंचाई  at  पद्धतियों  का  आधुनिकीकरण  तथा  कमांड  क्षेत्रों
 का

 समेकित

 (3)  समग्र-आम  विकास  तथा

 (4)  जिन्स  विकास  परिषदों  तथा  निदेशालयों  का  संगठन  तथा  उनके  कार्य  ।

 120



 13  मानें  1973  लोक  लेखा  समिति

 अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  संगठनात्मक  पहलूओं
 पर  अंतरिम  रिपो

 अखिल-भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  सम्बन्धी  अपनी  अंतरिम  रिपोर्ट  में  आयोग  ने

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  वित्तीय  सहायता  जाने  वाली  इन  परियोजनाओं के
 ठनात्मक  पहलुओं  पर  विस्तार  से  विचार  किया  है  और  उसके  आधार  पर  सिफारिश  की  है  कि  कृषि

 अनुसंधान  समग्र  प्रशासन  की  जिम्मेदारी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  कृषि
 केन्द्रीय  तथा  राज्यों  की  अनुसंधान  संस्थाओं तथा  राज्य  कें  विभागों में  बांटी  जायें  ।  आयोग

 ata
 करता है  कि  वानिकी  आदि  सहित  कृषि-क्षेत्र की  अनुसंधान

 केवल  उन  समस्या यों का  उनका  संबंध  मूल-सिद्धांतों से  हो  at  व्यावहारिक  स्वरूप

 जो  राष्ट्रीय  दुष्टि  से  महत्वपूर्ण  उत्तरदायित्व  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  संभाल  देना

 चाहिये  ।  इसके  समन्वित  अनुसंधान  कार्यक्रमों  का  निरूपण  एवं  उनके  कार्यान्वयन  की
 पद्धतियों  तथा  कृषि  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थाओं और  वहां  क्रियान्वित की  जा  रही

 परियोजनाओं  एवं  योजनाओं में  वैज्ञानिकों  द्वारा  किये  जा  रहे  सब  प्रकार  के  अनुसंधान कार्यों  का
 सावधानी  पर्व  मूल्यांकन  करने  आवश्यकता  है

 ।
 आयोग  सिफारिश  करता  है  कि  भारतीय  कृषि  अनु+

 संधान  परिषद  को  छोटे  छोटे  दलों की  नियुक्ति  करनी  चाहिये  ।  ये  दल  अनुसंधान  कार्य  की  भावी

 गुंजाइश  तथा  आवश्यकता  अनुसंधान  के  स्वरूप  एवं  इन  मदों  के  सम्बन्ध में  कृषि  विश्वविद्यालयों  तथा

 कृषि  अनुसंधान  संस्थानों  की  धन  राशि  सम्बन्धीਂ  आवश्यकता  के  बारे में  विस्तार  से  अध्ययन  करेंगे  |

 विश्वविद्यालयों  को  दी  जाने  वाली  धन-राशि  एकमुश्त  अनुदान  के  रूप  में  दी  जानी  चाहिए  ।

 जिन पर  समन्वित  अनुसंधान  परियोजनाओं को  पुरा  उतरना
 आयोग  ने

 स्पष्ट  रूप से
 निम्नलिखित चार  मापदंड  निर्धारित  किये  हैं  इन  परियोजनाओं में  परिचित  ज्ञान तथा
 जलवायु  सम्बन्धी  विस्तृत  विभिन्न  स्थितियों की  समस्याओं  के

 समाधान  के  लिये  व्यावहारिक
 संधान  किया  जाना  (ii)  अध्ययन की  जाने  वाली  समस्याएं  राष्ट्रीय  महत्व की  होनी  चाहिये

 चाहे  उनका  सम्बन्ध एक  से  हो  या  अनेक  विषयों  (iii)  ये  समस्याएं  इस  ढंग  की  होनी

 चाहिएं  कि  एक  ही  समस्या  पर  अनेक  वैज्ञानिकों को  ध्यान  केन्द्रीत  करना  (iv)  इन  परियोजनाओं

 का  उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कम  से  कम  समय  में  सीमा  रिणों  प्रस्तुत की  जाएं  |

 आयोग  ने  सिफारिश  की  है  कि
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान को  इन  मापदंडों  के  आधार  पर  वर्तमान  अखिल

 भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजनाओं  की  संवीक्षा  करनी  चाहिये  और  परियोजनाएं को  ऐसी
 सीमाओं के  अन्तर्गत  रखा

 जाय  कि  ये  निश्चित  मापदण्ड  पूरे  हो  सकें  |  उपरोक्त  समस्त  मापदंडों के
 संबंध  में

 पूर्ण  संतुष्टि  होने  पर  ही  नई  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजनाएं  स्वीकृति  कीਂ
 जानी  चाहिये  ।

 उन  अनुसंधान  सम्बन्धी  समस्याओं  क़ो  जिनके  बहुमुखी  दृष्टिकोण at  आश्यकता  है  और
 जो  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  लिये  निर्धारित  की  गई  कसौटी  के  अन्तर्गत  नहीं  आती  और
 जहां  सम्बन्धित

 अनुसन्धान  एक  से  अधिक  केन्द्र  में  करना  आवश्यक  है  समन्वित  कार्यक्रम के  अन्तर्गत
 झाया  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिये  धनराशि  और  समन्वय  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  समन्वित

 परियोजनाओं
 से

 बाहर  के  अनुसन्धान  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  आयोग  का  मत  है  कि  क्षेत्र  में  कार्य  कर  रहे वैज्ञानिकों को  इकट्ठा  होकर  कार्यक्रम  के
 विभिन्न  पहलुओं का  आपस  में  उपयुक्त  वितरण  करते  हुए

 एक  समन्वित  अनुसंधान  कार्यक्रम  तेयार  करना  चाहिये  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌ को  एक
 दूसर ेसे  मिलते  जुलते  क्षत्र  में  कार्य  कर  रहे  वैज्ञानिकों का  पता  लगाने  और  उनकी  अनुसंधान  संबंधी
 गतिविधियों  के  समन्वयन के  लिये  उन्हें  एक  दूसरे  के  समीप  लाने  में  भी  सहायता  करनी  चाहिए

 pty  विश्वविद्यालयों  और  राज्यों
 के  विभागों  को  स्थानीय  महत्व  का  समस्त  अनुसंधान  सम्बन्धी

 कार्य  अपनी  नीचे  संस्थाओं  के
 माध्यम से  करना  चाहिये  |

 सामान्य  तौर पर  एसे  कार्य  के  समन्वयन
 के  लिये  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  को  संस्थागत  व्यवस्था  करने  की  कोई  आवश्यकता न नहीं  होगीਂ
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 समन्वित  कार्यक्रमों  और  परियोजनाओं के  अतिरिक्त  भारतीय कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  को  बानियों

 द्वारा  भेजी  गई  उन  अलग-अलग  योजनाओं के  लिये  जिन्हें  महत्वपूर्ण  समझा  जाता  आधार  पर

 वित्तीय  सहायता  देने  की  अपनी  प्रक्रिया  को  तेज  करना  चाहिये  ।  आयोग  का  दृढ़  मत  है  कि  कृषि  से  सम्बन्धित
 अनुसंधान  ज  का  अधिकांश  भाग  समन्वित  और  विशिष्ट  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  समन्वित  परियोजनाओं
 के  कार्यक्षेत्र  से  बाहर  किया  जाना  चाहिए

 आयोग ने  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनसंधान  परियोजनाओं के  भावी  कार्यकलापों के  बारे  में
 भी  विस्तृत  सिफारिशें क़ी  है  जिसमें  योजनाओं की  वर्कशापों के  कर्मचारी  भर्ती

 करने  आदि  की  प्रक्रिया  आदि  भी  शामिल  उदाहरण के  लिये  आयोग ने  समन्वित  परियोजनाओं
 के

 मुख्य  कार्यालयों  और  इन  परियोजाओं के  अधीन  विभिन्न  केन्द्रों  और  उप-केन्द्रों की  स्थिति  के  बारे  में  एक

 मानदण्ड  निर्धारित  किया  है  ।  आयोग  का  बिचार  है  कि  परियोजना  में  नियुक्त  किए  गए  कर्मचारियों के
 प्रतिनियुक्ति

 मामलों  से  सम्बन्धित  उनकेਂ  हितो  क़ी  यथा  सम्भव  अधिक  से  अधिक  रक्षा  की

 जानी  चाहिएं
 ।

 परियोजना  के  तकतौकी  कर्मचारी  सम्बन्धि  विश्वविद्यालय  या  संस्थान  के  संवर्ग  में
 ह

 चाहिये  |

 प्रत्येक  परियोजना
 का  तिमाही  आधार  पर  निरन्तर  मूल्यांकन  करने

 और  रूप
 से

 उसका

 निर्धारण  करने  पर  दिया  गया  परियोजना को  न  केवल  -  नियमित  वित्तीय  लेखा-परीक्षा  होनी

 बल्कि  उसके  कार्यनिष्पादन  की  भी  जांच  पड़ताल  होनी  चाहिए  ।  जब  तक  कि  परियोजना  समन्वयक
 यह  प्रमाण-पत्र नहीं  दे  देता  कि  इसका  कार्य  सन्तोषजनक  तब  तक  किसी  विशेष  परियोजना के  लिये
 धनराशि  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  आयोग  ने  यह  भी  सिफारिश  क़ी  है  कि  समन्वित  परियोजनाओं  की

 स्वीकृति के  विशेषकर  राज्य  विभाग या  कृषि  विश्वविद्यालय स्तर  सुगम  और  द्रुतगामी
 प्रक्रिया

 होनी  चाहिए  इसके  अतिरिकत  धनराशि  के  निर्धारण  में  भी  कुछ  लचीलापन  होना  चाहिये  ।

 आयोग  ने  प्रकट  किया है  कि  नई  प्रोद्योगिकी  का  बड़ें  पैमाने पर  परीक्षण  करने की  आवश्यक्ता

 इस  प्रकार
 के  परीक्षणों  का  मुख्य  उद्देश्य  विश  ष  सामाजिक-आर्थिक  परिस्थितियों के  अन्तरगत

 गीकी  के  अन्तरण  की  परिचालन  संबंधी  समस्याओं  का  पता  लगाना  आयोग  ने  सुझाव  दिया

 है  कि  विश्वविद्यालयों /  केन्द्रीय  अनुसंधान  संस्थानों  को  विकास  ऐजन्सियों  के  साथ
 और  सहयोग  से  इस  प्रकार  का  परिचालन  संबंधी  अनुसंधान  कार्य  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए

 |

 ~
 कृषि  प्रणालियों  के  आधुनिक  aaa  तथा  कमांड

 क्षेत्रों  के
 समेकित  विकास  कहे  में  अन्तरिम

 कृषि  प्रणाली  को  आधुनिक  बनाने  और  कमांड  क्षेत्रों  के समेकित  विकास  संबंधी  अन्तरिम  रिपोर्ट  मे

 आयोग  नेਂ  यह  कहा  है  कि  देश  में  प्रचलित  बहुत  सी  पुरानी  प्रणालियां  आधुनिक  कृषि की
 आवश्यक्ता

 को  Tu  नहीं करती  और  इसलिए  उन्हें  आधुनिक  बनाने  की  जरुरत  है  आयोग  ने  यह  भी  कहा  हैकि  at

 वर्तमान  कृषि  परियोजनाएं  संतोषजनक  ढंग  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  और  जिनमें  सुधार  किया  जा  सकता

 और  जो  कसी  भी  तरह  अधिक  परियोजनाओं  से  बेहतर  स्थिति  में  नहीं  उनकी  ओर  गम्भीरता

 पूर्वक  ध्यान  देने  की  आवश्यकता है  ।  इसलिए  आयोग  ने  योजना पूर्व  और  इससे  पहलें  की  योजना  के  अंतगर्त
 क्षण  में  इन  केवल  इंजीनियरी कार्यों परियोजनाओं  का  वितत  पुनरीक्षण  करने  पर  जोर  दिया  है  ।  इस  पुनरी

 की  रक्षा  और  उनपर  बेहतर  नियंत्रण  के  कार्य  में  सुघार  करना  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ,  बल्कि  अन्य

 अनेक  पहलुओं  की  दृष्टी  से  भी  यह  पुनरीक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।  इनमें  जहां  पानी  की  कमी  हो  वहां  उसकी
 सप्लाई  बढ़ाना  पानीਂ  के  सुचारू  रूप  से  खतों  तक  पशुओं  को  वैज्ञानिक  ढंग  से  पानी  देना  और

 फसलों  की  ऐसी  पद्धतियां  अपनाना  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  जिनसे  पथिक  दृष्टि  से  अधिकतम
 Se i लाभ  यह  सुझाव  दिया  है  कि  यह  पुनरीक्षण  सिंचाई  शल्य-विज्ञात  और

 मुदा  विशषज्ञों  के  इल  द्वारा  किया  जाना  सिंचाई  विभाग  क्रो  इन  पुनरीक्षणों  के  लिए  जिम्मेदार
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 बनाया  जाना  चाहिए  और  इस  कम  में  कृषि  विभाग  को  उसकी  मदद  करनी  चाहिए  |  आयोग  ने  इस  बात

 पर  जोर  दिया  है  कि  हालांकि  वित्तीय  और  अन्य  कठिनाइयों  के  कारण  यह  हो  सकता है  कि  किसी

 योजना  में  एक  साथ  सभी  सुधार  करना  व्यावहारिक न
 फिर  भी  इसमें  जो  कुछ  सुधार  किय  जाने  जरूरी

 उनका  fea  स्पष्ट  होना  चाहिए  और  उसके  एक  एक  पहलू  के  काय  को  इस  प्रकार  हाथ  में  लिया  जाना

 चाहिए  वहू  सुधार
 की  पूरी  योजना  के  अनुकूल  हो  ।  आयोग  ने  ऐसे  पुनरीक्षणों  के  लिए  मागं दर्शी  सिद्धान्त

 भी  सुझायें हैं

 वर्तमान  कृषि  प्रणालियों  में  आवश्यक  सुधारों  के  मुख्य  पहलुओं  पर  विचार  करते  समय  आयोग  ने

 नहरों  और  जलमार्गों  को  पक्का  बनाने  पर  जोर  दिया  है  ।  आयोग  ने  यह  अनुमान  लगाया  है  कि  इस  सारे
 कार्यक्रम पर  600  करोड़  से  700  करोड़  रुपये तक  की  पूंजी  लगाने  की  आवश्यकता होगी  और  इससे  10

 लाख  श्रम  वर्षों  से  अधिक  के  रोजगार  की  व्यवस्था  हो  पकेगी  |  जलमार्गों  को  पक्का  करने  का  काम

 योजना  लागत  से  किया  जाना  चाहिए  |  ऐसे  जलमार्गो ंके  रखरखाव  की  जिम्मेदारी राज्य  सरकार  की  होनी

 जबकि  कच्चे  जलमार्गों  के  लिए  पहले  की  ही  तरह  किसान  ही  जिम्मेदार  होने  चहिए  ।

 आयोग  ने  सिचाई  ware  क्षेत्रों  से  पानी  के  पर्याप्त  निकास  की  व्यवस्था  करने  पर  जोर  दिया  है  और

 यह  सिफारिश भी  की  है  कि  40  हैक्टर  खण्ड  तक  नालियों  के  निर्माण  की  जिम्मेदारी  जल  मार्गों  की

 ही  भाँति  परियोजना  प्राधिकारी  की  होनी  चाहिए  ।  किसी  खण्ड  के  भीतर के  जलमार्ग  की  तरह  ही
 उसके  अन्दर  की  नालियों का  निर्माण  भी  किसानों  को  स्वयं  करना  चाहिए  और  विस्तार  कर्मचा  रियों
 की  इस  मामले में  आवश्यक  तकनीकि  मार्गादर्शन करना  चाहिए  |

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  सिफारिश  सिंचाई  परियोजनाओं के  कमाण्ड  क्षेत्रों  समेकित  विकास  की

 आवश्यकता  संबंधी  है  ।  आयोग ने  जोर  दिया है  कि
 पांचवी  योजना

 में  कमाण्ड  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के
 कार्यक्रम के  अन्तर्गत  विपणन  के  लिए  भण्डारणਂ  और  संचार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करते
 में  तेजी  लाई  जाय  ।

 आयकर  विकास  कार्यक्रम के  लिये  वित्त  व्यवस्था  के  ढांचे  के  बारे  जिसमें  कि  अब  तक  ऋण  की  मुख्य
 रूप से  कठिनाई रही  है  आयोग ने  दो  सुझाव  दिये  है  ।  राज्य  भूमि  निगमों का  करके

 भूमि को  आकार  जल मागों
 और

 नालियों
 के  निर्माण और  जल  fret  के  निर्माण  के  पूरे

 काम को  हाथ  में  ले  सकत ेहैं
 और  एक  स्वीकृति  फार्मूले  के  आधार  पर  प्रति  हैक्टर  उत्पादन  से  इन  कार्यों

 पर  लगाई गई  पूंजी  व्याज  सहित  वसूल कर  सकते  हैँ  ।  gar  विकल्प  यह  है
 कि

 यह  कृषक  सेवा  समिति
 अवधारणा

 सकते  आयोग  ने  लाहौर  सीमान्त  किसानों  तथा  कृषि  श्रमिकों के  लिए  ऋण

 सेवा  संबंधी  अपनी
 अन्तरिम  ्  में  इसको  सिफारिश

 की
 है  ।  अयोग  के  समेकित  कमाण्ड

 क्षेत्र  कार्यक्रम
 की  सफलता

 के  लिए  मध्यम और  अल्पकालीन ऋण  की  व्यवस्था  करना  अत्यन्त

 | महत्वपूर्ण

 सम्पूर्ण-प्राम  विकास
 कार्यक्रम

 संबंधी  अंतरिम  रिपोर्ट

 संपूर्ण  ग्राम  विकास  कार्यक्रम  संबंधी  अपनी  अंतरिम  रिपोर्ट  में  आयोग ने  सामदायिक  दुष्टिकीण  तथा कार्यवाही के  आधार  पर  ग्राम  विकास  के  एक  कार्यक्रम की  सिफारिश
 की  इस  कार्यक्रम कीं  मुख्य  बातें

 यह  अधिकाधिक  जल  नियंत्रण  करने और  शुष्क  क्षेत्रों  में  नयी  परिरक्षित करने  हेतु  समग्र
 रुप  से  भूमि  विकास  योजना  तैयार  सिंचाई  को  सर्वोत्तम ढंग  से  प्रयोग  में  और  सिचाई  तथा  जल

 नियंत्रण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  ग्राम  हेतु  सिचाई  सहायता  और  फसलों  कार्यक्रम  को

 सामाजिक  न्याय  संबंधी उपाय  इस  कार्यक्रम  के  महत्वपूर्ण अंग  है  ।  इनमें  aft  व्यक्तियों को
 भूमि का  कृषि  के  लियें  न्यू
 में  जोखिम  का

 सामना  करने  के  लिये  राज्यों  का

 नतम  दहें दरे  निश्चित  सिंचाई
 विकास

 तंकनीकी  चकबन्दी
 ं
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 फखरुद्दीन  अली

 को  राजसहायता  और  विभिन्न  आधिक  वित्तीय  शामिल  है  ।  ऐसे  कार्यक्रमों  के  लियें  दी  जाने  वाली

 राजसहायता  इस  कार्यक्रम  से  लाभ  उठाने  वाले  अलग-अलग  व्यक्तियों  को  नहीं  दी  बल्कि  कार्यक्रम
 के  अन्तर्गत  जोखिम  से  बचने  के  लिये  कार्यान्वयन  राधिका  संस्थात्मक  ऋणों  का  उपयोग  किये  जाने

 की  दृष्टि  से  सीमांत  धन  के  लिये  एक  निधि  बनाने  और  उस  संस्था  जो  सामुदायिक  कार्य  के  लिये

 प्राप्त  करनी  विकास  के  लिए  उपलब्ध  की  जाती  है  ।

 आयोग  ने  छोटे  तथा  सीमांत  किसानों पर  क्यारी  के  हानिकारक  प्रभाव  की  ओर  ध्यान  आकर्षित
 किया  है  और  सिफारिश  की  है  कि  राज्य  सरकार  की  सहायता  से  यह  बोझ  कम  किया  जाना  चाहिए
 ताकि  विकास  के  लाभ  कर्जा  देने  वालों  को  न  मिला  सकें  ।  कार्यान्वयन  प्राधिकारी ग्राम  स्तर  पर
 ताओं  के  साथ  ऋणों  के  बारे  में  फैसला  करते  हैं  और  उपयुक्त  किश्तों  में  किसानों  से  धन  राशि  वसूल

 करते  है  ।  इस  काम  के  लिए  राज्य  सरकार  कार्यान्वयन  प्राधिकारीयोंको  नाम  मात्र  के  व्याज  पर  या

 बिना  ब्याज  के  काफी  धनराशि  प्रदान  करती  है  ।  ग्राम  स्तर  पर  अग्रिम  रुपये  ऋण  देने  के  लिए

 केन्द्र  ने  निधीਂ  की  व्यवस्था  करने  का  भी  प्रस्ताव  किया  गया  है

 आयोग  ने  ग्रामीणो ंसे  आवश्यक  समझौते  करने  और  कार्यक्रम  को  चलाने  के  लिए  ग्राम  स्तर  पर
 परियोजना  समितियां  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया  नीति  और  कार्यवाही

 की  एक  रूपता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  परियोजना  जिससे  ग्राम  स्तरीय  समितियां

 संबद्ध  स्थापित  करने  का  भी  सुझाव  दिया  गया  है  ।  केन्द्रीय  संगठन  आपसी  लाभ  के

 लिए  सप्लाई  और  विपणन  के  कार्यक्रमों  का  संगठन  करेगा  और  उनकी  देखरेख  करेगा  और

 सरकार  से  प्राप्त  धन  को  कार्यक्रम  में  लगाएगा  ।  समितियां  और  संघ  रजिस्टर  सोसाइटियों  के  रूप  में

 कार्य  करेंगे  कि  और  उनका  कानूनी  अस्तित्व  भी  अलग-अलग  होगा  |

 za  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  का  कार्य  सौंप  दिया  जाना  चाहिये  ।  अन्य  उपायों  साथ  साध-यह  भी  सुझाव

 आयोग ने  यह
 भी  सिफारिश

 की  है
 कि  जहां  कहीं  स्वैच्छिक  और  समर्थ  संगठन  मौजूद  है  वहां  उनको

 feat  गया  है  कि  विभिन्‍न  विभागों  और  एजेन्सियों  की  गतिविधियों  को  समन्वित  करने  के  लिए  राज्य

 था  जिला  स्तर  पर  समन्वयक  समितियां  और  कार्यक्रम  की  मार्गदर्शी  अवस्था  कें  दौरान  समय-समय  पर

 पुनरीक्षण  aor  मे  लिए  पोज ना आयो  के  शीन
 राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  केन्द्रीय  समिति  गठित  की  जानी

 शरू  चौथी  योजना  के  अंतिम  वर्ष  में  उड़ीसा  तमिलनाडू  और  उत्तर  प्रदेश  में  चार

 दर्शी  परियोजनाएं  शुरु  करने  का  प्रस्ताव है  ।  इन  परियोजनाओं को  कार्यक्रम चलाने  के  लिये  लगभग  2

 करोड़  रुपये  की  आवश्यकता  होगी  ।  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  चौथी  योजना  के  अंतिम  वर्ष  में

 इस  राशि  में  से  30  लाख रु०  और  शेष  राशि  पांचवी  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र में  लगाईं

 जानी  चाहिए  ।  पांचवी  योजना  में  मार्गदर्शी  आधार  पर  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  करने  का  भीं

 प्रस्ताव  किया  गया  है  और  उसके  लिए  10  करोड़ रु०  की  एक  मुश्त  राशि  की  व्यवस्था  करने  का  सुझाव  दिया
 गया है  ॥

 जिन्स  बिकास  परिषदों  तथा  निदेशालयों  के  संगठन  और  कार्यों  संबंधी  अंतरिम  रिपोर्ट

 जिंस  विकास  परिषदों  तथा  निदेशालयों  के  संगठन  और  कार्यों  पर  अपनी  अंतरिम  रिपोर्ट  में  आयोग

 ने  परिषदों  और  निदेशालयों  को  अधिक  प्रभावशाली  बनाने  के  उद्देश्य  से  इनके  कार्य  का  विश्लेषण  किया  है
 |

 आयोग  ने  सलाह दी  है  कि  इन  परिषदों  की  संख्या  में  अनावश्यक  वृद्धि  की  जाये  और  सिफारिश  की

 है  कि  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  जिन्स  विकास  परिषदों  का  कार्यक्षेत्र  केवल  उन  फसलों  तक  ही  सीमित

 रखा  जानी  चाहिये  जौ  औद्योगिक  औरं/अथवा  निर्यात  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  हो  ।  तिलहन
 ATS,  गरना

 और  वां गंवा नों  के  लिये  अलग  अलग  परिषदें  जारी  किन्तु
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 सुपारी  तथा  मसालों  से  सं  बाधित  वर्त  मान
 परिषदें  उत्पादन  और  विपणन  की  समान  समस्याओं  वाली  बागान

 फसलों  की  परिषद  के  साथ  मिला  कर  एक  कर  दी  जायें  |  चावल  और  दालों  की  परिषदों  कौ  समाप्त  कर  देने
 का  प्रस्ताव  किया  गया है  |  आयोग  ने  यह  भी  सलाह  दी  है  कि  गेहूं  और  मोट  अनाजों  के  लिए  विकास  परिषदों
 का  गठन  न  किया  जाये  ।

 इस  रिपोर्ट  में  परिषदों  के  कार्यों  का  वर्णन  किया  गया है  और  सलाह  दी  गई  है  कि  वे
 भंडारण  और  frat  के  परिवहन  तथा  उनके  व्यापार  और  मूल्य  तथा  इस

 संबंध  में  सरकार  को  सलाह  देने  की  समस्याओं  की  जांच  पड़ताल  के  लिए  अधिक  गतिशील  भूमिका  निभाएं  ।

 इन  समस्याओं  की  गहराई से  जांच  करने के  लिए  प्रत्येक  परिषद  के  अंतर्गत  मूल्य  तथा  निर्यात
 समितिਂ  नायक  एक  समिति  होनी  चाहिए  ।  रिपोर्ट  में  यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  उत्पादन  की  विभिन्न
 तकनीकी  समस्याओं  के  पुनरीक्षण  के  लिए  सभी  विकास  परिषदों  में  तकनीकी

 समितियों  का  गठन  किया

 जाना  चाहिए  |  विश्वविद्यालयों  अनुसंधान  संगठनों  तथा  तकनीकीਂ  समितियों  में  निंकंट  सम्बन्ध  कायम
 रखने  के  लिये  कहा  गया  है  ।

 विकास  तथा  विपणन  में  बेहतर  समन्वय  की  दृष्टि  से  आयोग  ने  यह  भी  सिफारिश  की  हैकि  ऐसी
 फसलों  के  लिए  जिनकी  देखरेख  केन्द्रीय  विकास  परिषदों  में  होती  राज्य  विकास  परिषदों  की  स्थापना
 की  जानी  इन  राज्य  परिषदों  के  कायें  केन्द्रीय  परिषदों  जैसे  हो  होंगे  इसके  केन्द्रीय  परिषदों
 की  सिफारिशों  पर  विचार  करने  का  विशेष  काय भी  उनके  सुपुर्दे  होगा  और  स्थानीय  परिस्थितियों को

 आवश्यकतानुसार ये  उन्हें  अपनायेंगा  और  उनके  कार्यान्वयन  की  निगरानी  केन्द्रीय  जिन्स
 पदों  की  देखरेख  की  फसलों  के

 अलावा  क्षेत्र
 को  प्रमुख  फसलों  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  में  एक  या  एक  से  अधिक

 जिन्स  परिषदें  होनी  चाहिये  ।  इन  परिषदों  में  विभिन्न  हितों  का  प्रतिनिधित्वਂ  होगा  जिनका  सक्रिय  सहयोग
 || विशेषकर  प्रगतिशील  किसनों  आवश्यक

 जिन  जिन्सी  के  लिये  कोई  केन्द्रीय  परिषद  नहीं  होगी  उनके  लिए  आयोग  का  कोई  जिन्स  विकास
 शालय  गठित  करने  का  विचार  नहीं  जारीं  रहेंगे  वाले  निदेशालयों  को  जिन्स  के  व्यापार  और

 मुल्य  सम्बन्धी  आंकड़ों  के  विश्लेषण  को  पूरी  जिम्मेदारी  लेनी  होगी  ।  यें  निदेशालय  अलग  अलग  फसलों
 के  विकास  कार्यक्रमों  का  नियोजन  और  समन्वयन  भी  करते  रहेगे  तथां  सम्बधित  विकास  परिषदों  के
 विलय  के  रूप  में  कार्य  कृष्ण  |  किन्तु  उनसे,यह  आशा  नहीं  की  जा  सकती  किवे  क्षेत्र  में  कार्यक्रमों  के
 वयन  जिसकी  जिम्मेदारी  राज्य  की  स्वयं  भाग  लेंगे  सम्बंधित  परिषदों  की  भांति

 सुपारी  और  निदेशालयों  को  एक  साथ
 मिलाया

 जाना  है  ।

 पों जिन फ  को  देख-रेख  के  लिये  कई  केन्द्रीय  विकास  परिषद  अथवा  निदेशालय  नहीं  होगा  केन्द्रीय
 कृषि  मंत्रालय  के  फैसल  प्रभाग  में  विभागीय  तौर  पर  की  जायेगी  ।  उन  फसलों  तथा  ऐसी  शेष  समस्याओं

 के  पुनरीक्षण  के  जो  विकास  परिषदों  अथवा  निदेशालयों  के  अंतर्गत  नहीं  राज्य  तथा  केन्द्रीय
 मंत्रालयों

 के
 एक  विधिक  सम्मेलन  की  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।  आयोग  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  ऐसी

 महत्वपूर्ण  फसलों  के  जिनकी  ओर  विशेष  रूप  से  ध्यान  देना  पड़ा  क़षि  मंत्रालय  और  राज्यों  के

 कृषि  निदेशालयों में  सुदृढ़  यूनिटों  का  सुजन  किया  जाना  था

 है  कि  दालों  और
 चावल  के  लिय  कृषि  मंत्रालय  के  फसल  प्रभ

 हिए  ।  आयोग  नें  विशेष  रूप  सें  सुझाव  दिया

 ग  में  ऐसी  यूनिटों  को  स्थापना  की  जाय  ।

 कम्पनी
 )  विधेयक

 COMPANY  (AMENDMENT)  BILL

 संयुक्त  समिति  में  एक  सदस्य  नियुक्त  करने  के  लिए  राज्य  संभा  से  सिफारिश

 श्री  aaa  किशोर  शर्मा  )  :
 मैं  प्रस्ताव करता

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  संभा  कम्पनी  अधिनियम  1956
 भूति  संविदा  1956  भर  एकाधिकारों और  अवरोधक  व्यापारिक
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 Re.  reported  rise  in  prices  of  March  13,  .1973
 Cotton  and  Nylon  yarns

 नवल  किशोर

 व्यवहार  1969  का  और  संशोधन करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त  समिति

 उक्त  संयुक्त  समिति  की  सदस्यता  से  श्री  Fo  वी ०  रघुनाथ  रेड्डी  द्वारा  त्यागपत्र  दिए  जाने  के

 कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त करे  तथा  aaa  समिति  में
 राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नियुक्त  किए  गए  सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  सूचित

 श्री  ज्योति मंत्र  बसु  :  संयुक्त  समिति  कम्पनी  अधिनियम  को  संशोधन  करने के ~
 बारे  में  अपना  प्रतिवेदन कब  तक  दे  हम  जानना  चाहत  हैं  कि  यह  कब  तक  सदन  में

 प्रस्तुत  की  जायेगी ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :  में  आपकी  बात  मंत्री  महोदय  तक  पहुँचा  दूंगा  ।  प्रश्न  है  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  कम्पनी  1956,

 प्रतिभूति  1956  और  और
 व्यापारिक  1969 का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी
 समिति  उक्त  संयुक्त  समिति  की  सदस्यता  से  श्री  के०  वी०  रघुनाथ  रेड्डी  द्वारा  त्यागपत्र

 दिए  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान  पर  राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त करे  तथा  संयुक्त
 समिति

 में
 राज्य

 सभा  द्वारी  इस  प्रकार  नियुक्त  किए  गए  सदस्य  का  नाम  इस  सभा को
 ७, कर | म

 प्रस्ताव  स्वीकृत गर्त  हुआ
 The  Motion  was  adopted

 पाकिस्तान  को  शास्त्रों
 की  सप्लाई  शुरु  करने_के  प्रत  पर  द्वारा  विचार

 करने  के  समाचार के  बारे  में

 DERATION  BY  UES.  RESUMPTION  OF  ARMS RE
 REPORTED  CONSI

 SUPPLY
 TO  ‘PAKISTAN

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी
 :  में  आप  की  अनुमति  से  एक  ऐसा  मामला  उठाना  चाहता

 हूं  कि  बहुत  &  महत्वपूर्ण  है  ।  अंज  समाचार-पत्रों  में  लिखा  हैਂ  कि  अमरीका  पाकिस्तान  को  हथियार
 बने के  संबंध  में  विचार  कर  रहा है  ।  यह  बहुत  ही  अमैत्रीपूर्ण  कार्यवाही  है  ।  इन
 वादी  eat  से  हम  यही  आशा  कर  सकते  थे  ।  इसकी  की  जानी  चाहिए  ।  हम  आशा  है  कि
 मंत्री  valent  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  देंगे  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vaj
 Attention  on  this  subject.

 payee  (Gwalior)  :  Sir,  you  should  have  admitted  a  Calling

 सूती
 और

 नायलन  धागों  के  मूल्यों  में  बृद्धि  के  समाचार  के  बारे  में

 RE,  REPORTED  RISE  IN  PRICES  OF  COTTON  AND  NYLON  YARNS

 श्री  धामन कर
 )

 :  सूतीਂ  नायलोन  धागे  और  सभीਂ  प्रकार  के  कृत्रिम
 धागों  के  मूल्यों में  भारी  वृद्धि  हो  रही
 धागे  का  भण्डार  बना  रहे  हथ करघों  और

 बम्बई  तथा  अन्य  केन्द्रों के  व्यापारी  इस
 विद्युत  चलित  करघों  के  मालिकों  को  धागा  सिल  ही नहीं

 रहा  हज़ारों  और  विद्युत चालित  करवों  के  बुनकर  बे  रोज़गार  हो  we  हैं  और  उन्हें  भुखमरी
 का  सामना  कर्ना पड़  रहा  मं  सरकार  से  अनुरोध  करता हुँ  कि  ag  सूती  नायलान  धागे
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 सामान्य  चर्चा

 —

 और कालम  धागे के  भण्डार  व्यापारी  तथा  सूती  कपड़ा  कताई  भार  वालों

 के  पास  पड़ा  तब  तक  के  लिये  जीत  कर  लें जब  तक  सरकार  सरकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से

 वितरण  की  योजना  क्रियान्वित  नहीं  करती  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  The  Minister  of  Health  was  expected  to  make  a  state-

 ment  on  Faridabad  Medical  College.  This  is  a  scrious  matter.

 Mr,  Speaker  :  The  negotiations  are  taking  place.  He  needs  more  time.

 Shri  Jharkhande  Rai  (Ghosi)  :  I  had  sent  a  question  regarding  murder  of  a  Hari-

 jan.

 Mr.  Speakes  :  Please  give  me  in  writing,  I  shall  look  into  it.

 Shri  Jharkhande  Rai  :  1  hadsentit  yesterday.

 Mr.  Speaker  :  It  might  have  not  been  accepted.  ButI  shallsee.

 सामान्य  197  उ---सामान्य  चर्चा

 GENERAL  BUDGET.  DISCUSSION

 श्री  दोनों  भट्टाचार्य  (  गत  वर्ष की  awe  मंत्री  महोदय  ने  इस  ad  भी  कहा है  कि

 बजंट  के  बाद  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  परन्तु  हमने  अभी  अभी  महाराष्ट्र  के  एक  माननीय  सदस्य a

 से  सुना  है  किं  वहां  पर  धागे  के  वितरण  का  काम  सरकार  द्वारा  आपकी  हाथ  में  लिये  जाने
 संबंधी  आदेश  के  परिणामस्वरूप  धागे  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair  ]

 f
 छले  वर्ष  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  13  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  ।  बजट  में  उल्लिखित

 प्रस्तावों  के  परिणामस्वरूप  मूल्यों  में  वृद्धि  ही  रही  बार  बार  घाटे  की  अव्यवस्था  करना  और
 अधिकाधिक  कराधान  मूल्य  वृद्धि  का  मूख्य  कारण  गत  वर्ष  वित्त  मंत्री  ने  वचन  दिया  था  कि

 बजट  में  251  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  कमी  नहीं  होगी  जबकि  वास्तव  में  551  करोड़  रुपये
 की  कमी  रही  ।  वित्त  मंत्री  घाटे  के  बारे  में  सदा  गलत  आंकड़े  प्रस्तुत  करते  इस  वर्ष  भी  वित्त
 मंत्री  ने  कहा  है  कि  85  करोड़  रुपये  की  कमी  होगी  परन्तु  एक  सरकारी  प्रवक्ता ने  बताया

 है  कि  वेतन  आयोग
 के

 प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित  करने  से  200  करोड़  ere  की  कमी  होगी  ।
 वित्त  मंत्री  फिर  काई  चाल  चल  कर  वर्ष  के  अन्त  में  500  करोड़  रुपये  की  कमी  दिखा  देंगे  ।
 इसक  परिणामस्वरूप  उपलब्धि  अधिक  होगी  और  रुपये  की  कीमत  और  घट  जायेगी  ।  यह  कहना
 अनुचित  है  कि  प्रत्यक्ष  कर  लगाने  का  प्रभाव  आम  जनता  पर  नहीं  पड़ता  यदि  कच्चे  माल

 पर  शुल्क  लगाया  जाता  है  तो  निर्माता  उसका  बोझ  उपभोक्ता पर  डाल  देता ्  इस  प्रकार  मूल्यों
 में  और  वृद्धि  हो  जाती

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  अनुसंधान  और  विकास  के  नाम  पर  बड़े  बड़े
 उद्योगपतियों  को  प्रोत्साहन  और  अन्य  रियायतें  दी  जाती  हैं  ।  इसके  साथ ही  उनको  निर्यात  के  लियों
 अनौपचारिक  रूप  से  र/जसहायता  भीं  दी  जाती  विनियंत्रण  की  नीति  से  बड़े
 के  लिए  आम  जनता  की  मेहनत  की  कमाई  को  लूटने  की  क  फी  गंजा

 r
 श  श  होंगी  । ्  चीनी  के  उद्योगपति

 खुले  बाजार  में  चीनी  बनकर  दुगुना  लाभ  कमाते
 है
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 The  General  Budget,  Phalguna  22,  1894  (Saka)
 Genera!  Discussion

 ह

 [  wt  डोनेन
 भट्टाचार्य  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  लोग  धनवान  हैं  उनपर  कोई  कर  नहीं  लगाया  गया  कराधान का
 ढांचा  भी  इस  बजट  से  स्पष्ट  हो  जाता  प्रत्यक्ष  करों  से  पूरे  वर्ष  में  18-19  करोड़  रुपये

 प्राप्त  होंगे  जबकि  उत्पादन  और  सीमा  शुल्क  में  वृद्धि  से  156  करोड़  और  180  करोड़
 रुपये  प्राप्त  होंगे  जिसका  प्रभाव  देश  की  आम  जनता  पर  पड़ेगा  ।

 25  वर्ष  की  योजना  के  बाद  भी  हमारे  देश  के  अधिकांश  भाग  को  प्राकृतिक  साधनों  पर  निरभर

 रहना  पड़ता  है  ।  एक  ओर  उत्तर  पश्चिम  बंगाल  और

 राजस्थान  के  कुछ  भागों  में  सूखे  और  अकाल
 की

 स्थिति  है  और  दूसरी  ओर  जब  भारी
 वर्षा  होती

 है  तो  बाढ़  के  कारण  काफ़ी  जान  और  माल  की  हानि  होती  है  ।  सूखे  और  बाढ़  राहत  कार्यों
 के  लिये  थोड़ी  सी  धन-राशि  नियत  कर  देने  से  काम  नहीं  चलेगा  और  मुझे  विश्वास  है  कि  यह

 राशि  भी  प्रभावित  व्यक्तियों  तक  नहीं  पहुँचेगी  ।  हमारी  सरकार  जमीनदारों  के  हितों  को  समाप्त  न

 करके  उनके  साथ  समझौता  करना  चाहती  मे  की  अधिकतम  सीमा  के  are  में  मागं दर्शी

 सिद्धान्त  और  देहातों  में  गरीबी  कम  करने  के  लिये  विशेष  कार्यक्रम  को  कोई  ठोस  रूप  नहीं  दिया  जा
 एक  और  गरीबी  दूर  करने  की  दुहाई  दी  जाती  है  और  दूसरी  ओर  बजट  में  राजाओं

 और  महाराजाओं  के  लिये  10  करोड़  रुपये  की  राशि  नियत  की  गई

 इस  वर्ष  रोज़गार  के  नये  अवसर  उपलब्ध  करने  के  लिये  100  करोड़  रुपये की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 ford  बैंक  के  सर्वेक्षण  से  पता  चलता है  कि  हर  साल  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  संख्या  में  10  लाख  की  वृद्धि

 हो  जाती  सरकार  इस  गम्भीर  समस्या  को  किस  प्रकार  हल  करेगी ?  मैं  जानता हूं  कि  यहं

 सरकार  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  नहीं  कर  सकती  क्योंकि  वे  पूंजीवाद  के  समेत  समाजवाद

 के  नहीं  ।  यदि  सरकार  समाजवाद  लाना  चाहती  है  तो  उसे  वही  नीतियां  अपनानी  चाहियें  जो

 समाजवादी  देशों  द्वारा  अपनाई  जाती  ह  वहाँ  की  सरकार  ने  जो  श्रमजीवी  at  के  प्रतिनिधियों  द्वारा

 चलायी  जती  सर्वप्रथम  उत्पादन  के  सभी  साधन  अपने  नियंत्रण  में  ले  लिये  थे  ।  उनकी

 नीती  के  अनुसार  यदि  सरकार  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  नहीं  कर  पाती  तो  वह  बेरोजगार  लोगों  को

 राहत  के  रूप  में  कुछ  धन-राशि  दे  सकती  परन्तु  यहां  की  सरकार  इस  बात  को  स्वीकार  करने

 के  लिये  तैयार  नहीं  उनका  तक  यह  है  कि  साधनों  के  अभाव के  कारण  वे  ऐसा  नहीं  कर  सकते

 उद्योगपति  सरकार  से  करोड़  रुपये  प्राप्त  करक  ऐसी  एसी  मशीनों  का  उपयोग  करने  लगे  हैं  जिनके

 चलने  से  हजारा  लोग  बेरोजगार  होते  जा  रहे  अब  कम्प्यूटर  मशीनें  बनाने  के  लिये  एक  कारखाना

 स्थापित  करने  की  योजना  है  जिनके  बनने  से  बेरोजगारी  और  बढ़  जायेगी  ।  यह  दावा  गलत है  कि

 हम  आत्मनिर्भर  बन  रहे  वस्तुतः  हमारे  मंत्री  आय  दिन  विदशी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये

 विदेशों  की  यात्रा  करते  हमारा  देश  विदेशों  की  सहायता  पर  निर्भर  करता  सरकार  की  नीति

 का  लाभ  उठाते  75  एकाधिकार  गृह  करोड़ों  रुपये  अजित  कर  रहे  इस  ay  के  बजट

 प्रस्तावों  से  भी  देश  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  होता  नहीं  दिखाई  देता  ।  लोगों  की  आवाज़  को

 ज़बान  के  लिय  नये  से  नये  कानून  पास  किये  जाते  हूँ  ।

 अप वंचकों  के  संबंध  में  कोई  सख्त  कार्यवाही  क्यों  नहीं  करती  ?  इस  समय  7,000  करोड़  रुपये

 रुपये  का  मूल्य  घटता  जा  रहा  है  और  वास्तविक  मजूरी  कम  होती  जा  रही  हें  ।  सरकार
 कर

 का  काला  धन  है  जो  समानान्तर  अथंव्यवस्था  के  रूप में  चल  रहा  यदि  सरकार  इस  राशि को

 वसूल  कर  ल  तो  उन्हें  गरीबों  पर  अथवा  आवश्यक  वस्तुओं  पर  कर  लगनें  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  हूंगी

 विदेशी  कम्पनिया  हर  वष  करोड़ों  रुपय  स्वदेश  भेजती  हैं  ;  सरकार  उसको  रोक  नहीं  सकी

 सरकार को  75  उच्च  औद्योगिक  हों  की  अपने  नियंत्रण  में  ले  लेना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  सरकार
 को  अनाज  का  थोक  व्यापार  भी  अपने  नियंत्रण  में  ले  लेना  यदि  सरकार

 ने  इस  प्रकार
 के  मदक  न  उठाये तो  जनता  इस  सरकार को  बदल  दगी द  Qui
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 Shri  B.P.  Maurya  (Hapur):  I  would  like  to  know  whether  Government  have  taken  any
 steps  to  achieve  the  objects  envisaged  in  the  Budget?  I  have  fullsympathy  with  the  Final-
 nce  Minister  who  has  prepared  this  Budget  in  spite  of  the  problems  created  by  the  burden
 of  one  crore  refugees  of  Bangla  Desh,  natural  calamity,  has  created  by  reactionary  cppoa
 sition  parties,  opportunism  and  communal  hatred  and  the  destruction  of  property  as
 result  thereof.  He  said  that  there  would  be  a  deficit  of  Rs.85  crores  but  it  has  also  been  said
 thatit  willgo  up  to  200  crores  of  rupees  as  a  result  ofthe  implementation  of  the  report  of  the
 Third  Pay  Commission.  Moreover,  Government  will  be  required  to  spend  a  sum  of  Rs.  400
 crores  on  taking  over  the  wholesale  tradein  foodgrains  or  ongiving  subsidy  in  this  respect,
 which  has  not  been  mentioned  in  the  Budget.  In  view  ofthis  feel  that  deficit  will  he  to  the
 tune  of  about  Rs.  80.0  crores.  he  result  of  deficit  financing  is  rapid  increase  in  the  prices.
 Monopolists  have  welcomed  this  socialist  Budget.  The  assetsof  Monopolists  have  been
 increased  by  about  ten  percent  during  the  last  2-3  years.  The  corporate  sector  has  been
 left  out  while  imposing  tax  and  onthe  other  hand,  certain  special  facilities  have  been

 providedfor  the  corporate  sector.  I  am  happy  that  a  part  of  Raj  report  re-

 garding  imposition  of  tax  on  agricultural  income  has  been  accepted. But  the  way  in  which
 the  tax  has  been  imposed,  big  landlords  will  not  be  covered  because  only  small  farmers
 would  be  affected  by  it.  It  would  have  been  better  had  all  the  recommendations  of  Raj
 Committee  and  Wanchoo  Committee  been  accepted.

 The  common  man  has  to  bear  the  burden  of  taxes.  amounting  to  Rs.  292  crores.  Ciga-
 rettes  and  Tobacco  have  been  taxed  whereasliquor  has  been  lcft  untouched.  1t  is  not  pro-

 per.  Government  should  have  imposcd  more  tax  on  liquor.  Tne  middle  class  people  have  to
 suficr  more.  I  do  not  know  why  cosmetics  have  been  lcft  untouched.  है है  they  had  done  so,
 they  need  not  have  to  impose  duty  on  shaving  cream.

 The  problem  of  unemployment  is  taking  a  serious  turn.  The  number  of  unemployed  15

 rapidly  increasing.  The  amount  allocated  for  socizl  welfare  is  too  small.  It  will  not  serve
 any  useful  purpose.  We  have  heard  a  lot  about  green  revolution  but  if  we  ask  about  it
 now  they  say  Monsoon  was  not  favourable.  It  is  a  matter  of  shame  that  we  depend  on
 rains  even  in  the  twentieth  century.

 श्री  र्द्र  महतो  :  इस  बजट  में  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिये  कोई

 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ;  केवल  व्यापारी  at  और  उद्योगपतियों ने  इस  बजट  का  भरपूर  स्वागत
 feat  आज  निगमित  क्षेत्र  सब  से  अधिक  प्रसन्न  है  जबकि  वर्ग  और  मध्य

 आय  at इस  बजट से  बहुत  दुःखी  हुआ  ay  1971-72 में  wa  राष्ट्रीय  आय 15
 प्रतिशत से  2  प्रतिशत  हुई  तो  बजट में  750  करोड़  रुपये  का  घाटा  था  जबकि  1972-73
 में  यह  550  करोड़  रुपये  का  था  परन्तु  सर्वे  के  अनुसार  एक  ay  में  मुद्रा  उपलब्धि
 में  7-8  प्रतिशत  की  वृद्धि  को  देखते  यदि  वास्तविक  उत्पादन  में  5  प्रतिशत  वृद्धि  भी  हो  तो
 मूल्यों  पर  कोई  विशेष  दबाव  नहीं  पड़ना  परन्तु  जब  प्रगति की  दर  कम  हो  रही  हैं  और
 मुद्रा  उपलब्धि  में  वृद्धि  हो  रही  तो  सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  कर  रही  है  ?  यदि

 मुद्रास्फीति  वर्तमान  बढ़ती  हुई  दर  पर  नियंत्रण  नहीं  किया  गया  तो  कीमतें  अत्यधिक  बढ़
 जायेंगी  और  उसके  परिणाम  घातक  होंगे

 यह  होगा  कि  वित्त  मंत्री  ने  अपने  बजट  भाषण  में  कुछ  रचनात्मक सुझाव  दिये  हैं
 ये  सुझाव  हैँ  :

 बचत  और  पूंजी-निवेश  में  वृद्धि  बाह्य  अक्षमता  में  सुधार

 अधिक  रोजगार  और  सामाजिक न्याय  मूल्य  वृद्धि पर

 वह  1973-74 के  बजट  का  मूल्यांकन  करते  समय  दो  प्रश्न  सामने  आयेंग े:  क्या  बजट
 में  रखे  गये  प्रस्तावों

 से  मूल्य  वृद्धि  और  मुद्रास्फीति  रुक  सकेगी  और  85  करोड़  रुपये  की

 कमी  कहां  तक  वास्तविक है

 288
 करोड़  रुपये  के  कुल  कराधान  में  से  सरकार  ने  प्रत्यक्ष  करों  के  रूप  में  लगभग  18. 6

 रखा  ans रुपये  के  कराधान  का  प्रस्ताव  कि  ि  275
 करोड़

 रुपये  के  अप्रत्यक्ष  करों  का  प्रस्ताव
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 [ato  सुन्दर  महंती

 Aaa  अ वस्तुओं  के  मुल्यों पर  इन  275  करोड़  रुपयों  के  करों  का  भी  से  दिखाई देने  लगा  है  ।  गत  तीन

 में  क्ति  मंत्री  ने  अतिरिक्त  करों  के  रूप  में  1,000  करोड़  रूपये  वसूल  किये

 अगर  यही  समाजवाद  है  तो  हमें  समाजवाद  के  अथ  फिर  से  देखने  होंगे  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  बजट  का  मुख्य  उद्देश्य  मूल्य  वृद्धि  को  रोकना  यह  उचित  ही  है
 कि  एक  ज  तक  मृत्यों  में  वृद्धि  के  बाद  बजट  का  उद्देश्य  घाटे  की  अथ  व्यवस्था  को

 स्पून तम
 रखना  हो  ।  वित्त  मंत्री  ने  यह  परिकल्पना  की  है  कि  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  85  करोड़  रूपये की
 होगी  ।  लेकिन  यह  परिकल्पना  भ्रामक  प्रतीत  होती  है  क्योंकि  इसमें  वेतन  आयोग  की

 शीशों  की
 क्रियान्विति

 के  ale  200  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  भार  की  गणना  नहीं  की  गई  है  ।

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  फुटकर  स्तर  पर  वस्तुओं
 को  नियंत्रित  मूल्यों  पर  बेचा  जाये  ।

 थोक  व्यापार  को  अधिकार  में  लेने  का  परिणाम  यह  होगा  कि  परिचालन  लागत  में  और
 अधिक  वृद्धि  हो  जिसका  भार  उपभोक्ताओं  पर

 बजट  में  राज्यों  को  मार्गो पाय  अग्रिम  धन  देने  के  लिये  421  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की

 गई  है  ,  जिसका  अर्थ  यह  है  कि  राज्य  सरकारों  के  घाटे  की  पूर्ति  केन्द्रीय  बजट  से  वित्त
 मंत्री ने  आश्वासन  दिया  है  कि  Ta  राज्यों  को  जो  निश्चित  राशियों  से  अधिक  मात्रा  में  निकाली गई
 राशियों  का  भुगतान  नहीं  करेंगे  उन्हें  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  जायेगी  ।  लेकिन  अभी  भी  अनेक

 राज्यों  ने  जिनमें  महाराष्ट्र  भी  शामिल  निश्चित  राशियों  से  अधिक  मात्रा  में  निकाली  गई  राशियों

 का  भुगतान  नहीं  किया

 यह  दुःख  की  बात  है  कि  हमारी  विकास
 की

 दर
 कम  हो  रही  है  ।  वर्तमान  बजट  में  वर्ष

 1972-73  में  विकास  के  लिये  आबंटित  राशि  की  तुलना  में  9  प्रतिशत  अधिक  धनराशि  को

 व्यवस्था  at  गई  लेकिन  साथ  ही  साथ  कीमतों  में  13  प्रतिशत  वृद्धि  हो  जाने  के  कारण

 वास्तव
 में  यह  वृद्धि  केवल  4  प्रतिशत  होगी

 ।

 केन्द्रीय  स्तर  पर  वार्षिक  योजना  के  लिये  बजट  में  150  करोड़  रुपये की  अतिरिक्त  व्यवस्था की

 गई  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  बजट  में  इसके  लिये  8  प्रतिशत  अधिक  राशि  की  व्यवस्था
 की

 गई  लेकिन  यह  भ्रामक  हैं  क्योंकि  परिवहन  और  संचार  का  परिव्यय

 '6  से  8  प्रतिशत  कम  होगा

 वर्तमान  बजट  के  कारण  राज्यों  की  वास्तव  बड़ी  दुर्दशा  होगी  क्योंकि  उनको  संसाधनों  का

 हस्तान्तरण  :  वर्ष  में  बहुत  कम  होगा वर्ष
 1972-73  के  दौरान  राज्यों  को  अनुदान और

 ऋण  के  रूप  में  2928  करोड़  रुपये  की  राशि  मिली  थी  ।  1973-74  में  यह  राशि  कम  होकर

 2,223  करोड़  रुपये  रह  जायेंगी  |  इसके  उन्हें  भुगतान  संबंधी  अधिक  दायित्वों  को  निभाना

 होगा  ।  इसका  परिणाम यह  होगा
 कि  कमजोर  राज्य  और  कमजोर  हो  वित्त  मंत्री  को  इस

 बात  की  ओर  ध्यान  देना  चाहिये  कि  कमजोर  और  अल्पविकसित  राज्यों  को  हानि न  हो

 यद्यपि  राजस्व  की  प्राप्ति  मूल  अनुमानों  से  718  करोड़  रुपये  अधिक  है  फिर  भी
 चालू  वर्ष

 के  दौरान  251  करोड़  रुपये  के  अनुमानित  घाटे  की  अपेक्षा  वास्तविक  घाटा  550  करोड़  रुपये

 इसका  मूख्य  कारण  यह  है  कि  सरकार  अभी  भी  अनुत्पादक  व्यय  करने  में  लगी  है  ।
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 समान्य  चर्चा

 ९०

 एसी  कोई  योज़ना  अभी  तक  तयार नहीं  कर  पाई ७६ 11 ७.  PRS  VN  TER  है  जिससे  बेकार  के  mn  े  कमी  की  जा

 सके  ।

 म  वित्त  मंत्री  से  एक  बार  फिर  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  पहले  ही  करों  के  भार  से  दब  करदाताओं  को

 करों
 में  कुछ  छूट  दें  और  सुती  धागे  और  इसी  प्रकार  की  अन्य  वस्तुओं  पर  लगाया  गया  शुल्क  वापिस  ले

 ल  ||

 Shri  Narendra  Singh  Bisht  (Almora)  :  I  was  hoping  for  some  revolutionary  measures
 on  the  part  ofthe  Fiaance  Minister  this  time.  The  rich  prople  have  been  excrapted  from
 taxation  this  time  also.  Nothing  has  been  done  to  remove  disparity.

 The  Planning  has  stated  that  more  than  40  percent  people  in  our  country
 1 ड are  living  below  poverty  line.  They  shovld  at  least  be  brought  upto  poverty  ine.

 During  the  last  elections  the  Government  got  the  peoples’  mandate  because  thcy  prois
 mised  that  they  would  implement  the  policy  of  economic  development  in  tl:e  country.
 But  nothing  has  been  done  by  tre  (0४१६.1111116111:  in  this  respect.  The  Government  is  wholly
 responsible  for  not  bringing  about  effective  changesin  the  country.  lhe  way  Our  Country
 is  progressing,  the  goal  of  socialism  cannot  be  attained  even  after  hundred  years.

 Two  kinds  of  (10:10.'01 2.0  not  proper.  The  people  are  getting  sugarin  the  op7n  market
 as  well  as  from  fair  price  shops.  The  grain  is  not  available  on  fair  price  shops.  The  people
 have  to  waitin  queues  for  hours  before  they  are  able  to  get  food  grains.

 here  is  a  great  shortage  of  foodgrain  in  hilly  areas.  The  Government  should  make

 transport  arrangements  for  sending  them  to  hilly  areas.  The  prices  of  every  essential  goods
 is  higher  in  hilly  areas  as  compared  to  planes.  The  Government  should  take  necessary  action
 in  this  matter.

 I  congratulate  the  Government  for  formulating  employment  and  crash  progremmes.
 Only  productive  works  should  be  taken  under  crash  programmes.

 Thereis  alotof  difference  inthe  price  of  sugar  in  the  open  market  and  its  control
 rate.  Thereshould  not  be  much  difference  in  these  two  prices.

 There  are  no  backward  regions  in  other  countries,  Ifthe  Government  wants  to  bring
 socialism  in  the  real  sense,  it  should  look  into  all  these  aspects.

 There  are  several  areas  in  my  constituency  which  are  still  backward  and  where  we
 can  witness  the  civilization  of  12th  and  13th  century.  We  cannot  expect  any  basic
 Change  with  the  meagre  grants  which  have  been  5110 1.101160 .  will  request  tha  Government
 through  you,  Sir,  to  report  to  planning  at  district  level.  Only  then  we  will  be  able  to  solve
 the  problems  of  these  areas.  For  the  development  of  these  areas,  we  should  adopt  scottish
 pattern.  Ninety  percent  should  be  given  as  grant  and  the  remaining  ten  percent  as  loan.

 The  case  ofthe  Kumaon  University  is  pending  for  the  last  fifteen  years.  I  would  request
 the  Government  to  establish  our  University  for  these  areas  at  Nainital.

 Not  even  a  single  penny  has  been  given  for  the  development  of  Mausariand  Dharuchala
 blocks.  These  areas  are  inhabited  by  the  Tribals,  Harijans,  Ex-servicemen  and  landless
 labourers  should  be  allotted  land  in  the  Terai  area.

 There  areseveralminerals  inthe  hilly  areas  which  are  not  being  exploited.  Deposits  of
 Magnesite  have  been  found  in  Almora  and  Pithoragarh.  The  Pithoragarh  deposits  should  be
 exploited  under  the  public  sector.

 Special  attention  should  be  paid  to  Parcheshtwari  and  Tehri  Dams.

 Cottage  industries  should  be  set  upin  these  areas.  Raw  material  for  the  purpose  is
 available  in  abundance  in  these  areas.

 Some  concession  should  be  given  in  the  matter  of  recruitment  of  Jawans  from  these  areas

 131



 The  General  Budget,  Phalguna  22,  1894  (Saka)
 General  Discussion

 श्री  पी०  एम०  teat  देश  में  ब ेरोजगारी  26  प्रतिशत  की  दर  से  बढ़  रही  अतः

 यह  सरकार  रोजगार के  नये  अवसर  उत्पन्न  करने  में  असफल  रही  है  ।  इससे  यह  भी  स्पष्ट  होता  है  कि

 ह  सरकार  बढ़ी  हुई  विकास  दर  को  बनाये  रखने  में  भी  असफल  रही  है  ।  आर्थिक  सर्वेक्षण  से  पता  लगता

 है  कि  विकास दर  बहुत  कम  थी  और  पूंजी  निवेश की  दर  भी  बहुत कम  थी  ।  1972-73  में  मूल्य  15  से

 17  प्रतिशत  बढ़  गये  हैँ  ।

 कम्पनी  काय  मंत्नी  ने  बताया  है  कि  एकाधिकार  में  10  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  की  वृद्धि  हुई  है  ।  इससे

 कार  की  कार्यकुशलता  का  पता  लगता  है  ।  यदि  समाजवाद  यही  है  तो  जितनी  जल्दी  हम  इससे  छुटकारा
 पा  उतना  ह  अच्छा  है  ।  इस  समय  हमारी  अव्यवस्था  बिलकुल  उलटी  ओर  चल  रही  इसका  कारण

 यह  है  कि  हमारी  अप॑  व्यवस्था  नगरों  पर  तथा  सस्ती  राजनीतिक  लोकप्रियता  पर  आधारित  वित्त

 मंत्री  तथा  प्रधान  मंत्री  ने  मूल्य  स्थिर  रखने  के  बारे  में  जो  आश्वासन  दिये  थे  उसको  पूरा  नहीं  किया  गया

 नृत्यों  में  अभूतपूर्व  वृद्धि  हुई  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  बजट  में  गत  वर्ष  जो  घाटा  दिखाया  था  वास्तव  में  घाटा  उससे  बहुत  अधिक  था

 इस  वर्ष  के  बजट  में  85  करोड़  रुपय  का  घाटा  दिखाया  गया  है  ।  परन्तु  वास्तविक  घाटा  इससे  अधिक  होगा

 और  मुद्रास्फीति  और  agit  ।  इससे  जन  साधारण  की  स्थिति  और  बिगड़नी  |

 आर्थिक  सर्वेक्षण  से  पता  लगता  है  कि  गत  वर्ष  सरकार  ने  अपने  गोदामों  से  लगभग  40  लाख  टन  अनाज

 बाजार  में  दिया  था  ।  माननीय  मंत्नी  ने  सदन  में  अनेक  बार  कहा  है  कि  सरकार  के  पास  95  लाख  टन  अनाज

 का  फालतू  भण्डार  है  ।  सरकार  को  देश  की  खाद्य  स्थिति  स्पष्ट  करके  बतानी  चाहिए  ।  1949-65  की

 अवधि में  खाद्य  उत्पादन में  3.  7  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  थी  परन्तु  1965-66  से  1970-71  तक

 की  rife  में  यह  घट  कर  2.  7  प्रतिशत  रह  गई  है  ।  अतः  उत्पादन  में  निश्चित  ढंग  से  कमी  हुई  न

 तो  यौगिक  उत्पादन  और  न  ही  क़षि  उत्पादन  बढ़ा  है  ।  वास्तव में  1965-66  से  1972-73  तक

 की  अवधि  में  दालों  तथा  वाणिज्यिक  फसलों  का  उत्पादन  कम  हुआ  है  ।  केवल  गेहूं  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई

 इस  बार  वर्षा  नहीं  हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  मंसुर  तथा  कुछ  अन्य

 राज्यों  में  या  सुखा  पड़ा  और  अकाल  की  feat  उत्पन्न  हुई  है  ।  इत  समय  गुजरात  में  प्रति  मास  प्रति'व्यक्ति

 ढाई  अबवा  तीन  किलोग्राम  अनाज  ही  सप्लाई  किया  जाता  है  ।  लोगों  की  क्रय  शक्ति  बिल्कुल  खत्म  हो  गई

 है  ओर  वे  खुले  बाजार  से  अनाज  खरीदने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  कमी  वाले  राज्यों  की  फालतू  अनाज  वाले

 राज्यों  से  अनाज  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इस  प्रकार  की  स्थिति  इस  समय  इस  देश  में  है  ।  गुजरात ने  फालतू
 अनाज  घाले  राज्यों  से  अनाज  लेने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  परन्तु  उसके  प्रयास  सफल  नहीं  हुए  ।

 बजट  में  कोई  नथा  दृष्टिकोण  नहीं  अपनाया  गधा  है  ।  काले  धन  और  कर  अपवंचन  को  खत्म  कर  के

 अथवा  अमीरों  पर  नये  कर  लगाकर  नये  साधन  जुटाये  जाने  घाहिएं  थे  ।  सरकार  ने  काले  धन  के  प्रभाव

 को  कम  करने  के  लिए  कोई  प्रयास  नहीं  किया  है  ।  बजट  में  अपनाई  गई  कर  प्रणाली  से  साधारण  व्यक्ति

 पर  धीरे  धीरे  बोझ  बढ़ता  जा  रहा है  ।  लोगों  को  बजट  का  प्रभाव  मई  के  महीने  में  महसुस  होगा
 |

 सरकार  ने  देश  की  आर्थिक  समस्याओं  पर  तुरन्त  ध्यान  नहीं  जिस  कारण  देश  की  आर्थिक  स्थिति

 और  खराब  हुई  है  |

 नमंदा  सम्बन्धी  विशेषज्ञ  आयोग  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  था  ।  उसके  पश्चात्‌  यह  मामला

 टीकरण  को  सौंपा  गया  था  ।  अब  यह  मामला  न्यायाधिकरण  से  लेकर  प्रधानमंत्री  को  सौंप  दिया  गया  है
 प्रधानमंत्री  ने  अपना  निर्णय  1972  को  देना  था  ।  फिर  आशा  थी  fe  शायद  प्रधानमंत्री

 1973  में  अपना  निर्णय  दे  दें  ।  परन्तु  अभी  तक़  प्रधानमंत्री ने  अपना  निर्णय  नहीं  दिया है  ।  प्रधानमंत्री

 द्वारा  अपना  निर्णय  घोषित  करने  में  जो  विलम्ब  हो  रहा  है  उससे  गू  रात  के  लोगों  के  मन  में  शंका  उत्पन्न
 हो  रही  वे  यह  सोच  रहे  हैं  कि  शायद  यह  निर्णय  उनके  हितों  के  विरुद्ध  जाये  |  मुझे  आशा  है  कि  सरकार

 लोगों  को  इस  प्रकार  सोचने  का  अवसर  नहीं  देगी  ।
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 सामान्य  चर्चा

 यह  समाचार  मिला  था  कि  परमाणु  बिजलीघर  बनाने  के  लिए  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  मे ंकोई  स्थित

 चुना  गया  परन्तु  अभी  तक  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  बिजली  की  देश  में  अत्यधिक

 कमी है  ।  इस  बारे  में  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  से  बहुत  चिन्ता  उत्पन्न  होती  हैं  ।  बिजली न  सिलने  से

 औद्योगिक  उत्पादन  तथा  कृषि  उत्पादन  में  बाधा  पड़ती  है  ।  इन  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  मैं  नहीं  समझ

 सका  कि  सरकार  परमाणु  बिजलीघर  की  स्थापना  के  लिए  निर्णय  लेने  में  क्यों  विलम्ब  कर  रही  है  ।

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  जहां तक  मेरी  जानकारी  है  पंजाब  से  न  केवल  सरकारी
 स्तर  पर  बल्कि  गेर-सरकारी  स्तर  पर  भी  गुजरात  को  अनाज  भेजा  गया  है  ।  हमने  95  प्रतिशत  अनाज

 सरकार  को  दिया  जो  5  प्रतिशत  पंजाब  के  पास  बचा  था  उसमें  से  भी  हमने  कमी  वाले  राज्यों  को  अनाज

 सप्लाई  किया  है  ।  पंजाब  में  गेहूं  के  उत्पादन  में  9.  9  प्रतिशत  तथा  चावल  में  33.15  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई  है  ।  कपास  के  उत्पादन  में  भी  वुद्धि  हुई  है  ।  तिलहनों  के  उत्पादन  में  भी  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  इसी

 प्रकार  हरियाणा  तथा  अन्य  राज्यों  में  थी  अनाज  के  उत्पादन  में  वुद्धि  हुई  है  ।

 यह  प्रथम  अवसर  है  कि  घाटे  की  अव्यवस्था  इतनी  कम  रखी  गई  है  ।  आशा  है  भविष्य  में  यह  अन्तर

 बिलकुल  खत्म  कर  दिया  जायेगा  |

 प्रथम  बार  बजट  में  कृषि  आय  को  और  अन्य  साधनों  से  होने  वाली  आय  को  मिलाया  गया  है  ।  इसके

 लिए  हमें  वित्त  मंत्री  को  बधाई  देनी  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  की  नीति  म्‌द्राफिति  के  दबाव  को  कम

 उत्पादन की  बढ़ाने  तथा  वितरण  व्यवस्था  को  सुदूर  बनाने  की  है  ।  इस  बारे  में  बैंक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा

 कर  सकते  है  ।  यद्यपि  5,000  शाखाएं  खोली  गई  है  तथापि  50  प्रतिशत  क्षेत्रों  में  बैंक  सुविधायें  उपलब्ध

 नहीं  हैं

 श्रीमती  सीला  कौल  पीठासीन  हुईं
 Surmati  SHILA  KAUL  in  the  Chair  |

 मुझे  आशा  है  सरकार  इस  ओर  ध्यान  देगी  ।

 देश की  75  से  85  जनता  की  पर  निर्भर  है  ।  परन्तु यह  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि

 वाणिज्यिक  बैंकों  की  केवल  2.  2  प्रतिशत  जमा  राशि  कृषि  पर  लगाई  गई  है  ।  लघु  क्षेत्र  में  केवल  494

 करोड़  रुपये  की  पूंजी  लगाई  गई  है  ।  इस  क्षेत्र  में  रोजगार  की  बड़ी  क्षमता  है  ।  एक  लाख  रुपया  लगाने  से
 55  लोगों  को  रोजगार  मिलता  है  ।  जबकि  बड़  पैमाने  के  उद्योगों  में  एक  लाख  रुपये  लगाने  से  केवल
 व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलता  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  बैंक  अभी  भी  पुरानी  नीति  का  अनुमान  कर  रहे

 यह  नीति  आज  की  परिस्थितियों  में  उचित  नहीं  है  ।  बैंक  अभी  भी  सामान  गिरवी  रखकर  ऋण  देते
 उद्यम कर्ताओं  की  तकनीकी  जानकारी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लघु  क्षेत्र  को  ऋण  दिया  जाना

 इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  उद्योग  निर्यात  प्रधान  हो  ।

 खाद्यान्नों
 की  वसूली  के  लिए  प्रभावशाली  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  तथा  वितरण  प्रणाली  भी  ठीक

 हो  सकती  है  ।  राज्यों  को  खाद्यान्नों  की  वसूली  के  लिए  केन्द्र  पर  निर्भर  नहीं  रहना  चाहिए  ।  उनको  वसूली
 की  अपनी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  वसूली  के  साथ  अनाज  के  भण्डार  के  लिए  भी  व्यवस्था  करना

 यक है  ।  भण्डार  क्षमता  पर्याप्त  होनी  चाहिए

 अनाज  को  लाने  ले  जाने  के  लिए  परिवहन
 की

 कमी  है  ।  इस
 ओर  सरकार  को  ध्यान  देना

 पंजाब
 में  बैंकों  में  जमा  राशि

 लगभग  255  करोड़ रुपय  है  परन्तु  वहां पर  केवल  96  करोड़  रुपय  की
 पूंजी  लगाई  गई  इसी

 प्रकार  जीवन
 वीमा  निगम  भी  पंजाब  में  पर्याप्त  पूंजी  नहीं  लगा  रहा  मेरा

 दन
 यह  है  कि  पंजाब  को  आवश्यक  सहायता  दी  जाय  ताकि  वह  विकास  कार्य  को  तेज  कर  सके  |
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 थो  सेझियान  )  बजट  का  सर्वप्रथम  प्रभाव  यह  पड़ा  है  कि  शेयर  बाजार  में  शेयरों  के

 भावों  में  वृद्धि  हो  गई  हूं  ।  वस्तुओं  के  थोक  भाव  भी  बढ़  गये  हैं  और  सूचकांक  254.  7  से  बढ़कर  255.  1

 हो  गया है  ।  इसका  एक  कारण  यह  भी  है  कि  खाद्यान्नों  के  नृत्यों  में  वृद्धि  हुई  है  ।  बजट  के  पेश  होनें  के
 पश्चात्‌  साधारण  व्यक्ति  ही  उदास  दिखाई  देता  है  ।  इस  बजट  से  बड़े  उद्योग  गृहों  तथा  सट्टा  करने  वालों

 को  ही  संतोष  हुआ  है  ।  बजट  प्रस्तावों  से  साधारण  व्यक्ति  और  उपभोक्ताओं  को  फरक्का  लगा  है  ।

 wat  में  लोकतंत्रात्मक  समाजवाद  की  बात  कही  गई  थी  ।  यह  भी  कहा  गया  था  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित
 करना  आवश्यक है  कि  आर्थिक  निकास  से  आया  में  विषमता  और  नहीं  बढ़ती  चाहिए  और  कि  धन  का

 कुछ  हाथों  में  जमाव  भी  नहीं  होता  चाहिए  ।  इन  नारों  को  बार  बार  दोहराया  गया  है  ।  परन्तु  इन  वर्षों

 में  बड़े  औद्योगिक  गृहों  की  प्राप्तियों  में  निरन्तर  वृद्धि  हुई  6  वर्षों  में  बिड़ला  बन्धुओं  की  प्राप्तियों  में

 119  प्रतिशत  की  ate  हुई  है  ।  इसी  प्रकार  अन्य  उद्योगपतियों  की  प्राप्तियों  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।  इससे

 सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  एकाधिकार  को  बढ़ने  से  रोकने  में  असफल  रही  है  ।  मफतलाल  TT  की  प्राप्तियों

 में  260  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  अर्थात  बजट  के  माध्यम  से  सरकार  धन  को  कुछ  हाथों  में  जमा  होने  से

 नहीं  रोक  सकी है  ।  अतः  उत्पादन के  साधन  कुछ  ही  हाथों में  हैं  ।

 अखिल  भारतीय  आधार  पर  1960-61  में  ग्रामीण  उपभोग  का  स्तर  प्रति  व्यक्ति  261. 2  रुपये

 प्रतिशत  से  कम  था  और  शहरी  आबादी  की  खपत  का  स्तर  359.  2  रुपये  प्रति  वर्ष  था  |  यह  सब  औसत

 स्तर  से  कम  था  |

 मद्रास  स्थित  टलता-इकनॉमिक  स्टडीज  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  से  पता  लगता  है  कि  ग्रामीण  तथा

 नगरीय  क्षत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  खपत  औसत  खपत  से  बहुत  कम  हैं  ।  औसत  खपत  से  कम  खपत  करने  वालों

 की  संख्या  1961  में  66.  से  बढ़कर  अब  72  हो  गई  कुल  ग्रामीण  जन  संख्या  का  औसत  उपभोक्ता

 व्यय  पोज  |  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  व्यय  से  भी  कम  है  ।  अतः  गत  दशक  में  धन  और  आर्थिक

 शक्ति  के  केन्द्रीयकरण  पर  नियंत्रण  नहों  किया  गया  है  और  आय  की  असमानता  को  भी  कम  नहीं  किया  गया

 प्रतिवेदन  में  स्पष्ट  रूप  से  उल्लिखित  है  कि  1961-1971  के  दशक  के  दौरान  ग्रामीण और  शहरी
 क्षेत्रों  के

 निर्धन  लोग  और  अधिक  निधन  हुए  हैं  ।

 जहां  तक  नियोजित  अर्थव्यवस्था  का  सम्बन्ध  है  यह  बजट  इस  अर्थव्यवस्था  का  एक  अंग  मात्र  है  ।

 योजना  के  अंतगर्त  दो  बातें  आती  हैं  ।  एक  वित्तीय  उपबन्ध  और  दूसरी  वास्तविक  लक्ष्य  जो  हम  प्राप्त  करना

 चाहते  चौथी  योजना  में  देखा  है  कि  वित्तीय  उपबन्धों  को  तो  सदा  पुरा  किया  गया  किन्तु
 विक  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  हुम  पीछे  रहे  उदाहरणार्थ  चौथी  योजना  में  केन्द्र  द्वारा  संसाधन  जूटाने  के  लियें

 2100  करोड़  रुपए वग  लक्ष्य  रखा  गजा  था  ।  हमें  आशा  है  कि  केन्द्र  द्वारा  3150  करोड़  रुपये  संसाधन

 जुटाए  ज  कीਂ  आशा  है  |  बाजार  से  900  करोड़  रुपये  के  ऋण  प्राप्त  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 किन्तु  अब  सरकर  ने  1485  करोड़  रुपय  एकत्रित  कर  लिए  हैँ  ।  छोट  बचतों  के  लिए  750  करोड़
 रुपय की

 की
 योजन  बन ई  गई  थी  किन्तु  1050  करोड़  रुपय  एकत्रित  कर  लिए  हैं  ।  चौथी  योजना  में  घाट

 की  अर्थव्यवस्था  के  लिए  850  करोड़  रुपय  की  व्यवस्था  की  गई  किन्तु  प्रथम  चार  वर्षों  में  ही  यह  राशि

 बढ़कर  1,677  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  हो  गई  है  ।  किन्तु  इस  वब  सरकार  ने  केवल  85  करोड़  रुपये

 का  ही  अन्तर  रखा  है  ।  किन्तु  वेतन  आयोग  के  कारण  यह  अन्तर  बढ़कर  300  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक

 हो  जायेग  |

 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रमों  के  लिए  15900  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  योजना  बनाई  थी
 जो  बढ़कर  चौथी  योजना  में  18027  करोड़  रुपये  हो  राष्ट्रीय  आय  की  5.  6  प्रतिशत  की  दर  से  वृद्ध
 करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  किन्तु  यह  केवल  3.  5  प्रतिशत  ही  हो  पाई  है  ।  सरकार  ने  अपनी
 आवश्यकता  से  अधिक  प्राप्त  किया  है  किन्तु  इसके  बदले  में  दिया  कया  है  ?  परिणाम  यह  हुआ  है  कि

 राष्ट्रीय  आय  की  दर  कम  होकर  केवल  3.  6  प्रतिशत  रह  गई  है  ।  वित्तीय  परियों  को  तो  परा  किया  है
 किन्तु  लक्ष्यों  की  पूर्ति  नहीं  हो  पाई  यदि  सरकार  24000  करोड़  से  अधिक  खच  करके  62.  5  प्रतिशत
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 लक्ष्य  प्राप्त  हो  सकते  है ंतो  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  9000  करोड  रुपय  की  राशि  बट्ट  खाते  चली  गई
 जिसका  उचित  लाभ  लोगों  को  नहीं  हुआ  है  ।  जहां  तक  खाद्यान्न  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  सरकार ने
 बताया  है  कि  चौथी  योजना  के  अन्त  तक  12.  7  करोड़  टन  का  उत्पादन  किया  किन्तु

 यह  लक्ष्य  भी  पुरा  नहीं  हो  पाया  है  ।  इस्पात  कारखानों  में  बहुत  अधिक  घाटा  ही  रहा  है  |

 गैर-कृषक  के  कर  का  निर्धारण  करने  हेतु  कृषि-आय  की  जोड़ने  की  बात  है  ।  किन्तु  यह  प्रस्तावਂ

 धानिक  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  के  विषय  पर  अतिक्रमण  कर  उसे  अपने  हाथ  में  ले  रही  है  ।  संविधान

 की  सातवीं  अनुसूची  में  दी  गई  संघ  सुती  की  ag  संख्या  82  के  अन्तर्गत  संसद  को  कृषि

 से  होने  वाली  ara  के  अतिरिक्त  ही  अन्य  आय  पर  कर  लगाने  की  शक्ति  दी  गई  है  ।  सुची  2  की  मद  संख्या

 46  के  अंतगर्त  क्षा-आय  राज्य  का  ही  विषय  और  यदि  केन्द्रीय  विधान  मंडल  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप

 से  कृषि  आय  पर  क'र  लगाने  का  विचार  करे  तो  यह  स्पष्ट  रूप  से  राज्य  के  विषय  पर  केन्द्र  का  अतिक्रमण

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  संसद  और  देश  को  धोखा  दिया  है  ।  मं  सरकार  से  स्पष्ट  रूप  से  यह  जानना

 चाहता  हू  कि  इस  सम्बन्ध  में  राज  समिति  की  सिफारिशों  को  राज्यों  के  पास  भेजा  गया  है  और  इस  बारे  में

 उनकी  कोई  सलाह  ली  है  और  उनकी  सलाह  लिए  बिना  इसे  यहां  पर  कयों  पेश  किया  गया  है  ।  में  मांग  करता

 हूं  कि  वित्त  विधि  यक  पर  विचार  करने  से  पूरव  महान्यायवादी  को  सभा  के  समक्ष  बुलाया  जाए  उन्हे  अपना  मत

 व्यक्त  करना  चाहिए  जैसा  कि  पहले  सिफारिश  की  गई  है  ।  अन्यथा  यह  संविधान  के  विरुद्ध  होगा  |

 जब  तक  कृषि-आय  को  कुल-आय  में  शामिल  करने  हेतु  और  कुल  आय  की  परिभाषा  का  और  आयकर
 अधिनियम  में  संशोधन  नहीं  किया  तब  तक  इसे  वैध  नहीं  जा  इसे  वसुल  नहीं  किया  जा
 सकता  और  सरकार  इसे  कुल  आय  में.शामिल  नहीं  कर  सकती  यह  न  केवल  असंबधा निक  ही  अपितु
 कानून  की  दृष्टि  से  भी  इसका  प्रारूप  ठीक  प्रकार  से  तैयार  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  प्रशासन  सम्बन्धी  कार्य कार  दल  ने  कर  की  दर  के

 प्रयोजन  हे  कृषि  अय  को  शामिल  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  था  और  1968  में  प्राप्त  की  गई  अपनी

 रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  उद्योग  पतियों  द्वारा  कच्चे  माल  के  रूप में  कृषि  उत्पादनों  कीं  आवश्यकता  दिखा  कर

 करों  का  अपवचन  करते  हैं  और  कर-योग्य  अय  को  कृषि  से  प्राप्त  हुई  आय  घोषित  करते  हैं  ।  उद्योगों  से

 प्राप्त  आय  को  कृषि-आय  बताकर  कर  अपवचन  करते  हैं  ।  लेकिन  अब  दल  इस  कर  को  हिन्दू  अविभाजित

 परिवारों  और  व्यक्तियों  पर  लगा  रहे  हँ  परन्तु  कम्पनियों  पर  नहीं  ।  कम्पनियों  को  अब  भी  इस  कर  से  छूट
 मिली  हुई  है  ।  कम्पनियां  अब  भी  इस  कर  का  अपवचन  कर  सकती  हैं  ।  जिस  प्रयोजन  के  लिए
 कारी  दल  ने  अपना  cf: a  तवे  दन  प्रस्तुत

 लगा |  लि  het  दी  |  ag  ही  निष्फल  हो  जाता  है  ।  बड़े  बड़े  उद्योगपति  इश  प्रकार
 से  भारी-कर-अपवचन  कर रहे हैं  ।  कम्पनियों  को  भी  वर्गों  में  बांट  जाना  चाहिए  ताकि  वे  इससे  बच
 न  सके ं।

 अत्यधिक  और  ब  कार  के  खर्चों  को  रोकने  के  लिए  व्यय  कर  लगाया  जाता  था  ।  हम  सुन  रहे  हैं  कि  बहुत
 मंत्री  शादियों  पर  अत्यधिक  as  करते  यदि  व्यय-कर  जारी  रहता  तो  ये  खनन  बहुत  कम  हो  जाते  ।  इसे
 अधिनियम  को  स्थगित  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  पुनः  लायू  किया  जाना

 चाहिए
 ।

 1957
 में

 धन
 कर

 लगाया  गया  था  ।  इसे  लागू  करते  समय  कम्पनियों पर  भी  लागू
 किया

 गया  ।
 किन्तु  1960

 में  कम्पनियों को  इस  कर  से  छूट  दे  दी  गई  ।  इस  कर  को  लगाया  जाना  चाहिए  ।  क्योंकि
 जब  एक  व्यक्ति  से  यह  कर  लिया  जाता  है  तो  कम्पनियों  के  क्यों  छूट  दी  गई  यदि  एकाधिकार  को
 समाप्त  करना  है  और  धन  के  केन्द्रीयकरण  को  रोकना  है  तो  व्यय  कर  और  धन  कर  को  पुनः  लगाया  जाना

 चाहिए  ।

 चीथड़े  काण्ड  के  बारे  चीथड़ों  के  रूप  सिले  हुए  कपड़े  ,  जनाने-कोटा  का
 देश

 मे ंआयात  किया  गया  ।  साढ़े  तीन  करोड़  रुपय  के  मुल्य  के  चीथड़ों  के  सामान्य  आयात
 की तुलना में
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 है श्री

 वर्ष  6  करोड़  रुपय  के  चीथड़ों  का  आयात  किया  गया  है  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा  घोटाला  है  ।  इस  खण्ड  में

 कड़ी  और  स्पष्ट  परिभाषा  की  आवश्यकता  है  क्योंकि  जब  कपास  ,  रेशम  आदि  की  बात  की

 जाती  है  तो  इसमें  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  ।

 इस  सामान्य  बजट  में  125  करोड़  रुपये  समाज  कल्याण  और  100  करोड़  रुपय  बेरोजगारी  की

 समस्या  के  लिए  आबंटित  किए  गए  इस  धन  को  कैसे  खच  किया  जायेगा  यह  नहीं  बताया  गया  है  |

 रोजगार  की  योजनाएं  रोजगार  के  अवसर  बनाने  होंगे  और  बे  रोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  देना  होगा  |
 केवल  मात्र  धन  का  आबंटन  करने  से  इस  समस्या  का  हल  नहीं  निकलेगा  |  अत  जब  तक इस  सम्बन्ध  में

 योजनाएं  नहीं  बनाई  जायेंगी  तब  तक  इस  उपबन्ध  से  कोई  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।

 शिक्षा  और  स्वास्थ्य  के  लिए  125  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  किन्तु  जब  शिक्षा  और  स्वास्थ्य

 के  अलग  अलग  विभाग  हू  तो  फिर  इनके  लिए  अलग  से  धनराशि  क्यों  आबंटित  की  गई  है  |

 पांचवी  यो  के  अग्रिम  कार्य  के  लिए  150  करोड़  रुपय  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  यह  विचित्र  विचार

 इससे  पहले  तो  किसी  अन्तों  पंत्रवर्वोय  योजन  के  अग्रिम  कार्य  के  लिए  कभी  कोई  राशि  आबंटित

 नहीं  की  गई  ।  तो  जारी  है  और  चली  आ  रही  है  ।  प्रत्येक  योजना  आगामी  योजना  के  लिए  अग्रिम

 कार्य  है  ।  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  150  करोड़  रुपये  का  आबंटन  करन  हास्यास्पद  विचार

 जबकि  योजना  अभी  पुरी  नहीं  हुई  है

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  (Chatra)  am  one  ofth2se  members  who  believe  that
 there  are  the  problems  of  unemployment,  corruption,  and  high  prices  but  these  cannot
 be  solved  by  mere  shouting.  All  the  political  parties  should  discuss  the  budget  keeping  in
 view  the  factsand  realities.  For  thelast25  years  wehave  not  followed  Gandhiji  path

 f2 - ith ty  ly  Need
 ofthe  houris  todo  away  with

 corruption-

 Gandhiji  had  written  in‘“‘Young  India’”’  on  26th  March,  1037  that  Swaraj  of  his  dreams
 would  05  the  swaray  of  the  poor.  Atl  the  facilities  oflife  should  be  available  to  the  poor  as

 they
 are  available  to  the  rich.

 Our  dream  of  socialism  was  shattered  that  very  day  when  our  President  occupied
 President’s  House.  Ganahiji  had  asked  the  people  tolead  a  simple  life.

 Despite  allthis,  I  wouldlike  to  say  that,  under  the  present  circumstances,  there  could  not
 have  been a  better  budget  than  the  one  proposed.  Butit  requires  certain  modifications.
 Irrigatioa  facilities  and  opportunities  of  employment  should  be  inreased,  but  unless  employ-
 ment  is  provided  to  50lakh  people  this  problemis  not  going  to  be  solved.

 The  Government  should  not  waste  funds,  over  take  over  of  sick  mills.  It  should  start  new
 industries.  The  problem  dvesnot  relate  to  only  29000  cities,  but  to  the  5  lakh  villages  where
 80  per  cent  ofour  people  live.

 donot  believe  in  figures.  According  to  figures,  60%  of  the  people  are  living  below
 the  subsistence  level.  The  country  hasno  doubt  made  progress  and  there  has  been  a  rise
 in  the  standard  ofliving  of  the  people,  but  problems  have  also  increased  simultaneously.
 Whenever  taxis  imposed  on  one  variety  of  goods,  traders  increase  the  prices  of  all  the
 Varicties.

 I  would  like  to  put  certain  suggestions  before  you—the  expenditure  of  Rs.  50  lakhs  on
 Rashtrapati  Bhavan  should  be  reduced.  The  people  would  have  faith  in  simy  licity  only
 if  it  is  acted  upon  at  the  top  level.

 Tax.  should  have  been  increased  on  liquor  and  cloth  should  not  be
 raiseds

 सानना  The  levy on  petrol
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 efi  एस०  मुख्गनन्वम  )  माननीय  सभापति  1973-74  के  बजट

 में  औद्योगिक  विकास  और  सामाजिक  न्याय  के  लक्ष्यों  का  ध्यान  नहीं  रखा  गया  है  ।  एका धि कारियों  का

 भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  पर  अधिपत्य  है  और  इस  बजट  में  उनको  मत  छोड़  दिया  गया  है  |

 ais  समिति  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  बड़े  मुद्रा  नोटों  के  विमुद्रीकरण  की  सिफारिश  की  थी  जिससे
 काले  धन  को  समाप्त  किया  जा  सकें  ।  वां छु  समिति  ने  यह  सिफारिश  भी  की  थी  कि  5,000  रुपय  से  अधिक

 का  नकद  लेनदेन  नही ंहोना  चाहिए  ।  सरकार  ने  इनमें  से  एक  भी  सिफारिश  नहीं  अब  यह  गरीबों

 पर  अन्धाधुन्ध  कर  लगाकर  उनकी  गरीबी  को  स्थायी  बना  रही  id
 शेविंग  स्टेनलेस  स्टील  और

 पेट्रोलियम  उत्पादों  पर  कर  लगाने  से  आस  जनता  पर  कुप्रभाव  पम्प  सेटों  की  सं  चालन  लागत  बढ़

 जाने  से  किसानों  पर  बशर  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 गरीब  जनता  मंहगाई  के  कारण  पिस  रही  है  ।  इसके  तीन  कारण  हैं  ।  पहला  यह  कि  सरकार ने  274

 करोड़  रुपय  के  उत्पादन  शुल्क  और  सीमा  शल्क  बढ़ा  दिए  बतन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  कारण

 बजट  में  घाटा  बढ़कर  285  करोड़  रुपये  हो  जयेगा  हमारी  अथ  प  जीवादी  अर्थ  व्यवस्था

 है  और  अंतर्यष्टीय  बाजार  में  डालर  की  कीमत  गिर  जाने  के  सरकार  माने  या  न  रुपय  की

 कीमत  में  10  प्रतिशत  की  गिरावट  आ  गई  है  ।

 नियोजित  विकास  के  लिए  220  रुपये  करोड़  की  आबंटित  की  गई  है  ।  AT  1972-73  में

 नियोजित  विकास  पर  पूंजी  परिव्यय  में  22  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जबकि  इस  वर्ष  के  बजट  में  केवल

 10  प्रतिशत  की
 a

 द्  दिखाई  गई  है  ।  सरकार  ने  बढ़ती  हुई  मंहगाई  का  ध्यानਂ  नहीं  इसलिए
 220  करोड़  रुपय  की  राशि  इस्पात  और  लोहपिणष्डों  की  बढ़ी  हुई  कीमत में  ही  चली  जायेगी  ।

 इस  वर्ष  प्रत्यक्ष  करों  से  केवल  18  करोड़  रुपय  की  ही  आय  होगी  |  अफसोस  की  बात  तो  यह  है  कि
 कर  वसूल  भी  तो  नहीं  हो  पाते  ।  मै  जे

 ०  ज  ०  Fo  सुन्दर  राजन  और  उनके  भाईयों ने  तमिलनाडु  के

 कोमा  रा पाल यम  में  एक  एसोसिएशन  1  1963  को  बनाया  और  31  मच  1964  को  इसे  समाप्त

 कर  दिया  ।  वस्तुओं  का  निर्यात  करके  11.  35  लाख  रुपये  कमीशन  के  रूप  में  अजित  किये  और  आयकर

 अधिनियम  की  धारा  143 के  अधीन  10.15  लाख  की  आय  पर  उन्होंने  केवल  60  प्रतिशत  राशि

 कर  के  रूप  में  अदा  की  ।

 बिक्री  कर  की  अदायगी  करने  के  लिए  उन्होंने
 1.  20  लाख  रुपय  की  शेष  राशि  अपने  पास  ही  रख

 इस  राशि
 पर  आयकर  85,000  रुपय

 बनता  है  और  अगर  शत  प्रतिशत  जुर्माना  लगाया  तो

 85,000  रुपय  और
 वसूल

 किय  जाने  चाहिए  थे  |
 यही

 60  प्रतिशत
 का

 आयकर
 उ उन्होंने  अपने

 दारों
 सुन्दरम  मिल्स

 और  अंगप्पन
 चेट्टियार पर

 1961  से  31  1962  की  अवधि  में

 जब  कि  एसोसिएशन  शुरू ही  1  1963
 से  हुई

 थी  |  अगर उस  पर  धन-कर  छिपाने  के  लिए  जुमनि
 किया  जाता  तो  उसकी  राशि  19,  20  लाख  रुपय  होती ।  वर्ष  1961  से  1964

 की
 अवधि  के

 कोमारापालयम  कोलम्बो  err  ने  जिलं
 का

 और
 सिंगापूर

 को  17,04,  183.  79  रुपय  मुल्य  की  वस्तुओं

 का  निर्यात  किया
 और  उन्हं  6,81,  367.  50  रुपये  इन  देशों  से  प्राप्त  हुए  थे  ।  इस  राशि को  वर्ष  1964-

 ए  2  की  अवधि  के  धन-कर  विवरणी  में  नहीं  दिखाया  गया  |  अगर  सरकार  200  प्रतिशत  जुर्माना
 तो  सरकार को  1,  22,  64,  000  रुपया  धन-कर  के  रूप  में  प्राप्त  होजाता

 ।  इण्डियन ल  दर
 पोर्ट  कारपोरेशन  लि  ०,  मद्रास  ने

 नेशनल  त्र
 बैक  और  सेन्ट्रल बैंक  से  साढ़े  चार  करोड़  रुपय  का  चरण

 लेकर  चमड़ा  निर्यात किया  ।  इस  निगम को  डेढ़  करोड़  रुपये  की  राशि  विदेशी  ग्राहकों से  प्राप्त  होनी  थी  ।
 न»

 *तमिल  में  दिए  गय  भाषण  के  अँग्रेज़ी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  ।

 *  Summarised  translated  version
 bated:

 on  the  English  translation  of  the  speech  delivered
 in  Tamil.’
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 The  General  Budget,  March  13,  1973
 Discussion

 ee  $$

 [at  एस०  Yo  मुरुगनन्तम |] भव्य

 fad बैक  ने  इस  निगम  को  चमड़ा बे  चने  के  लिए  एक  शाखा  कम्पनी  लन्दन  में  खोलने  की  अनुमति  दी  at,!

 परन्तु  वहाँ  उन्होंने  एक  स्वतन्त्र  कम्पनी  इण्डियन  ओवरसीज  लंदर  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  के  नाम  से
 खोल

 मे ली  ।  भारत  को  लाभांश  की  राशि  भेजे  बिना  ही  अन्य  युरोपीय  देशों  में  शाखा  कम्पनियाँ  खोल  दीं  ।

 सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  इस  कम्पनी  के  कार्यों  की  पुरी  जाँच  की  जाय  ॥

 पिछले  साल  अक्तूबर  में  सरकार  ने  माचिस  निर्माण  उद्योग  को  संरक्षण  देने  सम्बन्धी  योजना  की

 घोषणा  की  थी  ।  परन्तु  इस  योजना  को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  गया  है  ।

 आयकर  विभाग  में  प्रथम  श्रेणी  के  विभागीय  पदोन्नति  प्राप्त  ऐसे  अधिकारी  जो  1961  से  अभी

 तक  स्थायी  नहीं  किय  गये  हूँ  ।  वांछू  समिति  की  सिफारिश  के  अनुसार  पदोन्नति  प्राप्त  अधिकारियों  को

 सीधी  भर्ती  से  आय  अधिकारियों  की  अपेक्षा  18  महीने  की  वरिष्ठता  दी  जानी  चाहिए  ।

 Smt.  Subhadra  Joshi  (Chandni  Chowk)  :  Madam  Chairman,  I  would  like  to  say
 thatthe  honourable  Finance  Minister  could  not  have  presented  a  better  budget  than  the

 present  one  under  such  difficult  circumstances.

 श्री  के०  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए
 Suri  K.N.  Tiwary  in  the  chair

 I  would  like  to  congratulate  the  honourable  Finance  Minister  for  this  eftorts  to  open
 more  industries  inthe  industrially  backward  areas  sothat  more  people  may  get  employment
 in  such  areas.

 Lwouldlike  to  urgethe  honourable  Finance  Minister  to  see  that  the  exemptions  given  to
 the  bigin  dustriesthis  timeshould  bethe  last  andif  they  do  notincrease  production  and  fulfil
 the  social  objectives,  the

 government
 should  take  them  over.

 I  would  also  request  the  Finance  Minister  to  streng  then  the  tax-collection  machinery-
 industrialists The  Government  should  make  more  efforts  incollecting  taxes  from  big

 instead  of  smalltax  assesses.

 Tax  on  1.८7 10  appliances  should  not  have  been  raised.  These  goods  have
 becom  >  ॥6:-5  381  ties  of  life  now.  The  Government  should  keep  a  strict  watch  over  the  element
 which  take  undue  advantage  ofthe  peoples  problems  and  raise  the  prices  ofother  commodi-
 ties.

 There  should  be  astrong  machincry  to  deal  with  the  operation  of  food  trade  take  over.
 There  should  not  be  any  carelessness  in  the  take  over  of food  grains  as  this  15  a  question  of

 peopleslife  and  death.  The  Government  should  also  take  the  responsibility  of  the  small
 labourers  and  workers  so  that  they  may  not  be  rendered.  jobless.

 The  funds  earmarked  for  improvement  ofshuns  in  Delhi  are  tod  meagre  to  meet  this
 problem.  Delhi  being  the  capital,  itshould  be  a-model  for  other  cities.  There  should  be
 proper  machinery  for  looking  after  evacuee  property  and  the  property  ofthe  ८0001 8:10,

 After  allotting  funds  for  certain  schemes  or  for  a  public  sector  unit,  the  Ministry  of
 Finance  should  not  interfere  later  on.

 The  honourable  Finance  Minister  has  said  that  we  are  fully  committed  to  the  objective
 of  economic  development  with  self  sufficiency.  and  social  justice.  The  (20एट<श्ाापटा।: 511 0010
 ceep  a  watch  over  the‘elements  which  are  indulging  in  various  parts  of  the
 Zountry  on  provincial,  religious  and  linguistic  issues.  The  Government  should  ban  th

 which  indulgein  agitations  and  disturbances  over  communal  issues.
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 ह  tN

 att  पीलू  मोदी  :  सरकार  को  देश  की  जनता  लगभग  7,600  करोड़  रुपये  करों  के  रुप  में
 देती  जिनमे ंसे  2,  700  करोड़  रुपये  की  राशि  सरकारी  कर्मचारियों  पर  खचे  कर  दी  जाती  इसमें

 वतन

 आयोग  की  रिपोर्ट  की  क्रियान्विति  से  होने  वाला  अतिरिकत  व्यय  भी  शामिल  है  ।  1,600  करोड़  रुपयें के

 लगभग  राशि  रक्षा  सेवाओं  पर  व्यय  की  जाएगी  |  300  करोड़  रुपये  बंगला  देश  और  कश्मीर एवं  कुछ  अन्य

 योजनाओं  के  लिए  रखे  गए  हैं  ।  300  करोड़  रुपये  नोटों  के  रुप  में  जिससे  जनता  को  तो  कोई  लाभ
 नहीं  ।  इस  प्रकार  जनता  पर  केवल  2,500  करोड़  रुपये  हीं  व्यय  किये  जायेंगे  |

 एक  सम्पादकीय  में  कहा  गया है  कि  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  नई  दिल्ली  द्वारा  किये  गये

 एव  सर्वेक्षण  के  अनुसार  इस  देश  के  लगभग  60  प्रतिशत  बच्चों  का  कुपोसग हो  रहा  है
 ।  10  करोड़  बच्चों

 में  से  1  से  6
 वर्ष  तक  की  आयु  के  50  प्रतिशत बच्चे  फंसे

 जो  प्रोटीन
 की  कमी  के  शिकार  जिससे  उनके

 शारीरिक  और  मानसिक  स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  है  ।  विटामिन  ए  कीਂ  कमी  के  कारण
 लगभग  ढाई

 करोड़  बच्चों  के  अन्धे  हो  जाने  की  आशंका  है  ।

 बजट  पेश  करते  समय  कोई  न  कोई  बहाना  पेश  किया  जाता  है  कि  यह  बं कड काली त  बजट  या  गम्भीरता

 मुद्रास्फीति  के  दौरान  पेश  किया  गया  बजट  है  ।  कराधान  प्रक्रिया  का  विकास  अथवा  समाजिक  परिवहन
 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  भारत  विश्व  के  सबसे  गरीब  देशो  में  से  है  ।

 वित्त  मन्त्री  ने  कहां  कि  यह  बजट  समाजत्राद  के  प्रति  तीतर  आर्थिक  विकास  और  आत्म  निर्भरता

 की  ओर  अग्रसर  होती  हुई  qa  व्यवस्था  के  सन्दर्भ  में  पेश  किया  जा  रहा  है  ।  अगर  यह  सरकार  आर्थिक  विरासत

 करे  और  आत्म  निर्भरता  ला  सके  तो  वे  जिसे  समाजवाद  समझते  वहू  अपने  आप  आ  जायेंगी  |

 वित्त  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  मुद्रास्फीति  के  दबाव  को  नियन्त्रित  किया  परन्तु  इस  बात  को  कोई
 भी  स्वीकार  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  है  कि  इस  बजट  से  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  पर  रोक  लग  सकेगी  |  वित्त
 weal  बचत  और  पूंजी  निवेश  की  दर  में  वृद्धि  कर  के  विकास  सम्बन्धी  प्रयासों  में  तीव्रता  लाना  चाहते

 परन्तु  बचत  और  पूंजी  निवेश  के  लिये  कोई  प्रोत्साहन  या  सुझाव  तो  दिया  ही  नहीं  गया  ।  पिछड़े  क्षेत्रों

 के  लिए  राज  सहायता  की  राशि  में  वृद्धि  करके  और  करों  में  छूट  देकर  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।  वित्त

 weet  ने  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  की  परन्तु  कोई  कार्यक्रम  तो  सामने

 wat  ही  नहीं  गया  है  ।

 आधिक  समी/क्ष।  में  कहों  भीਂ  वास्तविक  लक्ष्यों  अथवा  उनकीਂ  पूति  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  550

 करोड़  रुपये  के  घाटा  की  अर्थव्यवस्था  का  उल्लेख  किया  गया  है  |  वास्तविक  घाटा  करीब  950  करोड़  रुपये

 का  बैठता है  |  पिछले  वर्ष  के  400  करोड़  रुपये  के  कर  और  250  करोड़  रुपये  का  जनता  से  लिया  गया  ऋण

 भी  घाटा  बढ़ाये  के  लिये  aa  कर  दिए  गए  ।  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  को  फकियान्वित  करने  और  खाया

 के  थोक व्यापार  के  लिए  प्रशासनिक  व्यवस्था  तैयार  करने  पर  होने  वाले  व्यय  को  मिलाकर  85  करोड़  रुपये

 का  वर्तमान  घाटा  बड़कर  600  से  700  करोड़  रुपये  के  करीब  हो  जाएगा  |

 पिछले  बारह  महीनों  के  दौरान  वित्त  मन्त्री  1387  करोड़  रुपये  का  बैंक  ऋण  चुपचाप  लेते  रहे  ह

 मुद्रा-स्फीति  के  लिए  यहीं  बैंक  ऋण  उत्तरदायी  ऐसा  बहुतों  का  विश्वास  है  ।  मुद्रा  सप्लाई  की  दर  में

 13  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जब  कि  विकास  की  दर  में  केवल  2  प्रतिशत  की  ही  वृद्धि  हुई  है  और  यह  विकास

 की  दर  भी  आबादी  बढ़ने  के  कारण  निष्प्रभावी हो  जातीਂ  है  ।

 मुद्रा-स्फीति  एक  ऐसा  कर  है  जो  छिपे  तौर  पर  कोई  सरकार  गरीबों  पर  लगाती  है  ।  इसी  के  कारण

 रुपये  के  मूल्य  में  गिरावट
 आ

 रही  है  ।

 q  रि  ह | बिना  कार्यक्रम  बनाये  बजट  में  धन  की  व्यवस्था  होनी  हीं  नहीं  बाद में  किसी  कीं  अच्छा

 अनुसार  वित्त
 रय

 बरेली
 या  सतारा या  किसी  अन्य  स्थान  पर  किसी  परियोजना  के  लिए  इस  धन  का

 उपयोग  कर  स  Tr नाथ  |

 139



 The  General  Budget,  Phalguna  22,  1894  (Suka)
 Discussion

 पीलू

 गरीबों  के  लिए  125  करोड़  रुपये  रखे  गए  है  पर  साथ  ही  वित्त  स्त्री  द्वारा  1,000  करोड़  रुपये के
 भी  लगा  दिए  गए  है  जो  गरीबों  से  ही  वसूल  किए  अत  में  नहीं  आता  कि  वित्त  मती  कराधान

 सामाजिक  cary  और  अपने  दल  के  समाजवाद  के  आश्वासन  में  कैसे  सन्तुलन  रख  सकेंगे  |

 देश  के  लिए  मुद्रा-स्फीति  अत्यंत  खतरनाक है  ।  इसका  असर  सब  लोगों  पर  बड़ा  बुरा  पड़ता है  ।  मैं
 यह  चाहता  हूं  कि  mat  महोदय  और  कुछ  करें  न  पर  मुद्रास्फीति को  बढ़ने  न  दें  ।

 सरकार  से  दो  बातों  की  अपेक्षा  की  जाती  है  :  एक  तो  शान्ति  और  व्यवस्था  बनाए  रखना  और  दुसरे
 रुपये  के  मुल्य  को

 स्थिर  रखना
 ।

 यदि  सरकार  इन  दोनों  मामलों  में  सफल  होगी  तो  निश्चय हीਂ  जनता  प्रसन्न

 एवं  सुखीਂ  रहेगीਂ  ।

 वित्त  मन्त्री  ने  इस  वर्ष  292  करोड़  रुपये  के  कर  लगाए  है  और  यह  राशि  वर्ष  के  अन्त  तक
 305  करोड़

 रुपय हो  जाएगी  ।  सरकार  का  यह  प्रयत्न  तो  रस  निकले  सुख  नींबू  को  बार-बार  रस  प्राप्त  करने
 की  आशा

 से  निचोड़ने के  समान  है  ।  इसमें  से  उन्हें  क्या  मिल  रहा  है  ।  वास्तव  में  इसमें  से  कुछ  भीਂ  नहीं  मिल  रहा

 श्री  चव्हाण  शायद  सोचते  हैं  कि  उन्होंने  संसोधन  जुटाये  है  ।  परन्तु  धन  के  रूप  में  उन्होंने  जो  कुछ  प्राप्त

 किया  है  उसे  उन्होंने  मूल्य  के  रूप  में  खो  दिया  है  ।  अतः  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इस  बजट  में  नई  बात  कोई
 भी

 नहीं  है  और  इससे  देश  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  ॥

 यदि  वित्त  मिलती  संसाधन  जुटाना  चाहते  हैं  तो  इसके  लिए  दो  बहुत  लाभकारी  तरीके  हैं  :  एक  है  सरकारी

 क्षेत्र  को  लाभ  कमाने  योग्य  बनाया  जाना  ।  देश  की  5,200  करोड़  रुपये  कीਂ  राशि  सरकारी  क्षेत्र  में  लगी

 हुई  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  तीन  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  किए  जोकि  15  वर्ष  के  उपरान्त

 भी  कुछ  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  हमारी  अतिरिक्त  इस्पात  संयंत्रों  की  योजनाएं  जिसमें  90  प्रतिशत  कार्य

 निष्पादन  होने  पर  ह  हानि  न  लाभਂ  की  स्थिति  पैदा  होने  का  अनुमान  दे  ।  संसार  के  किस  इस्पात  संयंत्र

 में  90  प्रतिशत  ara  निष्पादन  हो  सकता  है  ?  मैं  नहीं  जानता  कि  इस्पात  मिली  ने  ऐसी  प्रयोजनाओं  को

 स्वीकृति  क्यों  दी  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  से  500  करोड़  रुपय  आसानी  से  मिल  सकते  हैं  |

 सरा  साधन  आयात  लाइसेंसिग का  है  ।  इस  समय  हो  यह  रहा  है  कि  10  प्रतिशत  राष्ट्रीय  धन
 गरीबों

 की  जेबों  से  निकाला  जा  रहा  है  और  लाइसेंस  धारियों  की  जेबों  में  डाला  जा  रहा  है
 |

 यदि  आयात  लाइसेंस

 करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  संसाधन  मिलेंगे  |
 केवल  बचे  जाते  हैं  या  नीलाम  कर  जाते  हैं  तो  वित्त  मन्त्री  को  प्रतिवर्ष  लगभग  1,000  करोड़  रुपय  से  1,500

 मे  एक
 और

 सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  वित्त  मन्त्री  को  12,000  रुपये  तक  आयकर  से  छूट  कीਂ  सीमा

 निश्चित करनी  चाहिए  ।  इससे  उन्हें  लाखों  करदाताओं  से  छुटकारा  मिलेगा  जो  राजकोष  में  बहुत  कम  अंशदान

 कर  रह  हँ  किन्तु  उनके  कारण  काफी  धन  व्यय  हो  रहा  जिसमें  बहुत  से  आदमी  लगे  हुए  ऐसे  लोगों
 को

 असली  करापवंचकों  को  खोजने  में  लगाना  चाहिये  ।  यह  एक  मागं  है  जिससे  वह  कर  वसूली  में  सुधार  कर
 सकते  हैं  ।  एक  और  तरीके  से  वित  मन्त्री  इस  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  ar  awa  हैं  और  वह  है  करों
 में  कमी  करना  ।  आप  ऐसे  कर  ढ़ांचे  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  जो  केवल  काले  धन  में  वृद्धि  करेगा  ।

 योजना  आयोग  को  हमारी  योजनाओं  की  प्राथमिकताओं  को  बदलना  चाहिए  ।  हमें  अपने  देश  के  ग्रामीण

 ढ़ाँचे  को  शक्तिशाली  बनाना  है  ।  इस  देश  में  किसी  भी  उद्योग  के  स्थापित  होने  से  पहले  हमें  अपनी
 ग्रामीण

 व्यवस्था  को  व्यवहार  बनाना  है  ।  हमें  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  पर  बल  देना  होगा  ।  आपने  पाँचवी  योजना

 में  छोटी  सिंचाई  योजनाओं  हेतु  250  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  है  जबकि  मारूति  कार  की  खरीद  के

 लिए  सरकारी  तमंचा  रियों  को  280  करोड़  रुपय के  ऋण  देनें  व्यवस्था  की  है  ।  आप  आसानी  से  अंदाजा

 सकते  हो  कि  सरकार  का  प्राथमिकता  निर्धारित  करने  का  ढ़ंग  कैसा है
 ।  :

 यहि  समाजवादी सरकार  है

 गरीबी  हवाओं  बड़ा  शानदार  नारा  आप  लोगों  के  हाथों  में  धन  देकर  गरीबी  नहीं  हटा
 पकने  ।
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 चर्चा

 यदि  निर्धनता
 को

 हटाना  है
 तो

 लोगों  को  उत्पादक  कार्यों  में  लगाना  होगा
 ।  उन्हें  शिक्षा  के  साथ-साथ  अवजार

 भी  देने  होंगे  ।

 जहाँ  तक  रोजगार  प्रदान  करने  का  प्रश्न  मेरा  सुझाव  है  कि  बजाय  नगरों  में  उद्योग  स्थानीय  करने
 के  ग्रामो ंमें  उद्योग  स्थापित  करने  चाहिए  ।  यदि  आपकों  चावल  प्राप्त  हो  जाए  तो  आपको  भूमी  से

 क्या  लेना  है  ।  आप  ग्रामों  से  लोगों  को  नगरों  में  जाने  से  क्यों  नहीं  रोकते  ?  ग्रामीण  क्षत्रों  में  किसी  भी

 व्यक्ति  को  बसाना  इतना  महंगा  नहीं  पड़ता  जितना  कि  शहरों  ग्राम में  प्रति  व्यक्ति  पुनर्वास
 पर  500  रुपये  ही  व्यय  होंगे  पर  शहर में  पांच  दस  हजार  भी  पडेंगे ।

 बिदा के  विषय  में  अवश्य  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।  नहीं  तो  पश्चिम  भारत  की  सारी  अथेव्यवस्था
 जजेस  हो  जाएगी  ।  वहां  पर  अनाज  सप्लाई  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  यर  सुखा  पडा  हुआ  ।

 व्यक्ति  को  एक  महीने  में  कम  से  कम  30  किलो  अनाज  की  जरूरत  पड़ती  है  पर  मेरे  क्षत्र

 में  सरकार ने  7  किलो  प्रति  व्यक्ति को  देना  मंजूर  किया  है  और  असलियत यह  है  कि  उन्हें  8  किलो

 ही प्राप्त  हो  रहा है  ।

 Shri  Kushak  Bakula  (Laddakh)  :  Sir,  Ihave  gone  throughthis  Budget  andin  view
 of  the  present  problems,  I  feelthatthis  is  really  useful  and  I  thank  the  hon.  Finance
 Minister  for  it.

 In  Laddakh,  the  development  has  not  taken  place  as  rapidly  asin  other  pas  of  the
 country.  There  is  no  degree  college  for  thestudents  andthe  proposal  of  starting  a  degree
 college  in  Laddakh.  has  not  been  implemented  so  far  with  the  result  that  students  have  to  go
 to  Jammu  and  Kashmir  for  higher  studies.  The  scholarship  for  college  student  is  not  ade-
 quate.  It  should  beraised  from  Rs  75toRs.  100  and  thescholarship  for  graduate  students
 should  be  raised  from  Rs.  roo  to  Rs.  150.

 Previously,  and  extensive  budget  was  prepared  for  propagation  of  Budhhist  Philoso-
 phy  but  wasreduced  later  on,  whichshould  nothave  been  done  because  there  is  no  hostels
 for  students  and  Professors.  Scholarships  and  lands  should  also  be  given  tothe  dependents
 of  such  soldiersof  Laddakh  as  werekilledin  action,  Laddakhshould  be  declared  as  ascheduled
 area  just  like  Lahul-Spiti  for  the  purpose  of

 educational
 advancement

 श्री  सेझियान  पीठासीन  हुए

 |  Shri  Sezhiyan  ia  the  chair

 want  tosay  afew  words  about  roads  also.  Srinagar-Lehroadis  a  good  one,  but  Leh-
 Manali  roadisnotin  a  good  condition.  This  road  should  be  made  pucea  road  8.00. 5110110.  be
 opened  for  general  traffic.

 More  roads  should  be  constructed  in  rural  areas  and  the  existing  roads  should  be  re-
 paired.

 Thereisscarcity  of  electricityin  Laddakh  Satkana  project  in  Laddakh  and  Suru  Nala
 p*oject  in  Kargil  Tehsilshould  be  completed  as  early  as  possible.  It  is  being  said  that  it
 willbecompleted  by  1977,  but  the  mannersin  which  workis  goingon  isquite  unsatisfactery
 and  Idoubt  whether  it  willbe  completed  within  the  scheduled  time.

 There  are  onlytwo  hospitalsin  Laddakh,  whereas  its  area  ismorethan  Jammu  an
 Kashmir  State.  In  view  of  the  area  of  Laddakh,  and  the  absence  of  good  roads,  more  ho

 Se
 pitals  and  health  centres  should  be  started  there

 Central  funds  for  Laddakh  are  not  being  utilised  fully.  Previously  used  to

 appoint  six  I.A.S.and  I.F.S.  Officers  there,  but  as  no  such  officer  is  working  there  now-
 a-days  work  is  notbeingdoneefficiently.  Irequestthat  atleast  One  I.A.S.  Officer  should
 be  posted  in  Laddakh  district  as  a  Deputy  Commissioner-cum-development

 Similarly,  one  Assistant  Commissioner  should  also  be  appointed  there  to  look  after  the
 welfare  ofrefugees  who  have  come  to  Laddakh.

 Laddakh  is  a  backward  area  and  so,  special  attention  should  be  paid  towardsit  Res-
 ch  sh  oul trictions  have  been  imposed  on  toucists  to  visit  Laddakh,  whi  Val  DLLOUS  d  be  withdrawn.
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 pose  of  see: Whoseever  wantsto  visit  Laddakh  or  Leh  for  the  pur  POst  OF  sec  ing  temples  and  Monasteries

 he  shold  be  given  allthefacilities.  ‘Lhis  will  encourage  the  tourist  traffic,  which  will  help  in
 the  development  ofthis  region.

 With  these  words,  I  support  the  Budget.

 Shri  Bhagirath  Bhaawar  (Jhabua)  Mr.  Chairman,  Sir,  I  amina  fix  as  tohow  to
 characterise  this  budzet.Son>  m:n  d2rshavzcalledit  a  socialist  budget  and  some  have
 termed  it  asa  veactionaty  9पउ751: 901 (६1100 bat  I  thinkit  to  be  justa  statuas  quo,  Budget.  There  was
 no  need  toresortio  sucha  heavy  if  extravagant  expenditure  of  the  Government
 were  avoided.  Ultimately,  the  poor  section  suffers  whether  it  is  a  direct  tax  or  an  indirect
 tax.

 There  are  still  many  [5:1६ घा:1 015  which  indulge  in  variouskinds  of  malpractices  and
 earn  black  money.  I  tiey  are  detected,  taxes  worth  crores  of  rupees  canbe  realised.

 Tam  not  criticing  allthe  taxation  proposals  certain  taxes,  such  as  tax  on  cigarettes
 are  quite  justified.  But  the  tax  on  utensils  should  be  with  drawn.  Tax  should  have  been

 imposed  on  liquor  also.  There  is  a  lot  of  corruption  because  of  it  only  Government
 should  not  spare  liquor.

 Government  hasimposed  control  on  white  coarse  cloth  but  allthe  cloth  has  slipped  into
 ‘black  market  and  poor  people  are  not  being  benefitted  by  this  control.

 Government  has  taken  a  (501510]  to  take  over  the  wholesale  trade  in  foodg-ains,  but
 the  agciculturists  in  Madhya  Pradesh  are  not  getting  a  good  price  for  their  produce.  There
 isa  good  dealof  burgling  in  this  field.  If  thesituationis  notimproved, the  common  man  will

 ‘have  to  pay  higher  price  for  wheat  and  the  other  foodgrains.

 The  condition  of  Governmeat  g>dowas  is  not  satisfactory  and  Government  officials
 are  trying  to  make  protect  outof  it.  This  should  bz  looked  into.

 brloag  to  Midiya  हि  द  aaa  my  area  his  0562  bidly  affected  by  drought.  | है॥  is

 0.5.3':3 72916  chat  t'vigatioa  50119  ि  o:-ceut  after  25  years  ofindependeuce.  In  this  conncc-
 (10.1 81 (71 11 :27.! (2  decision  sioald  bt  taken  in  cegird  to  Narmada  project  and,  if  possible,
 provisiorshould  b>  mideia  ‘ais  bilge:  for  this  purpose.

 Although  many  parts  of  the  country  have  been  badly  aftected  by  drought  this  year,
 but  the  condition  of  my  area  isthe  worst  Relief  works  are  not  conducted  properly.  The
 Finance  Minister  has  made  a  statement  in  the  Assembly  that  no  funds  have  been  provided
 by  Central  उसी  asaresult  of  which  therclief  works  could  not  be  started  on  4
 large  scale.  The  State  Government  says  that  the  Central  Government  has  not  supplied
 any  foodgrains  while  the  Central  Government  says  it  has  done  so.  What  repurcussions
 such  statements  would  have  on  the  poor  People?  Prices  are  rising  day  by  day  and  they
 are  in  a  miscrable  plight  Government  should  take  some  active  steps  to  see  that  relief
 wotks  are  effzctively  undevtaken  there.

 In  order  to  provide  employment  to  local  people  ther2,  new  railway  lines  can  be  1810.
 The  hon.  Railway  Minister  has  saidthat  if  the  State  Governments  can  provide  land
 free  of cost,  Railways  wou'd  start  laying  lines  there.  If  he  means  it  we  will

 state  Govern- buy  or  acquire  land  against  ("08.50118 016  compensation  payable  by  the
 ment.  Inmy  State,railwayline  can  be  laid  from  Baroda  to  Indore,  Dahad  to  Indore,  Dahad
 to  Ki2rgaon  and  Khanstva  and  thus  thousands  of  people  can  get  employment.

 को  अप्पला  नायडू  (
 अनकपली  :

 सभापति  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझें
 इस

 चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिया  मैं  वित्त  मंत्री  को  यह  बजट  प्रस्तुत  पर  बधाई  देना

 स्तनों  किए  जाए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |
 Summerised  translation  version  based  on  English  translation  of  ६  he  speech  delivered
 in  Telagu.
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 लर

 चाहतां  हूं  क्यों  जानना  इसमें  आम  जनता  द्वारा  उपयोग  की  जाने  वाली  रोजगारी  की  वस्तुयें  पर  कोई

 नए
 कर  नहीं  लगाए  गए  है  उन्होंने

 राज  समिति
 की

 सिफारिशों  को  क्रियान्वित
 करने  का

 प्रस्ताव

 रखा है  इससे  हम  सब  प्रसन्न  है  ।

 कई  लोग  अपनी  आय  को  कमी  आय  के  रूप  में  दिखाकर  करते  और  अब  कृषि पर

 आय  भी  कर  लगाने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  जोकि  एक  उत्तम  प्रस्ताव  पर  इस  सम्बन्ध  में

 एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।  क्या  उनके  प्रस्ताव  में  सम्पूर्ण  कृषि  आय  सम्मिलित  होगी  अथवा  यह  प्रस्ताव

 केवल  उन्हीं  लोगों  पर  लागू  होगा  जिनसे  पहले  ही  कर  लिया  जा  रहा
 अगर  यह  सब  कृषकों पर

 लगाया  जाएगा  तो  इससे  छोटे  किसानों  को  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  छोटे  किसानों  को  इस  कर  से  छूट

 दी  जानी  चाहिए  |

 हमारी  80  प्रतिशत  जनता  ग्रामों  में  रहती  है  और  पूर्णतया  कृषि  पर  निर्भर  है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के
 25  वर्ष  उपरान्त  भी  राज्य  सरकारें  ग्रामों  की  दशा  सुधार  नहीं  सकी  है  और  इसका  कारण  है  संसाधनों

 का  अभाव  ।  इसलिए  हमारे  आर्थिक  ढ़ांचे  में  कुछ  परिवर्तन  नहीं  हुआ  ।  हमारी  आयोजना  गलत
 जन

 संख्या  में  दिन  प्रति  दिन  वृद्धि  होती  जा  रही  है  और  प्रति  व्यक्ति  आय  उस  अनुपात  से  बढ़  नहीं  रही  ।  एक
 अन्य  गंभीर  समस्या  कीमतों  में  वृद्धि  की  है  ।  सरकारी  कर्मचारी  या  कारखानों  के  कर्मचारी  तो  इस  स्थिति

 के  समाधान  के  लिए  सरकार  से  लड़  लेते  है  पर  निर्धन कृषक  तो  हर  तरफ  से  मारा  जाता  क्योंकि वह  प्रकृति
 पर  निर्भर  रहता  है  ।  यदि  वर्षा  हो  गई  तो  फसल  हो  जाएगी  अन्यथा  फिर  उसे  ऋण  लेना  पड़ेगा  ।  अतः  सें

 सुझाव  देता  हूँ  कि  फसल  बीमा  की  सुविधा  कृषक  को  अवश्य  प्रदान  की  जाए  ।  इससे  उसे  सहायता मिलेगी  ।
 साथ  ही  पशु बी  मा  की  संभाव्यता  का  भी  अध्ययन  किया  जाना  चाहिये  ।  योजनाएं  कृषि  प्रधान  बनानी  चाहिए  ।

 जिससे  हमारी  कृषि  अर्थव्यवस्था  को  सहायता  मिले  और  हम  आत्म  निरभर  हो  सकें  ।

 तीन  पंचवर्षीय  योजनाएं  पूरी  हो  चकी हैँ  और  चौथी  समाप्त  होने  जा  रही  है  ।  फिर  भी  समाज  के

 विभिन्न  वर्गों  में  असमानता  बढ़ती  जा  रही  है  ।  यदि  सरकार  लोगों  की  आर्थिक  स्थिति  की  जाँच  करें  तो
 उसे

 आसानी  से  इस  बात  का  अंदाजा  लग  जाएगा

 मेरे  क्षेत्र  विशाखापत्तनम  में  कई  बड़  बड़े  उद्योग  पर  फिर  भी  उस  क्षेत्र  के  लोग  बहुत  पिछड़े  हुए  है  ।

 इसका  कारण  यह  है  कि  स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  से  इनकार  जाता है  ।
 स्थानीय  लोगों  के  साथ  बहुत  अन्याय  किया  जाता  है  और  यहीं  कारण  है  कि  रोजगार  हेतु  उन्हें  अपना  क्षेत्र

 अन्य  राज्यों  की  शरण  लेनी  पड़ती  है  ।  हमारी  योजना  प्राथमिकताएं  इस  ढ़ंग  से  निर्धारित  की  जानी

 चाहिएं  कि  विशाखापतनम  जैसे  पिछड़े  हुए  जिलों  की  आर्थिक  प्रगति  हो  सके  |

 मेरे  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  इस्पात  संयंत्र  के  लिए  इस  बजट  में  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मेरा
 रोध  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कार्यवाही  करें  ताकि  इस्पात  संयंत्र  चालू  किया  जा  सके  और  उत्पादन

 शरू हो  ।  बिजली
 की

 कमी  के  कारण  हमें  काफी  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  अतः इस  जिले
 की

 अराक  घाटी  में  एक  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  में  सिचाई  तथा  पीने

 के  पानी का  भी  अभाव है  ।  अतः  पावलरम  नामक  स्थान  पर  गोदावरी  नदी  पर  एक  बांध  का  निर्माण  किया

 जाए  और  वहां  से  इस  क्षेत्र  को  पानी
 दिया  जाए  ।  इससे  केवल  विशाखापतनम्‌  के  लो  ग  ही  लाभान्वित  नहीं

 होंग  अपितु  जहां  तक  यह  नहर  जाएगी  वहां  के  लोग  इससे  लाभ  इस  जिले की  अशक  घाटी  मैं

 पर्याप्त  मात्रा  में  औद्योगिक  सुविधाए ंहै  ।  इस  घाटी  में  वेबसाईट  wax  मात्रा  में  पाया  जाता  है  ।  इस
 क्षेत्र  में  एक  एल्युमिनियम  संयंत्र  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  इससे  वहां  के  आदिवासी  लोगों  का  आर्थिक

 जीवन  अन्य  क्षेत्नों  के  लोगों  के  आवाज़  जीवन  के  समकक्ष  हो  जाएगा  |

 को  पो०  जी०  मावलंकर

 मुझे  एक  बात  का  आश्चर्य  है  कि  सतारूढ़  दल  के  प्रायः  कई  सदस्यों  ने  प्रारम्भ  में  बजट प्रदताओं की

 :
 मैने  सामान्य  बजट  पर  हुई  चर्चा  को  बहुत  ध्यान से  सुना

 आलोचना  पर  अन्त  में  बजट  का  समन  कर  वित्त  मन्त्री  को  बधाई  दी  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता
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 [>t
 पी०  जी०

 कि  अगर  सरकार  उनकी गी  आशाओं  के  अनुरूप  वस्तुएं  जनता  को  नहीं  दे  रही  तो  फिर  सरकार  का  समर्थन

 i

 करने  के  लिए  वे  इतने  कतंव्यनिष्ठ  क्यों  है  ?

 निःसंदेह  बजट  में  कई  अच्छी  बातें  भी  है  ।  पर  कया  इन्हें  कार्यरूप  दिया  जाएगा
 ?

 सदन  अथवा  देश

 वित्त  मन्त्री  द्वारा  बताई  जाने  वाली  अर्थव्यवस्था  की  परिस्थिति  में  उतनी  रूचि  नहीं  रखता  जितनी  कि  उसके
 परिणामों में  ।  केवल  आशा  करने  से  कुछ  लाभ  नहीं  होगा  ।  हमें  यथा  की  कर्मभूमि  पर  उतर  कर

 सच्चाई  का  सामना करना  है

 मेरे  विचार  में  न  तो  यह  पूंजीवाली  बजट  है  और  न  समाजवादी  ।  यह  हमेशा की  तरह  से  घिसा-पिटा

 बजट  इसमें  साहस  और  कल्पना  से  नए  आधार  बनाने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  है  ।  ऐसी  कौनसीਂ

 बात  है  जो  वित्त  मन्त्री  को  एक  न्यायपूर्ण  और  सदुभावपूर्ण  समाज  की  स्थापना  करने  से  रोक

 रही है  ।  यदि  यह  सरकार  भारी  बहुमत  के  होते  हुए  भी  इस  चरण पर  जनसमुदाय  की  भलाई  करने  में

 असफल  है  तो  देश  के  विनाश  में  कोई  देर  नहीं  है  ।  इससे  पहले  की  समय  निकल  वित्त  मन्त्री

 महोदय  को  देश  की  आर्थिक  और  वित्तीय  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सही  उपाय  करने  चाहिए
 |

 वित्तमंत्री  ने  तीन  बातों  को  अर्थात्‌  आधिक  सामाजिक  न्याय  तथा  आत्मनिर्भरता  को  प्रोत्साहन

 देने  की  बात  कही  है  ।  बजट  प्रस्ताव  से  इन  बातों  को  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  आशा  प्रतीत  नहीं  होती  है
 ।

 बार-बार  बताया  जाता  है  कि  बंगला  दश  के  संकट  के  कारण  सरकार  को  बहुत  सी  बातें  करनी  TH
 है  ।  सदन  में  बार-बार  यही  कहा  जाता  है  देश  में  बार-बार  बंगला  देश  का  संकट  नहीं  लाना  चाहिए

 हमने  प्रधान  मन्त्री  की  राजनैतिक  विजय  की  सराहना  की  है  परन्तु  इसके  आर्थिक  परिणाम  अच्छे  नहीं  निकले
 सरकार  स्पष्ट  आर्थिक  नीति  लाने  में  निरन्तर  असफल  रही  है  |

 मैं  वित्त  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  सरकार  बढ़ती  हुई  मुद्रा-स्फीति  को  रोकने  के  लिए  क्या
 वाही कर  रही  है  ?  क्या  सरक।र  काले  धन  को  समाप्त  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठा  रही  है

 ?  वह

 लालची  स्वार्थी  एकाधिकार वादी  उद्योगपतियों  पर  नियंत्रण  रख  रही  है  ?  क्या  भ्रष्टाचार  दूर
 करने  के

 लिए  कोई  कदम  उठाया  जा  रहा  है  ?  कया  विलासितापुर्ण  जीवनयापन  रोकने  के  लिए  कुछ  किया  जा  रहा
 सरकारी  प्रशासन  में  मितव्ययता  लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाया  जा  रहा  है

 ?
 आज

 विश्व

 में  लोगों  की  इच्छाओं  में  वृद्धि  हो  रही  भारत  में  भी  यही  स्थिति है  ।  परन्तु  इसके  उत्तर  में  उपलब्ध

 क्या  होता  है  ?  उपलब्ध  होता  है  मूल्य  न्यूनतम  वे  रोजगारी  तथा  निराशापूर्ण  शिक्षा  सुविधाएं  |

 मुझे  विश्वास  यदि  स्थिति  इसी  प्रकार  चलती  रही  तो  शीघ्र  ही  लोगों  के  आक्रोष  का
 भयानक

 होगा ॥

 आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  एक  वास्तविक  सारगर्भित  आर्थिक  नीति  बनाई  जाये  जो

 धारा  पर  आधारित  न  होकर  परिणाम  पर  २.1 धारित  हो  वित्तमंत्री  औद्योगिक  विकास  चाहते  है  परन्तु

 ag  किस  प्रकार  संभव  हो  सकता  हैं  जब  लोगों  को  यही  पता  नहीं  कि  आगामी  पांच  वर्षों में  क्या  होने  वाला

 सरकार  निर्णय  समाजवादी  नीतियों  को  गति  देने  के  लिए  निर्णय  करे  परन्तु  उन  पर  दृढ़  रहे  और

 उन्हें  सच्चाई
 से

 क्रियान्वित  करें  ।  दुसरे  बजट  प्रस्तावों  में  अधिक  औद्योगिक  विकास  को  प्रोत्साहन  दिया
 जाएं  ।  तीसरे  कठिन  परिश्रम  अधिक  उत्पादन  करने  तथा  समान  वितरण  करने  के  बारे  में  इसमें

 पर्याप्त  रूप  से  नहीं  कहा  गया  है  ।
 चौथे  शिक्षित  तथा  अशिक्षित  दोनों  प्रकार  के  लोगों  को  रोजगार  प्रदान

 किए  जाने  आवश्यकता  है  ।  रोजगार  इस  प्रकार
 का

 होना  चाहिए  कि  इसमें  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हो
 सके

 ।
 पांचवे  हमारे  ग्रामीण क्षेत्र  पिछड़  हुए  हैं  वहाँ  कुटीर  तथा  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  की

 आवश्यकता है
 ।  अन्त

 में  मेरे  विचार  से  कृषि  तथा  औद्योगिक  क्षेत्र  को  इस  प्रकार  प्रोत्साहन
 जिससे  दोनों  का  विकास  संभव  हो  सके  +
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 यह  बजट  निराशाजनक  है  ।  हमें  प्रसन्नता है  कि
 शरणार्थी  राहत  शुल्क

 पहली
 अर्थव्यवस्था  की  दृष्टि  से

 अप्रैल  से  हटाया  जा  रहा  इस  बात  की  भी  प्रसन्नता  है  कि  बजट  में  सीधे  कर  नहीं  लगाए  गए  परन्तु

 अप्रत्यक्ष  करों का  बोझा  भी  सामान्य  व्यक्ति  पर  ही  पड़ता है  ।  पैट्रोल  तम्बाखू पर  कर  लगाने  से
 सामान्य  व्यक्ति  पर  बोझ  नहीं  पड़ेगा  ऐसी  बात  नहीं  है  ।  गरीब  लोगों  को  भी  इससे  बहुत  कठिनाई  होगी  ।

 292  करोड़  रुपये  की  राशि  के  लिए  विभिन्‍न  मदों  पर  कर  लगाए  गए  है  ।  इससे  ज्ञात  होता  है  कि  वित्तमंत्री

 के  बजट  प्रदताओं  में  कराधान  सम्बन्धी  कोई  सुनियोजित  योजना  नहीं  है
 ।

 शिक्षित  लोगों  को  रोजगार  देने  की  बात  कही  गई  इसके  लिए  100  करोड़  रुपये  क्रि  राशि  की  व्यवस्था

 की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  कया  किया  जायगा
 ।

 काई  लाख  लोगों  को  किस  प्रकार
 रोजगार  प्रदान  किया  जायेगा  ।  qa  संदेह  है  कि  अधिक  शोर  मचाने  वाले  नगरीय  क्षेत्र

 के  लोगों  में
 यह  राशि  उड़ा  दी  जाएगी  ।  उन्हें  शिक्षित  लोगों  को  रोजगार  देने  वाले  अपने  विशिष्ट  प्रस्ताव  बताने  चाहिये  ।

 पांचवी  योजना  के  लिए  अग्रिम  कार्यवाही  करने  हेतु  नियत  की  गई  150  करोड़  रुपये  क़ी  राशि  को  व्यय  क  रने

 का  भी  कोई  ब्यौरा  नहीं  दिया  गया  है  ।

 तर्कपूर्ण  तथा  न्यायसंगत  पद्धति  से  किया  जाना  चाहिये  ।  प्रत्यक्ष  करों  की  दरें  इतनी  ऊंची

 है  कि  लोग  कर  के  भूगतान  से  बचना  चाहते  हैं  और  बचने  का  मार्ग  वे  जानते  हैं
 ।

 मन्त्री  महोदय
 को

 इस  बात  पर  गंभीर  रूप  में  विचार  करना  चाहिए  |

 महोदय  ने  कर  ल  करने  में  अपनीਂ  कुशलता  प्रदर्शित  करने  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं

 कहा है  मंत्री  महोदय  कर  न
 देने  वालों  के  प्रति  इतने  उदार  क्यों  हैं  तथा  सच्चे  लोगों  के  प्रति  इतने

 कठोर  क्यों
 ?

 मंत्री  महोदय  सरकारी  विभागों  में  मितव्ययता  लाने  के  लिये  तैयार  क्यों  नहीं  हैँ  ?
 क्या वहू  अपने  साथियों  को  रुष्ट  न  होने  देने  के  लिये  सरकारी  व्यय  में  कमी  नहीं  करना  चाहते  हैं  ?

 इस  मामले  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये

 निंदा के  मामले  पर  न्यायोचित  पंचाट  देने  में  काफ़ी  विलम्ब  हो  चूका  यह  मामला  राज्यों

 तक  हीं  सीमित  नहीं  है  ।  यह  समस्त  देश  का  मामला  इसका  पंचाट  देन ेमें  जितना  विलम्ब

 होगा  देश
 को  इसका  उतना  ही  अधिक  मूल्य  देना  पड़ेगा

 देश
 का

 आर्थिक  विकास  मानवों पर  निभंर  इस  क्षेत्र  में  शिक्षिका  महत्व हैं  ।  हमने
 स्वतंत्रता  प्राप्ति के  पश्चात के  25  वर्षों  में  प्रगतिशील  लोकतंत्र  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार
 शिक्षा

 के
 ढांचे  में  परिवहन  करने  के  लिये  कोई  कदम  नहीं  उठाया

 अन्त  में  में  यहीं  कहना  चाहता हूं  कि  इन  बजट  प्रस्तावों  से  देशवासियों  के  दलितवर्ग  की  इच्छा
 और  उपभोग  की  वस्तुएं  पुरी  नहीं  होंगी  ।

 Shri  Md.  Jamilurrahman  (Kishanganj)  :  The  root  cause  ofthat  the  problems,  the
 Country  is  facing  at  present  inter  regional  inbalances.  If  the  regional  inbalances  are  do  ne
 away  with  the  problems  will  automatically  be  solved.  Funds  allocated  for  the  development of  backward  areas  are  being  diverted  to  develop  other  areas.  This  is  the  root  cause  of  all the  troubles  that  startin  the  name  of  language  community  or  state.  The  only  remedy  to  era-:
 dicate  this  evil  is  that  the  Governmentcf  India  should  immediately  start  district  level  plan-
 ning.  There  should  be  a  planning  board  in  each  district  which  should  be  constituted  of
 the  Members  of  Parliament  an  d  the  state  legislatures.  Funds  should  be  allotted  to  these boar.  ds  and  tne  Government  should  exercise  a  watch  over  them.  The  Board  should  be-
 responsible  to  the  Parliament.

 would  request  the  Finance  Minister  to  allocate  at  least  Rs.  10,000  crores  for  the  eco- nomic  development  of  backward  districts.  A
 be  set  upin  backward  districts.

 good  number  of  small  scale  industries
 should.
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 Discussion

 का

 (Shri  Md.  Jamilurrahman)

 If  Finance  Minister  has  said  that  5  lakhs  people  will  be  provided  employment.  ह
 is  2  commendable  effort.  I  would  ike  to  request  that  atleast  one  thousand  people  in  each
 d  ्+ istrict  should  be  provided  this  facility,  Special  attention  should  be  paid  towards  backward
 districts  in  this  regard.

 The  Government  should  make  effort  to  establish  at  least  one  01  two  indus-
 trics  in  cach  block.

 As  regards  green  revolution  production  of  foodgrains  have1  ncreased  beyond  doubts.
 But  the  small  fa  rmers  are  facing  difficulties  in  getting  loans  from  the  nationalized  banks
 because  the  branches  of  the  banks  are  located  at  very  far  off  placesand  even  after  paying
 several  visits  they  do  not  find  themselves  able  to  get  money.  One  branch  in  each  block
 of  state  bank  or  of  any  of  the  nationalized  banks  should  be  opened  to  cater  the  needs  of
 small  farmers.

 It  is  due The  moncy  allocated  to  Bihar  by  the  central  bank  is  not  prop2rly  utilised.
 to  fact  that  there  is  no  financial  controller  of  the  Central  Government  in  the  state.  A

 Financial  Controller  shoul  d  be  appointed  there  sothatthe  money  given  to  Bihar  is  properly
 utilized.

 The  nation  is  in  the  grip  of  severe  drought.  Bihar,  Gujarat,  Andhra  Pradesh,  Assam
 and  Rajsthan  are  facing  this  natural  calamity.  we  have  not  taken  any  permanent  step
 to  remedy  it.  The  Government  should  forma  drought  Control  Board  to  see  the

 requirement of  the  area  where  the  drought  conditions  are  forecast.  This  should  be  a  permanent
 fecture

 which  may  fight  the  evil  on  war  footing

 As  regards  taking  over  of  foodgrains  trade  the  interests  of  the  producers  should  not
 be  overlooked.

 it  is Purnea  districtof  Bihar  is  wellknown  for  production  of  good  quality of  Jute
 regrettable  that  no  Jute  industry  has  been  set  up  there.  There  is  no  transportat  on  facility
 in  the  state.  In  the  absence  of this  facility  there  is  under  utilization  of  this  produce.  The

 Railway  Ministcr  has  said  that  railwayline  from  Nirmalito  Forbisganj  would  be  provided.
 This  linc  should  be  extended  to  Galgania  via  Jokihat  and  Bahadurganj  so  that  the  raw

 material of  these  areas  may  have  marketing  facilities.

 The  Government  shoutd  not  be  liberal  to  taxevaders.  Weshould  have  proper  arran-

 gements  to  protect  the  lives  and  properties  of  the  minorities.

 In  the  end  wouldlike  to  say  something  about  textile  policy.  The  Government  should
 have  rural  oriented  textile  policy.  Our  Textile  mills  should  produce  cloth  which  ts  require
 by  our  rural  folk.

 the  revenuc  realisations Shri  इर  &.  Pandey  In  year  1972-73
 increased  from  8  to  13  percent  but  the  production  did  not  increase  20001 0170 819४:  Had  their
 been  an  increase  in  production  also  we  would  not  have  faced  the  problem  of  price  rise.

 The  have  taken a  commendablestep,no  doubt  a  difficult  one,  by  deci-
 ding  to  take  over  wholesale  trade  of  focdgrains.  It  is  the  duty  of  the  Government  to  take
 upon  themselves  the  responsibility  ofproviding  basic  needs  of  the  people.  The  distribution
 of  thosc  things  which  are  produced  in  private  sectcr  should  also  be  taken  over  so  that
 profitering,  boarding  and  black  marketing  could  be  arrested.  We  should  advance  with  the
 basic  concept  of  self  gencrating  economy  to  justify  our  headway  towards  development.

 Allthc  improductive  investments  should  be  stopped  forth  with  atleast  foi  coming  five
 years  and  the  food  supply  should  be  assured  bythe  Government  on  first  priority.  We  should
 increase  our  agricultural  production  for  this  purpose.  To  provide  rrigation  facilities
 is  also  an  important  step  towards  increasing  agricultural  production.  Besides

 this  proper
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 arrangements  should  also  be  make  to  make  available  other  agricultural  imputs.  the  water
 available  from  assured  rainfalls  should  be  stored  and  supplied for  irrigation  purposes.
 The  should  give  considerable  attention  to  the  agricultural  sector.

 The  Hon.  Finance  Minister  deserves  congratulations  for  making  efforts  tz  reduce  the

 budgetary  deficit.  there  was  a  deficit  of  Rs.  710  crores in  1971-72  In  the  Year  1972-73
 the  deficit  has  been  reduced  ot  the  tune  of  550  crores  and  in  1973-74.  to  377  crores.  Our

 direct  taxes  contribute  about  20  percent  ofthe  total  revenuc.  This  percentage  should  be

 reduced.  Weshculd  thinkin  terms  of  imposing  Capitallevy  on  assets  of  the  value  of  Rs.  50
 to  106  crores,

 The  finance  Minister  has  promised  to  provide  5  lakh  jobs  to  educated  youths.  It  is

 0d  decision.  the  Government  should  try  to  make  all  possible  efforts  toimplement  the

 decision.

 Population  increase  at  galloping  spccdis  a  matter  ofdeep  concern  to  the  nation.  Some-

 thing
 should  be  done  to  arrest  this  increase.

 पी०  गंगादेव  :  बजट  में  पिछड़  क्षेत्रों
 के

 विकास  अनुसंधान  कार्यों  तथा  निर्यात

 प्रोत्साहित  देने  के  लिय  व्यवस्थायें  की  गई  सरकार
 के  सामाजिक  आर्थिक  नीति

 से  सामंजस्य  रखती  वैसे  तो  बजट में  बहुत  सी  सराहनीय  बाते भी  हूँ  परन्तु  मेरा  विचार  यह  है
 कि  इस  बजट  से  मुद्रास्फीति  हम  सभी  बढ़ते  हुए  मूल्यों  के  प्रति  चिंतित  वस्त्रों

 मिलियन  तथा  इस्पात  भट्टियों पर  शुल्क  लगानेसे  और  मशीनों  के  आयात  पर  उंचे  आयात  शुल्क
 कर  देने  से  अर्थव्यवस्था  में  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रुप  से  मुद्रा  स्थिति  आयेगी  यद्यपि  अतिरिक्त  कराधान

 करके  घाटा  कम  किया  गया  है  फिर  भी  वेतन  आयोग  की  सिफ़ारिशों  को  लाग  करने  के  कारण घाट
 गीतों के  समान  ही  रहेगा  ।  यदि  खाद्योंनें  के  उत्पादन में  वृद्धि  होती  रही  at  मुद्रास्फीति कम  हो
 सकती है  |

 औद्योगिक  क्षेत्र  में  स्थिति  अच्छी  प्रतीत  नहीं  होती है  ।  हाल  के  महीनों में  बिजली  की  कमो

 के  कारण  उत्पादन  में  भारी  कमी  हुई  है  ।

 बजट  में  बचत  तथा  पूंजीनिवेश  बढ़ाने  के  लिये  बहुत  कम  छूट  दी  गई  हैँ  ।  बचत  के  लिये  केवल
 भविष्य  निधि  तथा  जीवन  बीमे  के  क्षेत्र  में  छट  दी  गई  हैं  ।  मंहगाई  के  कारण  लोगों  की  बचत  क्षमता  में

 वृद्धि  नहीं  हो  सकती  |  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जाना  चाहिये  ।

 आधिक  तथा  प्रशासनिक  कारणों  से  औद्योगिक  विस्तार  बहुत  कम  हुआ है  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  के

 पूंजीनिवेश  में  कई  वर्षों  से  गतिविरोध  चल  tars  |  बड़ी  तथा  मध्य स्तरीय  सार्वजनिक  कम्पनियों  में

 सरल  पूंजी  1966-67 में  11  प्रतिशत  से  घटकर  8.  7  प्रतिशत रह  गई  है  |

 निगमित  क्षेत्र
 की  पंजी  में  भी  कमी  हुई  यह  तभी  बढ़  सकती  है  जब  कराधान  सम्बन्धी  नीति

 कम्पनियों
 के  हित में  हो  जिससे  व  बचत  कर  सके  और  पूंजीनिवेश  कर  सकें  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  कुछ  और  प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिए  जिनकों  उद्योगों  के  विस्तार  में  लगाया
 जा  सरकारी  उपक्रमों  के  निरीक्षण  के  लिए  हमें  यह  देखना  होगा  कि  परियोजना  को  किस  प्रकार

 क्रिया  कवित  किया  जा  रहा  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निक
 ल  रहे  है  प्रशासन  चाहें  वह  सरकारी

 क्यों के  हो  अथवा  सरकारी  उपक्रम  मे ~  हो  की-सारी  शक्ति  और  उनके  संसाधन  इसी  समस्या  को  हल
 के  लिये  लगाय जाने  |

 हमारा  प्रशासनिक  ढाँचा  इस  प्रकार की  होना  चाहियें  कि  वहू  समय  की  चुनौतियों का  सामना  कर  सके

 प्राक्कलन  समिति  के
 पांचवे  प्रतिवेदन  में  बताया  गया  है  कि  गत  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  ऑद्योगिक  लाइसेंसों

 के  लिए  1000  आवेदन  पत्न  सरकार  के  पास  विचाराधीन
 पडे

 थें  ।.  सरकार  को  इस  स्थिति में
 सुधार  चाहिए  ।
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 The  General  Budget,  Phalguna  22,  1894  (Saka)
 General

 iscuss A7loUUscl  on

 ShriO  akar  LalBerwa  (Ko  ta)  :  Sir,  there  isno  quorum  in  the  House.

 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  ...  Poscreetese Tar A 7 में  गण पर्त  sy  Te  pb + 7  ब  माननीय Ald  el  TR
 सदस्य  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 श्री०  पो०  गंगादेव  :  यदि  प्रशासन  में  कुशलता  न  लाई  गई  तो  हम  पाँचवीं  योजना  के  लक्ष्यों  को  कभी

 भी  पुरा  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 आजकल  कार्यालयों  में  लालफीताशाही  का  बोलबाला  है  ।  विभागों  में  आपसी  समन्वय  की  कमी  है  ।

 मेरा  सुझाव  हैकि  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  आधिपत्य  वाली  पुरानी  नौकरशाही  व्यवस्था  का

 स्थान  अब  प्रगतिशील  तकनीकीकरण  को  लेना  चाहिए  ताकि  बिना  किसी  भय  और  पक्षपात के  तुरन्त
 लिए  जा  सकें  ।

 अन्त में  मैँ यह  कहना  चाहता  हुं  कि  हमारे  देश
 में  प्रजातंत्रात्मक  प्रणाली  सामाजिक  न्याय  पर

 आधारित  है  ।
 कर  उन्हीं  पर  लगाए  जाने  चाहिए  जो  उनका  भुगतान  करने

 में
 सम  हो

 Shri  Onkar  Lai  Berwa  e e  Sir,  thereisno  quorum  inthe  House.

 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा  रही  अब  कोरम  हो  गया है  ।  नटवरलाल  पटेल  |

 Shri  Natwar  Lal  Patel  (Mehsana)  :  Sir,  I  rise  to  support  the  Budget.  presented  by  Shri

 Chavan.  Budget  proposals  cannot  satisfy  everyone,  We  ought  to  book  at  them  from  the

 point  of  view  ofdevelopment  of  our  economy  and  the  country.

 Idon’t  want  tosay  much  about  budget  proposals  as  I  amnot  aneconomist.  But  must

 say  that  thisis a  bold  and  straight  forward  budget  which  can  be  presented  here.  The

 Finance  Minister  could  not  have  done  better in  the  present  circumstances,  Therefore

 am  supporting  these  proposals.

 It  has  assumed As  weallknow  agricultureis  the  biggest  industry  in  ourcountry.
 greater  importance  in  view  of  the  present  shortage  of  foodgrains.  I  therefore  suggest

 that  the  allocation  in  respect of  agriculture  in  this  Budget  should  be  increased.

 It  isa  regrettable  fact  thateven  after  25  years  ofo  urindependence  there  are  a  num-

 ber  of  villages  where  even  drinking  water  is  not  availa  ble.  Iam  not  only  talking  about  my

 state  of  Guj  arat  Government  should  see  tnat  every  village  in  the  country  should  be  provided
 funds  tot  his  state  for  this

 with  drinking  water.  The  centre  should  provide  adequate

 purpose.

 lt  isa  matter  of  great  satisfaction  that  Finance  Minister  has  given  certain  tax  conces~

 gions  for  establishing  industriesinthe  backward  regions  ofthe
 country.

 This  will  con-

 tribute  tothe  rapid  development  ofthese  regions.

 Itninkthatit  is
 Most  ofthe  parts  of  th  e  country  have  been  badly  stricken  by  drought,

 similarly  by
 mot  a  man-created  situations.  Itis  our  illluck  that  r  ains  have  not  come  but

 chanting  that  rain  has  not  come,  willnot  solve  our  prob  lem.  The  Members  from  oposi-

 h  the  ways  to  tackl  e  thesituation.  Import  duties  on  certain  raw
 tion  should  come  out  wit.

 budget.  This  will  creat  a  problem  for  industries
 materials  have  been  enhanced  in  the  present

 Id  lookintoit  andsee  that  theindustrics  concer-
 requiring  those  materials.  Government  shou

 ned  do  not  sutier.

 Wheat  trade  has  been  taken  over  byt  he  Government  and  the  procurement  price  of

 tis  around  Rs.75  per  quintal  whilo  the  prevailing
 the  wheat  as  fixed  by  the  Governmen

 tal.  should  therefore,  inc  rease  the  levy
 market  priceis  about  Rs.  150  per  quin

 11701  grow  wheat  and  the  productin  of  wheat  might
 price  of  wheat  otherwise  the  farmers  wi

 suffer.
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 13  ala  1973
 चर्चा

 SS

 रश ्flo  एस०  एं०  कादर  पीठासीन  हुए

 [  Sart  5,  A,  Kapar  in  the  chair

 The  cost  of  production  of  wheat  per  acre  varies  from  state  to  state.  This  factor  should
 also  be  taken  into  consideration  while  fixing  the  procurement  price  of  the  wheat

 With  these  words  I  congralutate  the  hon.  Minister  that  he  has  presented  this  Budget
 with  a  valoure.

 Shri  Achal  Singh  (Agra)  Sir  Irise  to  suyport  tne  Badget.  During  these  25  years  of
 our  Indpendence  tnis  country  has  faced  a  numer  of  difficulties.  Among  others  we  had  to
 fight  a  war  with  China  and  two  wars  with  Pakistan.  We  had  to  shoulder  the  burden  of
 Bangla  Desh  refugees.  All  these  things  created  economic  difficulties  for  us.  The  present
 budget  i is  the  best  badget  under  the  circumstances.

 Our  country  isan  agricultural  country.  $0  percent  of  the  population  is  earning  their
 livelihood  through  it.  For  increasing  the  agricultural  production  we  need  many  inputs  like
 seed,  fertiliser  water  etc.

 Unfortunately  today  tne  country  is  badly  stricken  by  drought.
 ‘There  is  scarcity  of  water  eveywhere  and  irrigation  is  of  utmost  importance  to  increase
 agricultural  production.  Western  Agra  nsedsirrigation  facilities  very  badly.  Ram  Ganga
 Dam  should  be  completed  urgently

 z
 and  [tellyou  tnat  with  the  completion  of  this  Dam,

 Agra,  Rajasthan  and  Gurgaon  all  wiil  get  water  for  irrigation.

 The  country  isfacing  an  acute  shortage  ofpower.  Asaresultof  itthe  industrial  produc-
 ionis  suffering.  We  shoald  make  all  out  efforts  to  step  up  power  generation.

 Strikes  have  become  quite  common  knowa  days.  Agitated  people  donot  mind  destro-
 ying  the  public  property.  There  are  a  number  of  cases  of  destruction  of  public  property.
 This  way  the  country  suffers  great’  loss.  Tnerefore  a  lawshould  be  passed  so  that
 punitives  tax  should  be  imposed  on  the  people  who  destroy  public  property  so  that  they  may
 not  dare  to  do  so

 Our  plans  are  good  but  thei:  1111  91510
 >atation

 is  far  from  Steps  should  be
 taken  to  ensure  proper  mols द  mzatatioa  ofplaas,  30  that  the  coaditioa  of  the  people  may
 improve  and  the  country  moves  forward.

 It  isgood  that  th:  Governmentis  taxing  over  whole  sale  trade  in  foodgrains.  This
 scheme  should  be  care! fully  implemented  so  that  the  consumers  get  f  oodgrains  at  reascnable

 prices.  Retailtraders  in  foodgrains  should  also  be  given  work in  the  scheme.

 Foreign  currencies  are  bzing  devalued.  Specially  the  price  of  the  dollar  has  reduced
 Isuggest  that  we alot.  But  the  curreacies  of  Japan  and  west  germany  is  much  steble

 should  try  to  d:velop  our  economy  on  theirlines  sothatour  currency  may  also  become:sta-
 ble.

 At  Present  the  exemption  limit  of  incom:  tax  has  been  fixed  at  Rs.  5000.  It  should  be
 YIncrezsed  to  Rs.  7,500.

 The  (उ0एटापए0 टा: 185 [का 50566  contral  oa  cloth  30  that  the  pole  get  clot!  hat  controlled
 rate.  But  thisclothis  being  sold ia  tae  black  market.  The G Government  should  take  steps
 ‘to  check  this.

 There is  huge  unaccounted  money  in  our  country.  The  Governmentshould  take  steps
 id nev  and  uid  ann tc  unearth  this  mo  AUG  sho  CAFU  ८1112  ouncesome  concessions  to  those  who  have  invested

 this  anaccounted  money  in  Government  securities  and  shares.
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 The  eneral  Budget,  March  13,  1973
 Discussion

 att.
 वसंत  साठे  )  :  मंत्री  ने  एक  अमाजग्पाणरारी  बजट  प्रस्तुत  किया  है  इसके  लिए

 मैं  उन्हें  बंधाई  देता  यद्यपि वह  बजट को  पुरी  तरह  संतुलित  नहीं कर  पाए  हूँ  फिर  भी  हाल  के

 वर्षों  में  प्रस्तुत  किए  गए  सभी  बजटों  में  से  यह  सर्वोत्तम  है  |

 वित्तमंत्री  ने  तम्बाकू  पर  कर  लगाया  है  लेकिन  मदिरा  को  अछुता  छोड़  दिया  है  |  हमें यह  देखना

 है  कि  क्या  मंत्री
 महोदय

 अपनी  कार्यावधि  के  दौरान  उन  कार्यों  कों  करने  में  सफल  हुए  हैं  जो  उन्होंने

 राष्ट्र  केस  रखे  मे  इनको  तीन  भागों में  विभाजित  करता हं  ।  पहला  सम्पत्ति का
 करण  और  आधिक  दूसरा  क्षेत्रीय

 असंतुलन
 और  तीसरा  किसे  हद  तक  हमारे  बजट

 गरीबी  और  अमीरी  के  बीच  का  अस्तर  कम  करन ेमें  सफल  हुए  मंत्री  महोदय  ने  उल्लेख  किया  है  कि

 पहली  और  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  राष्ट्रीय  आय  में  42  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  और  20  प्रतिशत  प्रति

 व्यक्ति  जाय  में  वृद्धि  हुई है  ।  अब  एक  न्यायोचित  प्रश्न  उठता  है  कि  यह  आय  कहाँ गई  ।
 समीक्षाਂ के  अनुसार  यद्यपि

 राष्ट्रीय
 आय  जोकि  1960-61  में  13200 करोड़  रुपये  वर्ष  1972

 में  बढ़कर  19200  करोड़  रुपये  हो  गई  है  अर्थात  इसमें  45  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  तथापि  प्रतिव्यक्ति

 आय  1961-62 में  308  रुपय  से  बढ़कर
 1972

 में  348
 रुपये  हुई  है  अर्थात्‌  इसमें  केवल  13  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई
 है  |  यदि  हम  यह  मान  लें  कि  जनसंख्या  में  10  करोड़  रुपये  की  वुद्धि  हुई  है  तो  भी  यह

 29  प्रतिशत  वृद्धि  कहाँ  चली  गई |  इसका  उत्तर  स्पष्ट है  और  वह  यह  है  कि  वह  काले  धन  के  रूप
 में  और  बाजारियों  के  हाथों  में  चली  गई  ।

 वर्ष  1966-67 से  1969-70  तक  के
 तीन

 वर्षों  के  दौरान  केवल  8  व्यापारिक  हो ंकी  आस्तीन

 1597.  49  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  2085.  2  करोड़  रुपये  हो  गई  209  उद्यमों  ने  1968-69  और

 1970-71  के  वर्षो ंके  दौरान  अपने  लाभ  को  45  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  97  करोड़  रुपये  कर

 लिया हैं

 इस  अवधि  में  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  इस  क्षत्र  को  लिए  गए  ऋण  की  राशि  86  करोड़

 रुपय ेसे  162  करोड़  रुपये  अर्थात्‌  दुगुनी  हो  गई  निजी  क्षेत्र के  अधिग्रहण के  बारे  में  इतनी  बड़ी
 बडी  बातें  करते  रहने  के  बावजूद  भी  अभी  वह  वहीं  पर  कायम  है  ।  आज  भी देश का  86,  4  प्रतिशत

 उत्पादन  गेर  सरकारी  क्षेत्र  में  हो  रहा  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  है  | |

 wre
 इसके  पश्चात्‌  लोकसभा  14  1973/23  Beta,  1894  के  ग्यारह

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 then The  Lok |  Sabha  adj journed  till  Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday  the  14th

 March,  1973/Phalgun  23,  1894  (Saka)

 ee
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